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27वीं सदी में विश्व बा विशालतम लोकतत्रात्मक राष्ट्र भाव समृद्धू-समुलत तथा 
जनपेक्षानुकूल ग्रजातात्रिक विकेद्रीकरण को मूलाधार परवायतीदाज ध्यवस्था के सशक्‍त 
प्रहरी के रूप में विश्व में अपदी पहचान कायम कर सके तथा यथार्थ के धरातल पर 
आप जवस्वायत्ता व स्वशासन की सवाहक इत्र सस्थाओं के माध्यम से तिकाप्त कल्याण 
थे निर्णयत एवं सत्ता में अपनी भागीदारी के प्रति सुनिश्चित एवं सतुष्ट हो सके। इस 
हेतु स्वतत्रता के पश्चात्‌ स्वतत्र भारत मे स्वतत् सपप्र जन की सता में भागीदारी तथा 
सम्पूर्ण भारत के सतुलित व तीब्र विकास हेतु पचायतीराज व्यवस्था स्वीकार्य व व्यवहार 
में लाने को भारतीय राजनवय सकलप बद्ध हो गया और उस सकल्पबद्धता की परिणिती 
2 अक्दूयर, 959 को शजस्थान के नागौर जिले में पचायतोराज व्यवस्था के त्िस्तरीय 
प्रारूप की शुरूआत स्ले हुई और विकास व प्ररिवर्तन के अनेक पडावों से गुजरती 73वें 
भारतीय सविधात सशोधन में परिप्रेक्ष्य मे राजस्थान सरकार के 23 अप्रैल, 994 के तवीद 
संशोधित पचायवीराज अधिनियम की क्रियान्विती तक अद्यतन यह यात्रा जाएँ है। 

प्रस्तुत पुस्तक में अध्ययत परिचय के साथ-साथ ग्रामीण भारत में प्रजातात्रिवा 
विकेद्रीकरण कौ परपरा बैदिक काल-मध्यकाल एव घर्तमान काल के सदर्भौ मे प्रजातात्रिक 
विकेन्द्रीकरण के दर्शन की मीमासा प्रस्तुत की गई है। तत्पश्चातू पचाय॑तीयाज व्यवस्था 
के 73वे पचायतीशाज व्यवस्था आधारित सवैधानिक सशोधनपूर्व एवं पश्चातवर्ती प्रारूप 
का सरचदात्मक-कार्योत्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नवीन एवं घुरातन 
संविधान आधाएिह के सरचनात्मक-कार्यात्मक स्वरूप का तुलनात्मक अध्ययन इस पुस्तक 
में देने का यत्किघत प्रधास भी किया गया है। शोध अध्ययन को वास्तविकता के परातल 
पर ज्यादा विश्वसवीय एवं उपयोगी बनाने हेतु उत्तरदाताओं को सामाजिक- आर्थिक पृष्ठभूमि 
का अध्ययन व्यापक तौर में कर निष्कर्षों के यथोचित प्रभावी एवं ज्यादा जनोपयोगी एब 


ज्ञोधारित करने का एक प्रयास किया गया है ताकि पचायतीशाज व्यवस्था में सुधार प्रारूप 
के एक दशक की प्रिणिति की ग्रभावशोलता के व्यापक दर्शन हमें हो सकें। सुधी पाठकों, 
शोधार्थियां एव शिक्षकों अधिकारियों एव पचायतोयज अधिकारियों, कार्मिकों, जवशतितिधियोँ 
शव जनता के समक्ष भी एक वास्तविक ठस्वोर प्रस्तुत करने का मैंने लघु प्रयास किया 
है। सुधार हेतु सदैव सुझाव सम्तम्मांव आमत्रित स्वोकाय॑ एवं प्रतिक्षारत है। आशा है मेरे 
यह कृति आपको यथार्थव के एहसास को प्रभावी अभिव्यक्ति करवाने में सफल होगी 
तथा प्रकाशित पुस्तक को लेखन सामग्री पचायतीशज से जुडे सभी वर्गों के कर्मियों के 
प्रशिक्षण एवं ज्ञानार्जन का एक सशक्त माध्यम होगी क्‍योंकि इसमें पचायतीशज के 
सैद्धाविक-सवैधानिक दार्शनिक व व्यावहारिक पक्षों को सशक्त ठरीके से प्रस्तुत करने 
के प्रयास को सकल्पबद्धता हो इसको उपादेयता एवं सुधिपाठकों के विश्वास पर खरी 
उतरने का माध्यम होगी। 
प्रस्तुत कृति “राजस्थन में पच्यायवीराज व्यवस्था का सरचवात्मक-कार्यात्मक 
अध्ययन!” बकत का विवेक एवं वक्त को माग पुस्तक लेखन को जनोषयोगो एवं 
विप्योपयोगी अपरिहार्यता तथा महत्ता अनुसधित्सु को मूल प्रेण्णा रहो है। पूर्ववर्तो 
चचायतोग़ज व्यवस्था तथा नवीन प्रारूपाधारित पचायतीराज के संगठन एवं कार्यों का 
तुलनात्मक अध्ययन राजस्थान के विशेष सदर्भ में करने का सैद्धांतिक एवं अनुभवमूलक 
यत्किचन प्रयास कौ हो प्रस्तुत कृति परिणिति है। इस पुस्तक को यह आकृति प्रदान करने 
में मेरे गुरूजनों, स्वजनो, मित्रजनों के योगदान मेरे लिए प्रणम्य एव स्तुत्य है। पुस्तक 
लेखन की भगलमयो बेला मे मेरी स्मृति के अक्षय कोष में सुरक्षित उन सभी आत्मीयजनों 
के प्रति भो में आभार व्यक्त करता हूँ। जिल्होंने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से अपना अमूल्य 
सहयोग मुझे प्रदान किया। 
प्रथमत मैं यह कृति डॉ चद्भरमौलो सिह सह आचार्य लोक प्रशासन विभाग राजस्थान 
विश्वविद्यालय, जयपुर की सेवा मे प्रस्तुत करते हुए उनके प्रति प्रणत हूँ। उनको अनन्य 
प्रेरणा, उत्साहवर्धन ही मूलव पुस्तक के आरम्भ व सम्पूर्णदा का एक मात्र कारण रहा 
है। यह अतिश्योक्ति नहीं यथार्थ हो है कि मरे विद्यार्थी जोबन से लेखकीय जोवन तक 
की यात्रा के सच्चे पथप्रदर्शक आप हो रहे हैं। जो कुछ आज अच्छा है और भविष्य में 
अच्छा होगा बह उन्हीं कौ बद्दौलत होगा। साथ हो मैं श्रोमठो आनन्द सिह के प्रति भी 
अपनी विनयावनत कृतज्ञता हृदय के गहनतम अन्त स्थल से प्रकट करना चाहता हूँ जो 
मरे जोवन यात्रा में हर समय अपने अमूल्य सुझावों व सहायता व प्रोत्साहन से मुझे अतुप्रहीत 
करती हरी। डॉ सिह एव श्रीमती सिह दोनो हो मेरे समानधर्मों भाग्यसर्जक रहे हैं। जिनके 
आशोर्वाद स्तेह प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं सहयांग के अभाव में यह लेखन मरे लिए अस्भव 
था। इस कृति क प्रत्यक शब्द और मर जावन में अद्यतन सफ्लता के हर पल आप ही 
के आशीर्वाद क श्रॉफल हैं। मरे कटकाकीर्ण मार्ग क सहगाथो और अधवकारमयी जीवन 


के कालखण्ड की द्वीप ण्योति जो सदैय मुझे आलोकित करती रही है थ करती रहेगी 
यो भी आप ही हैं। 

इस शोधकर्म में राजस्थान विश्वविद्यालय में सम्माननीय गुरूजनों प्रो पो सी माथुर 
प्रों पी एस भटनागर, प्रो अशोक शर्मा तथा प्रो मधुकर श्याम चतुर्वेदी का आशीर्वाद 
तथा समय-समय पर विपयजनित अपूल्य सलाह प्रेरणा व मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा जिप्तके 
लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित काठ अपना पाम कर्तव्य समझता हूँ। 

भारत की प्रथम मद्विला जिला प्रमुख श्रीमती नगेद्ध बाला पदमतश्री श्री सूर्यदेव छिह 
पूर्व प्रधान एव विधायक श्रीमान्‌ भरत सिह जिला प्रमुख झालावाड़ श्री सुजान सिह गुर्जर 
द्वारा दिये गये अमूल्य समय सुझाव य सहयोग हेतु मैं अत्यन्त आभारी हूँ। जिससे विवेचन 
पुस्तक आकृति ले सका। 

स्ेखन कार्य में वाछित सहकार हेतु मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटा के 
5पाचार्य प्रो डी एम गाधी तथा उपाचार्य प्रो सावरिया के प्रति विनयावतत कृतज्ञता ज्ञापित 
'करता हूँ। साथ ही अपने विद्वत मित्र डॉ गोविन्द सिह का इृदय से आभार व्यक्त करता 
हूँ। जिन्होंने सपय-स़मय पर मुझे लेखन सामग्री य विवेचन सम्बन्धो अमूल्य सुझाव व 
सहायता प्रदान की। 

पुस्तक लेखन की सम्पूर्ण यात्रा के पग-पग चल-पल अप्रतौम योगदानो भेरे प्रिय 
अनुज ट्रय मुख्य विधि पग्मर्शी श्री भय सिंह 'एवं अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय 
श्री करणी सिह को आशीर्वाद और पन्यवाद की विपुल सदभावताओं के साथ इस मांगलिक 
कार्य की सम्पलता हेतु हृदय के अंत स्थल से आभारोक्ति कौ एक रश्म अदायगी मेरे 
लिए अत्यन्त आनन्द का पुनीत अपसर है। 

अन्त पुर कौ समस्याओ को स्वय सहते-सुलझाते रहने के साहस और मुझे लेखनकर्म 
में तहलीन बनाये रखने य प्रतिपल सहयोग हेतु मैं अपनी जीवनप्नगिनौ श्रीमती प्रेमलता 
सिह को कोटिश भ्रन्यवाद य कृतज्ञता सुमतर अर्पित करना चाहता हूँ। जिल्होने मुझे 
लेखनकाल कै दौरान अत पुर आबटित समय को लेखन हेतु समर्पित कर अनन्यता विवेक 
और दृढ़सकस्पता फा परिचय दिया। मैं अपनी सुकन्या त्रय सुश्री सुचेता सिह श्वेता सिर 
एव श्यादी सिह के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकद करना नहीं बिसरूगा जिन्होंने चात्सल्य 
स्॒ स्तेह का अमूल्य समय लेखन कर्म को समर्पित करने हेतु मुझे सहकार प्रदान किया। 
प्रस्तुत पुस्तक के शोभारित अध्ययव के निष्कर्पों एवं सुझावों को राजस्थान प्रशासनिक 
सुधार आयोग द्वारा जारी पचायतराज व्यवस्था में सुधार हेतु प्रतिवेदन में शामिल किया 
गया है। तथा निवर्तमान पचायतीराजयत्री श्रीमान्‌ शाति धारीवाल साहब ड्वारा अपने मत्रित्य 
काल मे इस पुस्तक के शोधारित निष्कर्यों के सन्दर्भ के कई महत्त्वपूर्ण विर्णय लिए गये 
तथा विधानसभा एवं पचायतीराज घदाधिकारियों के साथ बैठकों एव विचार विमर्श एव 


चंचायतो ग़ज व्यवस्था मे सुधार हेतु निर्षयों एवं विचार मंधत का मुख्याधार भी इस अध्ययन 
के निष्कर्ष-सुझाव रहे हैं। 

अंत में मैं इस कृति को संगणक द्वारा सुन्दर सुअंकन कर ग्रन्थ को आकृति में एलने 
बाले शिल्पी टंकक और मेरे सुश्िष्य द्री नवदीप सक्सेना तथा रो जयदेव शर्मा को तहे 
दिल के धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिन्होंने अपने अपने दम, समय व कौशल से अपने 
गुर्छण को प्रसलता के साथ समर्पित कर एक सुन्दर सगथकोय टंकण शिल्प युक्त ग्रन्‍्य 
प्रस्तुति हेतु तैयार किया। अपने सभो शुभचितको सहित प्रकाशक आर बो एस.ए. पब्लिशर्स 
का मैं अंतत; धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 


डॉ. विजय करण सिंह 


अनुक्रमणिका 





समर्पण... सुमन 
आमुख 
अध्ययन परिचय 


ग्रामीण भारत मे प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण 
को परम्पप एक सिहावलोकन 


'पचायतीराज व्यवस्था 73वे सबैधानिक सशोधन 
पूर्व प्राहृप सएचनात्मक कार्यत्मक विवेचन 


पचायतौराज व्यवस्था 73वें संविधान सशोषन 
प्रदत्त पत्र॒सरचना एवं कार्य 


पचायतीशज व्यवस्था 73 वें सबिधान से पूर्व 
तथा निबर्तमान सशोधित प्रारूपो कौ तुलनात्मक विवैचन 


'पचायतोणज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन 
(प्रथम) (उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि) 


'पचायतीराज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन 
(द्वितीय) (सगठन एवं कार्यकरण) 


समाहार सुधार-सुझावों के विशेष सन्दर्ध में 
सदर्भ ग्रन्थ सूची 
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समर्पणसुमन 


समर्थित है कि यह कृति अद्यमयिक ब्रह्मतीव 
पोडित मानवता के प्रति मानवीय पचायत 
व्यवस्था एवं पचायतजन समर्पित पूजनोय 
पिताम्नो को। 


और वात्सल्य एवं ममता के छायागत में 
'पालनहारी श्रृद्धेय माता श्री को जिन्होंने 
पिताश्नो के असामयिक देहावसान को 
असहा वेदना सहते हुए भी सब कुछ स्वय 
सहकर, हम सब को अपने आँचल को 
ओट की ममठामयो ढाल से सर्देव सरक्षित 
किया। आज यह दृति मैं उनके श्रोचरणों मे 
अर्पित करते हुए अनवरत सर्जनाधर्मी बने 
रहते के सकल्प के साकार का आशोवांद 
चाहता हूँ। 


| त्वदीय वस्तु गोविंदम तुम्यमेव समर्पये॥ 
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अध्ययन परिचय 








भारत विश्व का सफलतम लोकतात्रिक देश है। 947 के पश्चात्‌ पचायतीणज संस्थाओं 
'को स्थायतशासत का माध्यम से लोकतात्रिक विकेद्रीकरण का सवाहक माता गया तथा 73वें 
'सविधान सशोधनों के द्वारा इन्हें सबैधानिक आधार प्रदाप किया गया। प्रस्तुत अध्याय मे शोध 
हैतु प्रजातानिक विकेद्रीकरण, धिकास व कल्याण कौ सरक्षक इन सस्थाओं के बार में शौध 
एव सुझावों हेतु अतेक आयोग एवं समितिया बैठों जिनकी अभिशपाओं पर आधारित इन 
'सस््थाओ के कार्यकारी चरित्र पर अनेक प्रश्न चिन्ह लग गये तथा ॥959 मे राजस्थान मे 
अलवतरय मेहता द्वारा अधिशपित पचायतीराज कौ त़िस्तगैय व्यवस्था के 73वें सबैधानिक 
सशोधन द्वारा नया स्वरूप प्रदान किया। अत लोकतत्र के आधार स्तम्भ पंचायतीयज के पुरातन 
एवं मूतन चरित्र जिसे आज दूसरा दशक होने जा रहा है का तुलनात्मक मूल्याकन समय की 
आवश्यकता के अनुरूप महत्ता को भी उजायर करता है। 


अध्ययत परिचय 

गंगा जेल सो स्वच्छ पारदर्शिता, हिमालय की उन्तद चोटी सा पवित्र उन्नत लक्ष्य 
रामण़ज्य जैसा कल्याणकारी सत्तात्मक आदर्श महाकुभ जैसे विशाल जन सैलाब सा अनुशासन 
सदकाए और पवित्र भावनाएं कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता व भाईचाश ग्राम सभा से 
लोकसभा तक भारतीय लोकतत्न का पथ प्रदर्श आधार है जो पच्रपरमेश्चर के आदर्श भाव को 
आज की लोकतात्रिक सस्थाओ मे विद्यमानता हेतु उच्चत है। प्रजातत्र तथा प्रजातात्रिक 
विकेद्रीकपण की परम्परा भले भारत की अतीत का भाग रहा है। किन्तु दु-खदू संत्य वही है 
कि विगत कुछ शताब्दियो में शो कठोर केन्द्रीकृत व्यवस्था ही प्रभावी रही है तथा वह भी 
मुख्यत विदेशी भूमि सचालित अथवा विदेश से आये तिरकुश शासकों द्वारा प्रबंधित फालत, 
भास मे प्रजातात्रिक विकेद्रीकरण का यदमात स्वरूप देशी रजतत्रों विदेशों मुगल व अंग्रेजों 
निरकुश तामाशाही के अति-अमानवोय सा शैली के विरुद्ध 72वीं, 20वाँ सदी मे. 
विश्वजममात्रस के जागृति होने की पर्िषिति का प्रतिफ़ल कहा जा सकता है। भारत में आम 


2 'पचायतोराज व्यवस्था 


सहमति तथा पच फैसलों को अपनी परम्परा रहो है। सस्थागत भी वैचारिक भो लेकिन दो 
का 'की निरकुशशाहों के शुद्र स्वार्थों के कारण अपना व्यापक व सुदृढ स्वरूप नहों ले 
भायो। 

सदियों से गरोब शोषित बहुसख्यक तबक्ा भारत में हो नहों वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व में 
अपनी शोषण से मुक्ति तथा निर्णय व सत्ता में भागोदारो तथा कल्याण व विक्यस का सपना 
देख रहा था। 947 म आजादो के पश्चात्‌ भारत में राजश्पहों की समाप्ति तथा लोकत्नों के 
आगमन के साथ ही प्रजावत्र व प्रजातात्रिक विकेन्द्रीोकरृष का आगमन हुआ। हाल'कि 
राजस्थान मे ग्राम पचायत अधिनियम, 4953 के साथ हो ग्राम पचायत एवं प्राम सभा का 
प्रावधान कर प्रजातात्रिक विकेद्रीकरण के विचार एव व्यवहार का प्रस्फुटन हो गया था। एक 
सस्थागत रूप मे सत्ता एव निर्णय में जनभागोदारो के जिस्तरोय जनतात्रिक स्वरूप का सस्थागट 
रूप मे शुभारम्भ 959 मे राजस्थान के नागौर जिले में पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 
पचायती राज अधिनियम १959 के तहत कियागया। जो त्रिस्तरोय पचायतीराज व्यवस्था 
प्रारूप 4959 कहलाया। 

20वां सदो को प्रजातत्र को आधो ने औपनिवेशिक सत्ताओं सजतरों एवं राजतप्रत्मक 
व्यवस्थाओं को उखाड फेका तथा विकास सत्ता व निर्णय में अधिकतम सभव जनभागोदारो 
पचायत राज के माध्यम से सुनिश्चित को गई। जिसका सरचनात्मक-कार्यात्मक स्वरूप स्वतत्र 
भारत के रोजनेताओं एवं सविधान विशेषज्ञों तथा प्रजातत्र प्रेमियों द्वारा तैयार करवायगया हैं 
यह स्वरूप आजादी के बाद एक लम्बे समय तक अनेक परिवर्तगों स्वोकृतियों एव अस्वीदृति 
को जनभागीदारो को स्वोकार करते हुए प्रजातत्रिक विकेन्द्रिकरण का नयकत्व करवा रहा हैं 
लेकिन लोकमानस मे सर्वग्राह्यता व लोकप्रियता का स्वरूप राजनोति एव प्रश"सनिक कारणों 
से नहीं ले सका और इसमें भारतोय जनमानस जननेता परिवर्तन को महतो आवश्यकवा 
महसूस करने लगे। सत्ता विकेद्रोकरण को सशक्त माध्यम पचायतोराज सस्थाएँ आज 
अधिकार विहोनता, वित्तोय स्त्रोत विहोनता, राजनोतिक लक्ष्य प्राप्ति को साधन मात, 
अशिक्षित, अयोग्य एवं असक्षम जनप्रतिनिधियों एवं समग्र समाज के जनप्रतिनिधित्व का 
अभाव जैसी खामियो से नकारा, मृतप्राय एवं भ्रष्टाचार व अनियमितवा एवं राजनीतिक 
अखाडो का केन्द्र मात्र बन कर रह गयो है। 

जनप्रतिनिधित्व, लोकतात्रिक विकेन्द्रिकरण, जनता को सत्ता व निपयन में भागोदारी 
तथा जन एव क्षेत्रोय विकास एवं कल्याण को स्वतत्र भारत के स्वतत्रजन को अभिलाष'ऐं 
घूल घूसरित हो गई। कई आयोग एवं समितियों पचायतोगज सस्थाओं में सुधार हेतु बनाई गई 
लेकिन उनके सुझाव या ठो लागू हो नहों किये गये या मौजूदा अव्यवस्था मे फसकर 
'कालकवलित हो गये। पचायती गज को मूल भावना तिरोहित हो गईं पचायतों राज अपने 
चाथेय से भटक गया नतीजतन इसमें नये सिरे से जान फूँकने को कोशिश को अमलोजामा 
चहनाने को कावायदे आरम्भ हुईं जो 3992 म॑ सप्तद द्वारा 73वें सवैधानिक सशोधन द्वारा 
चारित नवीन पचायतोराज अधिनियम के रूप में हुईं। इससे पचायतीराज सस्थाओं को समग्र 
राष्ट्र मे समाव सर्वधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। राजस्थान में पचायतोराब अधिनियम 23 
अप्रैल, 994 को प्रभाव में लाया गया। 

सविधान मे अनुच्छेद 243 जोडते हुए देश में पचायती राज सस्दाओं से सम्बन्धित 
आवश्यक तत्वों का न केवल समावेश किया गया है अपितु पचायतोराज सस्दाओं को 


अध्यवत परिचय ट 


संवैधानिक मान्यता और चुनावों से सम्बन्धित प्रत्याभूति प्रदान की गयी है। इससे पदायद्रीराज 
सस्थाओं वो सवैधानिक स्तर प्राप्त हो गया है जिसके अनुसार पचायती राज सस्थाओं के प्रारूप 
की निम्नलिखित चारित्रकताएँ परिलक्षित हुई हैं जैसे- 
+. ग्राम॑प्रभा का प्रावधान 

संविधान सशोधन अधिनियम के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ऐसी शव्तिया का 
सब्यवहार और कर्त्तव्यों का निर्याह कर सकेगी जो राज्य विधान भण्डल अंधिवियम द्वारा 
विनिश्चित करे ॥ 
2. पचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीव प्रारूप 

देश के प्रत्येक राज्य मे ग्राम स्तर, मध्यवर्ी स्तर और जिला स्तर पर इस सविधान के 
प्रावधानों के अनुसार पचायती राज सध््थाओं का गठन किया जायेगा 
3 अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षण 

समिधान सशोथत के साथ्यम से यह ्रावधान किया गया है कि प्रत्येक पचायत क्षेत्र में 
अपुरमृषित सूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन हेतु स्थानों/स्ौ्ों का आरक्षण किया 
जानता । इस प्रकार आरक्षित की जाने वाली सीटों की सख्या उत्त क्षैत्र में उन चर्गों फौ 
'जनसख्या के अनुपात में निश्चित की जायेगी तथा सोटों के आरक्षण को इस्च प्रक्रिया का बारी- 
बाते मे आवर्त (पेटेशन) पचावत क्षेत्र को सभी सोटो थे किया जाता रहेगा? इन वर्गों के. 
लिए उपर्युक्त रीति से आएक्षित की गयी कुल सीटों मे से कम से कप एक तिहाई स्थाव 
अनुसूचित जाति स अनुसूचित जनजाति को महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे।* 
4 महिलाओ हैतु आरक्षण 

इस सविधान सशोधन के माध्यम से प्रत्येक पचायतीराज सस्था के चुनावों में महिलाओं 
हेतु स्थानों का आरक्षण भी किया गया है। इससे सदर्भित प्रावधान मे कहा गया है कि 
अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की महिलाओ के लिए आरक्षित स्थारों सहित, 
प्रत्येक पचायती ग़ज स्रस्‍्था में कम से कम एक-तिहाई स्थानों को महिलाओ के लिए आरक्षित 
का जायेगा और इस प्रकार आरक्षित किये गये स्थानों का आवटन बारी-बारी से किया जाता 
रहेगा है 
$ पिछड़े बर्गों हेतु आरक्षण 

सबिधान सशोधन अधिनियम यह उपबन्ध भी करता है कि राज्य विधान मण्डल, 
समस्त पचायती राज संस्थाओं मे पिछडे क्यों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अधिनियम 
बनाकर कर सकेंगे # 
6. अध्यक्ष पद हैतु आरक्षण 

इस सन्दर्भ में संविधान सशोधन अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया है कि ग्राम 
'घचायत वे पचायती राज की अन्य इकार्ईयो के अध्यक्षों के पद भी अनुसूचित जाति, अप 
जनजाति व महिलाओं के लिए, राज्य विधान मण्डल अधिनियम बगाकः प्रक्रिया नि! 
करते हुए आरक्षित कर सकेंगे ? 
7. कार्यकाल से सबधित प्रावधान 

पचायती राज सस्थाओं का कार्यकाल भी केद्न व राज्य सरकार के अनुसार समान करने 
के लिए सशोधन अधिनियम यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायती रोज संस्थाओं का 
कार्यकाल, यदि वह, राज्य में तत्समय प्रदर्तित किसी विधि के अधीन पहले भग कर दी 
जाती है, तो 5 वर्ष होगा और इससे अधिक नहीं है 
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8. अयोग्यताओं सबधि प्रावधान 

'नवीन प्रावधानों के अनुसार पचायतो राज सस्थाओं की अयोग्यताओं के बरे में सरोधन 
अधिनियम मे कहा गया है कि सम्बन्धित राज्य मे चुनावों को अयोग्यताओं से सम्बन्धित 
प्रवर्तित किसो कानून द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर व्यक्ति इन सस्थाओं के चुनावों में 
भाग नहों ले सकेगा। कोई व्यक्ति इन अयोग्यताओं से ग्रस्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में उठे 
हुए किसी विवाद का निस्तारण करने के लिए प्राधिकारी को नियुक्ति और प्रक्रिया का 
सम्बन्धित राज्य विधान मण्डल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेगे ? 
9 दित्त आयोग के गठन का प्रावधान 

राज्य को विधायिका विधि के माध्यम से वित्त आयोग के गठन और उसमे नियुक्त 
किये जाने वाले सदस्यों को योग्यताओ औन इन सदस्यों को नियुक्ति को प्रक्रिया का निर्धारण 
'कर सकेगी 0० 
40 निर्वाचन आयोग का प्रावधान 

नवीन सविधान सशोधन अधिनियम यह व्यवस्था करता है कि राज्य के निर्वाचक 
नामावलियों को तैयारी, चुनावा के आयोजन और पचायतोराज सस्थाओं के चुनावों से 
सम्बन्धित समस्त पक्षो का अधीक्षण, निदेशन और नियत्रण राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये गये 
एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा॥7 राज्य निर्वांचत आयोग के मुख्य निर्वाचक 
आयुक्त कौ पदावधि और सेवारातों का निर्धारण राज्यपाल, विधानमण्डल के सम्बन्धित 
अधिनियम के अधीन रहते हुए कर सकेगे ॥? किसी भी जनताब्रिक व्यवस्था में बहुसख्यक 
'जनसमूह की वाजिब माग अस्वोकार नहों को जा सकतो है। वैचारिक राजनोतिक व 
सचात्मक परिवर्तनों से पचायत राज व्यवस्था में परिवर्वन हुए जो सविधाव सशोधन विधेयक 
पारित करने का उत्तरदायो कारक बने। उसमे पचायत राज व्यवस्था के पुरातन सरचनात्मक 
एव कार्यात्मक स्वरूप मे भारो परिवर्तन किया तथा प्रशासनिक, राजनीतिक एव प्रजातात्रिक 
दृष्टिकोण से पचायतोशज का स्वरूप ज्यादा लोक ग्राह्म व सुविधाजनक बनाने का प्रावधान 
किया। 

प्रज्ातत्र को सवाहक ये सस्थाएँ अपने नव जोवन के दूसरे दशक में प्रवेश कर गई है। 
अतः वक्‍त का विवेक इनके क्रिया-कलापो एवं सागठनिक क्षमताओं का पुरातन एवं मूवन 
सदर्भों में मूल्याकन एवं विवेचन एक शोधोन्मुखो आधार का उत्तरापेक्षी है। यहो राज्य 
सरकारों को नियति, सवैधानिक दर्जा दिये जाने से पचायतोराज सस्थाओं को स्थिति में 
परिवर्तन, जनप्रतिनिधियों एंव जनता पर प्रभाव तथा विकास एवं कल्याण में अपेक्षित भूमिका 
के सन्दर्भ में इन सस्थाओ ने क्या कुछ खोया है? क्या कुछ पाया है? और क्या सुधार को 
गुजाईश है? क्‍या पूर्ववर्ती पचायतीराज प्रारूप जो राज्य सरकार्रों की मर्जो पर आधारित था को 
गुत् उशऐेयक के सप्दर्भ में तुलनात्मक दृष्टि से आन शी उशदेयव एवं झडला को 
'सभावनाओं युक्त है? 

विधय को महत्ता एवं आवश्यकठ' स्वतः प्रतिपादित है। 4994 तक भारत सरकार के 
73वें संविधान सशोधन प्रदत्त पचायवीशाज अधिवियम के आर्विभांव से पूर्व समग्र देश में 
अलग-अलग राज्यों मे अपनी स्वस्वीकृत पचायठोराज व्यवस्थाएँ चल रहो थी जो मूलव. 
१957 के चलबतगय मेहता प्रारूप पर कुछ परिवर्तनों के साथ आधारित थी। अत. एक 
गैरसवैधानिक असमान तथां पूर्णत. राज्याश्रित व्यवस्था थी। जिस पर व्यापक शोध हुए लेकित 
तुलनात्मक अध्ययत का आधार दो प्रारूपों के मध्य नये घचायवीराज अधिनियम के ज्लायू होते 
के पर्चातू्‌ हो तैयार हुआ। द्वितीय दक्षक में प्रवेश करती नवीन प्रारूपाधारित पचायतायज 
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व्यवस्था की तुलनात्मक शोध की आवश्यकता कौ प्रतिध्वत्रि लेखक के द्वारा तय शोध विषय 
में स्पष्ट प्रतिध्वनित होदी है। 

अध्ययन का महत्त्व इसलिए और बढ जाता है कि भारत मे राजस्थान ही पहला राज्य 
था जहाँ 2 अक्टूबर, 959 को पड़ित जवाहरलाल नेहरू ने त्रिस्तरीय पचायतीराज व्यवस्था 
का श्रीगणेश किया। अत; जिस व्यवस्था का श्रीगणेश ही राजस्थात में हो जाहिर है उस 
व्यवस्था के प्रति अपेक्षाएँ भी स्वत॒बढ जाती हैं। देखना यह है कि जिस जोश खगरेश व नयी 
उम्मीदों के साथ पुरातन प्रारूप लागू किया यया था। जो जनाकाक्षाओं पर खग नहीं उतरा और 
शीघ्र ही नवीन प्रारूप कौ व्यवस्था की गई और यही नवोन प्रारूप अब हमारे समक्ष 
भूल्याकनार्थ शोध हेतु उत्तरापेक्षो है तथा कद की माग भी है। 
विषय से सम्बन्धित साहित्यिक समीक्षा 

विभिन्‍न शोधार्थियो, आयोगों, समितियो, विद्वानों द्वारा शोधप्रपत्र प्रतिवेदन शोधग्रथ एव 
शोध लेख पचायतोरज व्यवस्था के सन्दर्भ मे प्रकाशित हुए जैसे-- 
ए. एस अल्तेकर, भारतीय शासन पद्धति बनाएस, 949, 
'रधा कुमुदमुख्जी, भारत में स्थानीय साकार, ऑक्सफोर्ड, 7920, 
'एस के डे , पचायंतीराज: एशिया पब्लिशिगय हाऊस, न्यू देहलो, 662 
मालवीयां एच डी : विलेज पचायत इन इण्डिया, न्यू देहली : आल इण्डिया काग्रेस फमेटी, 
१956, 
माहेश्वरी श्री राम : पचायतोराज बिटविन टू मेहताज एण्ड बियाड * कुरुक्षेत्र 27 :8 (6 
जनवरी, 972), 
मथाई जॉन ; विलेज गवर्मन्द मे 2 इन ब्रिटिश इण्डिया ; लदत 3 एटीफिशर उनविंन, 975, 
मेहता बी ; पंचायती गज: इण्डियन जर्नरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 7 : 3 (जुलाई- 
सितम्बर, 96), 
मुखर्जी बी : पचायती राज इन इण्डिया : चण्डीगढ ; इमलिश बुक, 956, 
माथुर, पी सी : इस्टीट्यूशनल मॉडल ऑफ़ प्चायहीग़ज : पॉलिटिकटल साइंस रिव्यू :7 * 
2 (अभ्रप्रैल-जून, 966), 
मिश्रा, रूपनाशयण 5 विलेज सेल्फ गवर्नमेट इन उत्तरप्रदेश पी एच डी धिसिस आगरा 
यूनिवर्सिटी, 4958, 
माथुर एम वो इकबाल नारायण एड यी एम सिन्हा : पचायतीराज इन राजस्थान ; ए केस 
स्टैडो इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट $ न्यू देहली, 966, 
खना, आए एल ; यवायतीराज इन,इण्डियां * ए कम्मेरेटिव स्टैडी . चडीगढ 99%, 
मध्यप्रदेश ; रूरल लोकल सेल्फ-गवर्नमेट कमेटी, 957, रिपोर्ट भोपाल, 969, 
मैसूर, कमेटी ऑन पचायतीराज 962 रिपोर्ट बगलौर, 963, 
इण्डिया कमेटी आते पचायदीराज इस्टौट्यूशन्स 977, रिपोर्ट न्यू रेहली, 7978 ( चेयरमैत 
अशोक मेहता) 
इण्डिया नेशनल कार््रेस : कांग्रेस पार्टी इन पार्लियामेट ; स्टैडी यीय ऑन यवायतीदज इस 
राजस्थान ; रिपोर्ट न्यू देहली, 960 (लोडर-रघुवीर सहाय), 
इकबाल घागयण एण्ड पी सो माथुर, (सम्पादित) ओल्ड कट्रोल्स एण्ड न्यू चैलेजेज : एक 
रिपोर्ट ऑन दी पैटर्न ऑफ पचायती राज इस्टीट्यूडन इन मद्रास, महाराष्ट्र एण्ड राजस्थान, 
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जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सेल फार एपलाईड रिचर्स 
इन रूरल एण्ड अरबन पॉलिटिक्स, 967, 
राजस्थान हाई पावर कमेटी ऑन पचायतोराज 3977 रिपोर्ट जयपुर, 4973, (अध्यक्ष) 
गिरधारी लाल व्यास राजस्थान पचायत एवं डवलप्रमेट डिपार्टमेंट * रिपोर्ट ऑफ दो स्टैडी 
टोम ऑव पचायतीयज, जयपुर, 7964, - 433 पृ (अध्यक्ष : सादिक अली) 
रेटर्जॉल्फ, रॉल्फ एव, पदायतोराज इन राजस्थान, इण्डिया जर्नल ऑफल पब्लिक 
एडमिबिस्ट्रेशन, न्यू देहली (अग्रैल-जून) 7960, 
भारत सरकार योजना आयोग, रिपोर्ट ऑफ दी टोम फॉर दो स्टैडो ऑफ कम्यूनिटो डबलपमेंट 
प्रोजेक्सस एण्ड नेशनल एक्स्टेन्शन,सर्विस 4957 (अध्यक्ष-बलवदराय मेहता) 
इण्डियन इस्टोट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पचायती राज: सिक्स एनुएल कॉन्फ्रेंश 00 
28, 962, न्यू, देहली आर्ट आई आई पी ए. 
इण्डियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्लेक्टेड आर्टिकल्स, पंचायतीराज, सिरोज 
एडिटर, टो एन चतुर्वेदी वोल्यूम एडिटर आर.बी जैन, आई आईं पो ए,, न्यू देहलो, 98 
आस्पी जोशी, (सम्पादित) कॉस्टिट्यूश्यानलाईजेशन ऑफ पचायतीशज ए रिएससमेंट ़बत 
पब्लिकेशस जयपुर 4998 
शस पो जैन एण्ड थॉमस डब्ल्यू हॉचसेग, इमर्जिंग ट्रेंडस ने पचायतीराज (रूरल लोकल, 
सेल्फ गवर्ममेट) इन इण्डिया (सम्पादित) नेशनल इस्टोट्यूट ऑफ रूरल डबलपमेट, 
हैदराबाद, 4995, 
राम पाण्डे, (सम्पादित) पचायतीरज, जयपुर पब्लिशिग हाऊस, शोधक, जयपुर, 989, 

इसके अतिरिक्त भी वित्त, प्रशासन, सहभागिता, नियत्रण, विकास, कल्याण, 
सगठनात्मक एवं कार्यात्मक पहलुओं के अनेकों दृष्टिकोणों एवं समस्याओं के सदर्भ में शोध, 
रिपोर्ट एव लेख प्रकाशित हो चुके हैं। लेकिन चूँकि नया सविधान सशोधन हुए अभी दूसरा हो 
दशका चल रहा है अत, सभवत , पचायतोगज व्यवस्था के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूप के मध्य 
तुलनात्मक शोध की सभवतः प्रथम पहल ही होगो हालाकि नवोन प्रारूप से सम्बन्धित 
समस्याओं एवं पहलुआ पर अनेक शोध, लेख व सेमीनार आयाजित हो चुको हैं। अधी भी 
नवीन प्रारूप को क्रियान्विती परिणिती को लेकर कई शकाएँ उत्तरापेक्षी हैं- 

ते क्‍या पचायतीराज सस्थाएँ पारदर्शो व्यवस्था दे पायेंगो? 
क्‍या वे आम जन के सूचता के अधिकाय को रक्षा कर पार्येगी ? 
क्या पचायतें मानवाधिकार की सरक्षक बुत पाने में सक्षम हो पायेंगी? 
क्‍या नदीन अधिनियम से व्यापक जन-सहभागिता बढ़ेगी? 
'परचायतीशज सस्‍्थाओ को वित्तीय एव कामिक स्थिति क्या सुदृढ हा पायेगी? 
क्या ये सस्थाएँ स्थानीय स्वायत्त शासत का सशक्त आधार बन पा्येयो? 
गाँवों की आवश्यकदानुसार ग्रामवासिया को सहभागिता से क्या विकास 
योजनाएँ तय को जायेगो? 
8 क्या दलित व कमजोर व पिछडे तबके के जनप्रतिनिधियों को सघन प्रशिक्षण 

ड्वा्म सक्षम बनाया जायेगा? 
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अध्ययन परिचय 7 


9. थया भवीन संवैधानिक प्रावधात अक्षम-अयोग्य भ्रष्ट व आपराधिक पृष्ठभूमि 
दाले व्यक्तियों को इन सस्थाओं से दूर रख पायेगा? 

40.._ जनहित याचिकाओं की आती थाढ़ क्या पचायती राज सस्थाओ के कार्यों में 
8४९४९ नहीं होगी? यदि होगी तो उपायों के बारे में क्या-क्या प्रावधान सोचे 
जये हैं? 

महात्मा गाँधी लोकनायक जयप्रकाश नागयण तथा विपोबा भाबे ने जिस ''ग्राम- 
स्वप्ज्य”' की कल्पना कौ थी। इस नवीन पचायतीराज अधिनियम द्वार कितनी साकार हो 
थायेंगी? क्या हमारी जनता नेता तथा नौकरशाही इसकी यधावत क्रियान्विती हेतु प्रतिबद्ध 
है? हमारे देश की पारिस्थितिकी और परिवेश लोकतत्र के इस प्रारूप कौ व्याहार्यता के 
अपकूल भी है या नहीं? पचायतीयज व्यवस्था का पूर्ववर्ती प्राहूए उपरोक्त शकायुकत प्रश्नों के 
सम्राधात क्या कोई विवेक सम्मत समाधान खोज पाने में सक्षम हुआ? जनप्रतिनिधि वागरिक 
जथा कार्मिक वर्ग इतर दोनों व्यवस्थाओं कौ सफ़लता-अप्तफलता अच्छाई बुराई का कैसा ग्राफ 
ींचठे हैं? यह इस शोध विषय मे ज्ञातव्य है। वक्‍त का विवेक दृदयगम कर सरकार इत 
सस्थाआ की सफलता तथा मजबूती के लिए कितनी प्रतिबद्ध हैं? जनता को जनप्रतिनिधियों 
कार्मिको से जनप्रतिनिधियों को कार्मिकों व जनता से तथा कार्मिको को जनता तथा 
जनप्रतिनिधियों से क्या समस्याएं है तथा क्या सड्योग की अपेक्षाएँ है? चारों को अपनी- 
अपनी जगह अपेक्षित भूमिका निर्वहन हेतु क्या किसी भये प्रावधान या इस व्यवस्था में 
परिवर्तन की अपेक्षा है? कितने खरे ये आपस में सामजस्य व॑ सरकार घ जन कल्याण एव 
विकास के प्रति खरे उतरे हैं? और कहाँ ये माधक साबित हो रहे हैं? 

'लोककल्याण एप लोकतत्र तथा ग्राम स्वएज्य व ग्राम सुशज कौ सवाहक ये सस्थाएँ 
राजस्थान सरकार के १994 के पचायतीराज़ अधिनियम पश्चात्‌ पूर्ववर्ती पदायतीराज व्यवस्था 
प्रारूप की ओर कहाँ तक सफल व लोकग्राध्य बन पायी? भारत की 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण 
भूभाग पर रहती है जिनका प्रत्यक्ष भाग्य विधाठा पचायतीणज सस्थाएँ ही हैं अत जब तक ये 
सस्थाएँ अपने प्रयाजन मे फलोभूव नहीं होगीं समग्र प्रयास व्यर्थ हैं किस्तो भी व्यवस्था 
प्रक्रिया 'व प्रावधान को सफलंता-असफलता अनुकूलता तथा प्रतिकूलता का मूल्याकतन तब 
तक नहीं हो सकता जब तक की उसकी भूमिका का मूल्याकन न हो। विकल्पाधारित 
मूल्याकन और भी सटीक व व्यवस्थित हो सत्य के फरौैब होता है। अत पूर्ववर्ती व्यवस्था 
के अवप्तात व भयीन प्रारूप के दूसरे दशक मे कदम रखते हो शोध का एक अपेक्षित व॑ 
महत्त्वपूर्ण आधार दोनों प्रारूपों के दुलनात्मक अध्ययन का बनवा हैं। 


ताकि शीघ्र समय रहते वर्तमान प्रारूप यदि जनाकाक्षाओं के अनुकूल हमारे यहाँ की 
पारिस्थितिकी पर्यावरण के अनुकूल खग नहीं उठर रहा हो तो इसमे परिवर्तन के प्रति हमे 
विनप्र एवं विनोत हो जाना चाहिए न कि जडबद। दोनो प्राहपो की क्रियान्विती को नियति 
एवं नियत मे खोट शोध उपरात उजागर हुई है। उत्तरराताओ ने गबौन व्यवस्था के साथ 
चूव॑वर्ती व्यवस्था के कुछ ग्रावधानों को चुत्र लागू करने को पुरजोर सहमति व्यक्त की | नवीन 
गआ्रहूप व्यापक जनभागौदारी का कारक यद्म तो पंचायतीयज सस््याओ के सशक्तिकरण का भी 
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आगाज हुआ लेकिन नौकरशाही की अडचरनें दथा कानूनी पेचोदगरिया इस नवीन प्रारूप को 
सफलता में सर्वाधिक घाधक तत्त्व है। 

उपरोक्त उत्तरापेक्षो प्रश्नों के सदर्भ मे हो राजस्थान में पचायतोगज व्यवस्था के गठन 
एव कार्यों को तुलनात्मक अध्ययव का आधार नवोन प्रारूप एव पूर्ववर्तो प्रारूप के ठहत तैयार 
हुआ। जिसके तहत पचायतोरज व्यवस्था के दर्शन एव ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोनों प्रारूपों का 
यथावत सागोपाग वर्णन तथा दोनो प्रारूपों का सैद्धातिक एव व्यावहारिक तुलनात्मक शोध 
अध्ययन का लघु ग्रय'स समय की अप्वश्यकता को अपेक्षानुकूल करने का प्रयास किया है। 


क्षेत्र की सोमाएँ 

अध्ययन एवं विश्लेषण को गहनता सत्यपरकठा अनुकूलता महत्ता एव 
व्यावहारिकता हेतु शोध समय साधनों व क्षेत्र के परिपेक्ष्य में किसो भी अध्ययव का 
व्यावहारिक परिसीमन आवश्यक होता है। इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनोय है कि प्रस्तावित 
अध्ययन जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है मूलत यथा अतत स्थानोय स्वश्सत से ही सबद्ध 
है जो कि ग्रामोण परिवेश के स्वायत्ाशासत के प्रवध कौशल का विवेचन भर है। यह पुन 
उल्लेखनीय है कि भारत जैसे विशाल तथा विषमतायुकत राष्ट्र में जहाँ स्वाभाविक रूप से 
'एकाधिक प्रकार के पचायतीराज प्रारूप कार्यरत है प्रस्तावित अध्ययन राजस्थान राज्य म॑ 
कार्यरत पचायतोरज व्यवस्था के पूर्ववर्तों तथा नवीन प्रारूप के तुलनात्मक अध्ययत तक 
सोमित है। 

समय साधन एवं परिस्थितियो के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान राज्य के कोटा बारा 
झालावाड जिले के अध्ययन क्षेत्र हेतु चयनित कर ग्राम सभा ग्राम पचायत पचायत समिति 
'एवं जिला परिषद्‌ स्तर पर अध्ययन हेतु सूचनाएँ एकत्रित करने का प्रयास प्रथम समकों के 
प्रतिदर्श चयन के एव द्वितीय समकों को उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया गया है। इस 
प्रकार इस अध्ययन विषय का क्षेत्र सीमाआ को परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया 
गया है। 

73वे संविधान सशोधन विधेयक मे केन्द्र सरकार ने पचायतोराज सस्थाओं को 
स्वैधानिक दर्जा तो दे दिया लेकिन उनके प्रारूप कार्यकरण प्रशासनिक वित्तोय अधिकारों को 
तय करने का जिम्मा राज्यों पर छाड दिया। ताकि राज्य सरकारे अपने मनोनुकूल प्रारूप कायम 
कर सके। न कि पचायतोशज को मूल भावत्रा के अनुकूल। सभवत यह हो भो रहा है। 
पचायतीराज से सबद्ध जनप्रतिनिधिया अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यकरण को 
'विवेचना यथा सभव गहनता एव वृहदता के साथ करने का प्रयास किया गया है। सरकारें एव 
गैर सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण कार्यशैलों की अनुभवमूलक उपागम द्वाय सागापाग 
विवेचन विश्लपण इस अध्ययन म किया गया है। लोक प्रश्यसत का अध्योता एवं शाधार्थी 
होने के नाते प्रजातात्रिक विकेन्द्रोकरण के पूर्ववर्ती व परिवतित चीन स्वरूप का प्रस्यसतिक 
दृष्टिकोण से एवं तुलवात्मक अध्ययन कायात्मक सरचवात्मक भूमिका के सदर्भ में प्रस्तुत 
करने का एक लघु यत्किचन प्रयास किया है। जो प्रजातात्रिक विकेद्धीकरण प्रशासनिक व 
अध्ययत को उपयोगिता क दृष्टिकोण से परिवर्तित प्रारूप को उपादयता महत्ता व 
आवश्यकता गप्ट्जत क समक्ष रख सका 
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उद्देश्य 
73वें पचायतीरज सशोधने अधिनियम से पूर्य प्रारूप तथा 73वे पचायतीशज संविधान 
सशौधन द्वाण स्थीकृत प्राह॒पों के भध्य एक तुलनात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने 
के पृष्ठ में निदित उद्देश्य निम्नोल्लेखित हैं-- 
॥ . प्रजातत्रिक विकेद्रीकरण के दर्शन एव परम्परा की मीमासा एवं सिहावलोकन। 
2... 73वें सविधान सशोधन से पूर्व स्थतत्र भाएत में पचायदौराज प्रारूप का विशद 
अध्ययन यथा ग्राम सभा ग्राम पचायत पचायत समिति व जिज्ला परिएद्‌ 
सरचवा कार्यकरण के सत्दर्भ मे। 
3... 73वें सविधान सशोधन से पूर्य स्थित पचायतीशाज अधिनियम के प्रारूप की 


सीमाओं एय समस्याओं को उजागर करता। 

4... 73वें संविधान सशोधन से पूर्व प्रारूप में परिवर्तन की वियशता के कारण 
खोजना। 

5... स्विधान में 73वें पचायदीएंज सशोधन अधिनियम को आयश्यकता तथा मूल 


प्रस्तावना की विषेचता। ४ 
6... 73वें सविधात सशोधिंत पचायतीणज स्वरूप के चारो स्तरों यथा ग्राम सभा 
ग्राम पचायत पंचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ की सरचना कार्यकरण एय 


भूमिका की विवेचना। 

7. 72यें सविधात संशोधित पंचायतौराज के प्रारूप एवं पुरतन प्रारूप का 
सैद्धान्तिक गुलनात्मक अध्ययन] 

8... 73वें सविधान संशोधन द्वारा पचायतीणज व्यवस्था के प्रारूप एवं पूर्व प्रारूप का 
घ्यावह्मारिक घुलनात्मक॑ अध्ययन। 


9. निष्कर्ष एव सुझाव। 

प्रस्तावित अध्ययव को 8 अध्यायों मे विभकत फ़र प्रस्तुत किया गया है। प्रथम 
अध्याय में अध्ययन की महत्ता श्षेत्र सीमाएँ, उद्देश्य आवश्यकता तथा अध्ययन योजना की 
चर्चा की गईं है। 

द्वितीय अध्याय मे यैदिक काल मौर्यकाल गुप्तकाल रामायण य महाभारत तथा! 
बौद्धकाल मुगलकाल एवं ब्रिरिश काल तक ग्रामीण भाएत में प्रजातराश्निक यिकेन्द्रीकरण की 
परम्पण एयं दर्शन का अद्योपात उल्लेख किया गया है। साथ ही प्रजातत्र विकेन्द्रीकरण एवं 
प्रजातात्रिक विकेद्रीकाण के अभिप्राय अवधारणा का मिहावलोकन प्रस्तुत किया है। 

जृतीय अध्याय में पंचायतीराज व्यवस्था के स्वतत्र भारत के उत्त प्रारूप का उल्लेख 
किया है जो राजस्थान में प्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था के रूप मे 2 अक्टूबर 9$9 को 
पड़ित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आरस्प किया गया था। जिसका आधार मूलतः 4953 का 
राजस्थान पंचायत अधिनियम तथा 4959 का पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम 
का समेकित रूप था। सादिक अली प्रतिवेदन गिरथारी लाल व्याप्त सम्रिति रिपोर्ट 
यलवत़राय मेहतां समिति प्रतिवेदन व अन्य प्रतिवेदनों कौ अभिशपाएँ तथा अधिनियम भी 
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इसका आधार बने। इस अध्याय में मूलव पचायदीयज के पूर्ववर्ती प्रारूप के सगठन एव कार्यों 
का विवेचन मात्र किया गया है। 
चतुर्थ अध्याय मे मूलत 73वे सविधान सजोधन प्रदत्त पचायतोग्रज तत्र पर आधारित 
राजस्थान सरकार द्वार 23 अप्रैल, 994 को पारित नवीन पचायती राज अधिनियम के मूल 
प्रारूप के तहत पचायतीराज सस्थाओं के गठन एव कार्यों का विस्तृत वर्णन किया गया है। 
अध्याय पाँच में पचायतोराज व्यवस्था के पूर्ववर्तो प्रारूप जिसका उल्लेख अध्याय 
दीन में किया गया था तथा 73वें सविधान प्रदत्त प्रारूप जिसका वर्णन अध्याय (4) में क्रिया 
गया था। पचायतो राज व्यवस्था के इन दोदों प्रारूपा को सगठन एवं कार्यों का सैद्धातिक 
तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। 
अध्याय छ पवायतोराज व्यवस्था के यूव॑वर्ती एवं नवोन प्रारूपों का अनुभव मूलक 
अध्ययन है। जिसमें जानकारों हेतु जिठ 250 उत्तरदाताओं का प्रतिदर्श द्वाथ चयन किया गया 
था उनकी सामाजिक एव आर्थिक पृष्ठभूमि की विवेवना को गई है। 
जिसमें जनप्रतिनिधि नागरिक एवं लोकसेवकों का चयन किया गया है। किसी भा 
व्यक्ति कौ सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि उसके विचारों एव आचरण को प्रभावित किये बिता 
नहीं रहतो है तथा उसका प्रभाव उसके द्वाया दिये गये प्रश्नों के जवाब में स्पष्ट झलकते हैं। 
आयु, आय आय का साधन परिवार का आकाए, शैक्षणिक योग्यता जाति, वर्ग आदि को इस 
अध्ययन के विश्लेषण का आधार बनाया गया है। 
अध्याय सप्तम्‌ से पचायतीराज व्यवस्था के दोनो प्रारूपों के द्वितोय अनुभवमूलक 
अध्याय में सगठन एव कार्यों से सम्बन्धित उत्तददाताओं से उनकी गाय जानने का प्रयास किया 
गया है। ग्राम सभ/वार्ड सभा/ग्राम पचायत/पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ को चतुस्तरोय 
व्यवस्था को इसका आधार बनाया गया है। जिसमें चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के सम्बन्ध में 
सहमति व असहमति, 959 के पचायतोराज प्रारूप में कप्रिया, निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण 
सीमित परिवार कौ अनिवार्यता न्याय-पचायत को समाप्ति पचायतोराज सस्थाओ कौ 
शक्तियों मे अन्तर निर्णय का तरीका, अध्यक्ष पदों का आरक्षण, महिला आरक्षण, 
अविश्वास प्रस्ठाव के प्रावधान संवैधानिक दर्जा एव जवाबदेयता, सस्थाओं में समन्वय एव 
सहयोग आदि मुद्दो पर उत्तरदादाओं द्वारा दिये गये जवादो का गहन विश्लेषण कर इस 
अध्याय में प्रस्तुतिकरण किया गया है। 
अन्तिम अध्याय 8 (आठ ) में इस समग्र अध्ययव का साशश प्रस्तुत करते हुए 
महत्त्वपूर्ण सुझावों को जो उच्तरदाताओं ट्वाया दिये गये थे को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया 
है साथ हो लेखक द्वारा स्वयं विभिन्‍न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय गोब्ठियों, अध्ययन एवं शोध के 
दौरान उत्तददाताओं से साक्षात्कार के दौरान अनुभव किये गये विचारों को अन्य सामान्य सुझावों 
की श्रेणी में शब्दबद्ध करना अपना पुनीत दायित्व लेखन के प्रति समझ कुछ सुझाव देने का 
अत्किचन प्रयास किया है। जो शायद विवेचन सार्थकठा में कतिपय उपयोगी साबित होंगे। 
चचायतौ गज व्यवस्था को पूर्ववर्तोी एव नवीन सरचनात्मक तुलनात्मक स्थितियों को 
आरेख के माध्यम से आगे प्रदर्शित किया गया है जो कि पचायतोराज सस्याओं के प्रारूपों की 
तुलनात्मक अध्ययन का मुख्य आधार है। 


अध्ययन परिचय वा 


आरख 4.4 
*पंचायतीरज संस्थाओं के त्रिस्तरीय ( पूर्ववर्ती प्रारूप का संगठन ) 
आबख ॥. 


*चंच्रायतीएज संस्थाओं के जिस्तरीय 
( पूर्षक्ती प्राछप का संगठन ) 











*पंचायतीराज संस्थाओं का उपरोक्त त्रिस्तरीय चार्ट राजस्थान यंचायत अधितियस, 4953 तथा 
राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम, 4959 का समेकित प्रारूप है जिसका 
2 अक्टूयर, 9959 को पण्डित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गजस्थात के मागौर जिले से शुभारम्भ 


किया गया। 


॥2 


] 
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उपरोक्त आरेख राज पचायतोणज अधिनियम, 994 ठधा उसके संशोधित 
प्रारूप के अनुसार है। 
राज पचायतों राज (सशोधन) अध्यदेश 6 जनवरो, 2000 (अध्यदेश स 2) 
चघू 33, राज पत्र विशेषाक भाग 4 (ख) के अनुसार सतकता समिति का 
प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। 
संदर्भ 
73वा सविधान सश्चोधत अधिनियम, अनुच्छेद 243 ए, (इस अधिवियम का 
प्रवर्तन भारत सरकार के गजट में 26 अप्रैल, 993 को प्रकाशित होने के साथ 
हुआ) 
एन एम मूलचन्दानी, कॉन्स्टोट्शन ऑफ इण्डिया, दौलत पब्लिकेशन, नागपुर, 
१994, अनुच्छेद 243 बो (7), पृ 375 
उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 डी (3), पृ 376 
उपर्युक्त अनुच्छेद, 243 डो (2), पृ 36 
उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 डो (3), पृ 36 
उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 डो (5), पृ 3॥6 
उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 डो (4),प 36 
उपर्युक्त, अनुच्छेद, २43 इ (), पृ 37 
उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 एफ (१), पृ 377 
उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 आईं (2), प्‌ 378 
उपर्युक्त, अनुच्छेद, 243 के (3), पृ 378 
उपयुक्त, अनुच्छेद, 243 के (20, प्‌ 378 
छ00 
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ग्रामीण भारत में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण 
की परग्परा एवं दर्शन : एक सिंहावलोकन 











लोकतंत्र की अवधाणा एयं अभिप्राय * लोकतंत्र के विचार के विकाझ का भात़ीय 
ऐतिहासिक संदर्श : 

भारत में प्रजातात्रिक विकेद्रीकरण की अवधारणा, विचारधारा एव दर्शन पर आधारित 
पंथायती राज व्यवस्था के विधार को विद्वतोन्मुख करने से पूर्व प्रजातत्न एवं विकेद्रीकरण के 
चृधक्‌ दर्शन को प्राचीन से अर्वाचीन काल तक परिभाषित एवं स्पष्ट करना समीचीन प्रतौत 
होता है। द्ाकि प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रमाणित अवधारणा के मूल॑ को वैश्विक एव 
भारतीय दर्शन में प्रमाणित कर उसकी स्वीकृति कौ सर्वस्थीकार्यदा के अतीत में झाक सकें 
जिसकी पृष्ठभूमि में अर्थाचीन प्रजातात्रिक विकेद्रीकरण की पंचायती राज अवधारणा का 
उदगम निहित है। अतीत के उपलब्ध लिखित लध्य प्रमाणो में प्रजातात्रिक विकेद्रीकरण की 
अवधारणा के अकादय प्रमाण पर्याप्तता से हमें उपलब्ध हैं। 


लोकतेंत्र की बैदिकं अवधारणा 

भारत आधुनिक जगतू की सबसे यडी डेमोक्रेसी है। इसके साथ ही यह भी सत्य है कि 
डेमोक्रेसी सामक यूनानी शासन व्यवस्था मूलत भारत की देन है। विश्व सस्कृति का इतिहास 
लिखने बाला महान विद्वार विलडयूरं ने जब विर्व को मिलने बाली भारतीय विदयसत का 
उल्लेख किया हो भाष विभोर होकर योल पड़ा, “भारत हम सब की माता है”' नि.सदेह 
इस दिशा में भारत का योगदान अत्यंत गयोवित के साथ उल्लेखनीय द स्परणीय है। 

जाँधी जौ अपनी “ग्राम स्वराज्य”” नाम पुस्तक में कहते हैं कि ''मैं जिस 'स्वराज्य' 
शब्द का प्रयोग करता हूँ यह फेवल होमरूल का वाचक नहीं, अपितु वह एक चैदिक शब्द 
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है।' बेदविज्ञान के प्रसिद्ध शब्द वेत्ता फतेह सिंह के अनुसार “वैदिक “दम" शब्द अहकार 
के दमन्‌ का द्योवक है। यह दम शब्द “दम धातु'' से बना है जिसे अहंकार दमन्‌ का बोज 
माना गया है। अत: अहकार दम का बीजवपन न केवल दामएत्य जीवन का झूलाधार बता 
अपितु उस दिव्य अग्वि को आकर्षित करने में सफल हुआ जो वेद में दमूनस फहलाठा है।'" 
इस दमूनस को साधना का हो वैदिक नाम दमूतः कृषि अथवा केवल कृषि है जिसके 
'फलस्वरूप परिवार के प्रत्येक सदस्य को चेठना भूमि-सोता [कृषि-भूमि] बेद में *'सुमना, 
सुभगा तथा सुफला होती है।'” अथर्ववेद [2, 48] में यहो वह भूमि है जिसका ''अपृत 
इृदय ” है और जो परमू-व्योम के चेतन समुद्र में स्थित होते हुए भी ““उत्तम-राष्ट्र '' को तेज 
और बल प्रदान करने वालो कही गयी है। अत; दयून: कृषि का अर्थ है, ''अहकार दमन 
'करने वाली दिव्य दमूनप्त अग्नि को उत्तगेत्तर उभारने का अभ्यास।" यही अभ्यास 
वैदिक दमूनः कृषि अथवा डेमोक्लेसी का मूलाधार धा। जिसको व्यावहारिकठा के 
प्रतोकवादो प्रमाण बैदिक दर्शन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जैसे आश्रम व्यवस्था ए 

वैदिक मत्र और सूक्तिया इसो तथ्य को परिचायक है। यहो भारत में विभिल मान्य 
विधियों और विचारधायणओं तथा जोवनदर्शन के निर्वाध विकास और उसके मारने याले के 
परस्पर सद्भाव का रहस्य है। इस वैचारिक परम्पय को जडें हमारो सस्कृति एवं जोवन दर्शन 
में है जो अधिनायकवाद को जमने नहों देतो है और लोकतत्र को जोव॒त बनाये रखठो है। 
वैचारिक स्वातत्य को इस अतोतकालीन परम्परा का हो परिणाम है कि भारत मे सर्वप्रथम 
जनतत्र का उदय हुआ। 

घ्लेये को (रिपब्लिक' और उनके प्रेरणास्द्रेत एथेन्स के जवतत्र से शब्ताब्दियों पूर्व भारत 
में प्रभुसत्तासम्पन्न गणराज्य उपस्थित थे। वैदिक काल से हो भारत में लोकतात्रिक सस्थाएँ- 
पंचायत, सभा, समिति, श्रेणो आदि किसी न किसो रूप में अस्तित्त्व में रही है। 

वैचारिक स्वातत्र्य और लोकतात्रिक सस्थाओं को सुदोर्घ परम्पा भारतोय लोकतत्र की 
सफलता एवं उसके जाज्वल्यमान भविष्य के पक्ष में प्रामाणिक तर्क हैं। शतपथ ब्राह्मण 
(43/2/3/7-8) में राजा पर नियत्रण हेतु विद्वानों को परिषद्‌ का उल्लेख मिलता हैं। 
याज्ञवल्क्य एवं मनु राजा पर नियत्रण हेतु 4 एवं 3 विद्वानों को परिषद्‌ से परामर्श को 
आवश्यकता बताते हैं। महाभारत मे आर्षवाणी ''बसुयैव कुदुंबकम्‌'” के लोकतात्रिक 
अभिप्राय को स्पष्ट इंगित करती है। बौद्धकालोव जनपद एव 'रामराज्य' भारतोय जनतत्र की 
व्यावहारिक तस्वीर को स्पष्ट पेश करते हैं। 
लोकतंत्र के विचार के वैश्विक विकास का ऐतिहासिक सदर्श : 

'लोकदात्रिक विचार को अभिव्यवित को प्राचोततम्‌ परम्यग के प्रमाण न केघल भरदोय 
इतिहास में हो मिलते है चरन्‌ प्राचोन विश्वसभ्यताओं मे भो इस विचार के अस्तित्व के 
चर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। यूनानी दर्शन ने लोकतात्रिक विचार एवं व्यवहार को सर्वप्रथम 
समतावादी, मानवठावादी एव तार्किक एव बँद्धिक स्वरूप प्रदान किया जिसका आधार इंसाई 
मत एवं इस्लाम धर्म थे। 


ग्रामीण भारत में प्रजातात्रिक विकेद्रीकरण को परम्परा एवं दर्शन एक सिहाबलेकक ]5 


ईसाई मत मे 'लोकतत॑त्र का विचार 

ईसाईयों का धार्मिक ग्रंथ “बाईबिल' समानतावादो आदर्शों से भरा पड़ा है। जिसमे 
प्रत्येक व्यक्ति कौ समावदृष्टि से देखे जाने पर बल दिया गया है। ईसाईमत में लोकतांत्रिक 
विचारधाश के सन्दर्भ मे बारयू ने लिखा है कि “धर्म निरपेक्षीकरण उस सीमा तक आवश्यक 
था जहाँ तक कि यूरोधीय मनुष्य ने यह विश्वास किया कि वह एक आतरिक प्रेरणा से 
विवेक और नैतिक जीवन कर प्रतिमान अपना सके जिसे ईसाई सभ्यता ने सदियों से उसमें 
जागृत किया था। यही उम्त तथाकथित आधुनिक अन्तगत्पा का वास्तविक कार्य है जो 
प्रजाताश्रिक व्यवितत्त्य के केद्र का निर्माण करता है / 2 ईसलामसीह ने बिना किसी भेदभाव के 
दरिद्र एव पीड़ित मावव की सेवा की तथा उस प्रत्येक अन्याय एवं शोषण के खिलाफ अपने 
विचार रखने जिससे ईसाई धर्म को स्वीकारने बालो की सख्या में बढोतरी के साथ लोकतात्रिक 
प्रक्रिया भी तीज गति से जागृत होने लगी। 
इस्लाम में लोकतंत्र का विघार 

आर लेबी ने स्पष्ट कहा है वि “इस्लाम धर्म में सभी समान हैं।'” इस्लाम के पैगम्बर 
मोहम्मद साहब ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण मनुष्य द्वारा मनुष्य पर अन्याय तथा प्रत्येक 
प्रकार के भेदभाव की आलोचना करते हुए लोकतत्र के त्तीनो आदर्शों समानता स्वतत्रता एवं 
तर्क पर आधारित लोकतात्रिक व्यावहारिक जीवन पद्धति को स्थापना का प्रयाप्त किया। 
हुमायूँ क्भीर ने लिखा है कि “'इस्लाम के पैगम्यर ने यह निश्चित किया कि धर्म विवेक ने 
कि शक्ति पर आधारित हो। इस प्रकार यह कथन कि सुधारक न कि पैगम्बर उनके अनुयायी 
होगे को मानवीय मस्तिष्क को इसी नयी उपलब्धि के सन्दर्भ मे समझा जा सकता है। धर्म के 
चमत्कारों का युग समाप्त हो गया था और विज्ञान की विजय का युग प्रारम्भ हो चुका था।"७ 
।4वीं १5वीं शताब्दी मे फ्रास कौ फ्रान्ति एव इग्लैण्ड में किसानों क विद्रोह लोकतत्रीकरण की 
प्रक्रिया और समानताबादी मूल्यों के प्रभाव के अन्तर्गत हुए थै। वर्तमान समय मे सयुकत राष्ट्र 
सघ ने लोकवत्नीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हुए 7948 मे सपुकत राष्ट्र को सामान्य 
सभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मे कहा कि ' प्रत्येक को चिन्तन अन्तरात्मा 
तथा धर्म का पालन करने की स्वतत्रता का अधिकार है ।”” 

इस घोषणा मे लोकतादिक प्रक्रिया की वास्तविक एवं ऐतिहासिक आवश्यकता की 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति निहित है॥ 

० सोकतत्र का अभिप्राय 

लोकतत्र का शब्दार्थ अत्यन्त सरल है। “लोक ' अर्थात्‌ जनता और 'तंत्र' अर्थात शासन 
अथवा राज्य। अत लोकतत्र से अभिष्राय जनता का राज्य लोकतत्र यानी “डेमोक्रेसी ' (अग्रेजी 
में) यूनानी भाषा के 'डेमोस' शब्द से तथा 'क्रेटिया' शब्द से बता है जिसका अभिप्राय भी 
जनता के शासम से है। राबर्ट ए डहाल प्रजातत्र को 'लोकप्रियशास्न' या “यहुत्त्र' मानते 
हैं। गाँधी जी के अनुसार प्रजातंत्र आदर्श समाज में समानता एव स्थतत्रता की स्वीकृति हैं वह 
एक ऐसा रामशण्य होगा जिसमे प्रत्येक व्यक्ति सत्यनिष्ठा से कमायेगा और समाज सेवा 
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'करेगा। इस प्रकार गाँधी का ग्राम स्वराज्य एवं सर्वोदिय दर्शन, विनोबा भावे का भूदात दर्शन 
ठथा जयप्रकाश नारायण का सहभागी लोकतत्र आज लोकतत्र को मूलात्मा का यपार्थ है॥ 


हेरोडोटस ने प्रजातत्र कौ परिभाशा उस शासन के रूप में की है जिससे राज्य को 
सर्वोच्च शक्ति सम्पूर्ण समाज के हाथों में होतो है (४ डायसी के अनुसार, “'प्रजातत्र वह शासत 
व्यवस्था है जिसमे राष्ट्र का अधिकाश भाग शासक होठा है॥/5 लोकतत्र को एक सरल 
परिभाषा अब्राहम लिकन को भी देने का श्रेय जाता है जिनके अनुसार ”'प्रजातत्र का अर्थ प्रजा 
का शासन, प्रजा से और प्रजा के लिए होता है।'” अरवचिन चितकों में लार्ड स्राइस लोकतत्र 
'को और अधिक स्पष्टवा प्रदाव करते हुए लिखते है कि ““लोकतत्र सरकार का वह रूप हैं 
जिसमे योग्यता प्राप्त नागरिकों कौ सख्या कम से कम ठोन चौथाई होनी चाहिए ताकि मोटे तौर 
पर नागरिकों का भौतिक बल उनकी मतदान शक्ति के बराबर बना रहे ।'" इसी दिशा में आगे 
बढ़ते हुए शूम्पीटर लोकतत्र को बस्तुस्थिति करते हुए कहते हैं कि ''लोकतत्नोय प्रणाली 
'राजनोतिक प्रश्नों के निर्णय करने को उस व्यवस्था का नाम है जिसमें कुछ व्यक्ति जनता के 
चोट के लिए परस्पर प्रतियोगिता द्वारा निर्णय करने को शक्ति प्राप्त कर लेते हैं।''१ 
कवि रकदीन्द नाथ टैगोर ने 904 में अपने निबंध “'स्वदेशो समाज"! मे प्रजातत्र को 
ग्राम एवं ग्रामोणों को उन्तरति साथ स्वय को ठाकत को पहचानते हुए साथ कार्य करने एव 
सहयोग कर राष्ट्र को मजबूत एव एकोकृत करने का माध्यम माना है। 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार “'प्रजातत्र मानवता पर शासन करने के हमारे 
बेहतरीन विकल्पो मे से एक है" लोकतत्र को पूर्ण प्रतोतों हमे गाथी, विनोबा एवं 
जयप्रकाशनारायण “सर्वोदय' आन्दोलन में हो होतो है जो भारत का परमपुरातन आदर्श रहा 
है। 
सर्वे भवतु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ॥ 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दु खमाप्तुयाद॥९ 
सबका उदय, सबका उत्कर्ष, सबका विकास हो ठो सर्वोदिय है। दादाधर्माधिकारी 
अपनो रचना सर्वोदय दर्शन में लोकतत्र के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि “जहा 'पमैं' 
और 'तू' का भेद समाप्त हो जाता है। मेरी सत्ता तुम पर नहीं, तुम्हारी सत्ता मुझ पर नहीं। 
अपनी सत्ता अपने पर) यहो वास्तविक लोकसत्ता कहलातो है 
लोकतत्रीकरण को प्रक्रिया लोक में लोकतात्रिक मस्तिष्क के उत्तयत का पयप्रदर्शव 
करतो है। लोकतात्रिक मस्तिष्क को सरचना खुली हुई है और लचोलो होती है और तर्क एव 
बुद्धि इसको केद्धोय एवं सक्रिय विशेषताएँ होतो हैं। तक व्यक्ति को परिवर्तन में सन्तुलत 
और निरतरता तथा विधिनता में एकता का अनुभव करने के योग्य बनाता है व्यक्ति और 
नवोनता के भय से शुक्त हो जाता है बुद्धि के माध्यय से व्यक्ति तेजो से परिवर्तित विश्व के 
साथ सामजस्य करने को क्षमता व काबिलियत प्राप्त करता जाता है। 
भारतोण सविधान भो लाकतत्र के अधुनातन स्वरूप का प्रमुख आधार रहा है जिसमें 
भारत को सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्त लोकतत्रात्मक गणराज्य घोषित करते हुए कहा है कि “हम 


ग्रामीण भारत में प्रजातात्रिक विकेद्रीकरण की परम्परा एव दर्श' एक सिहावलोकन_]7 


भरत के लोग भाएत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्त सम्पन्न लोकतश्नात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा 
उसके समस्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यवित, 
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राण करने के लिए 
तथा उन सबसे व्यक्तियों कौ गरिमा और राष्ट्र को एकता सुनिश्चित करने बाली बधुता बढ़ाने 
के लिए दृढ सकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 3949 ईं 
तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सम्बत्‌ 2006 विक्रमी को एतद्द्वारा इस संविधान को अगीकृत 
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।' 2 

गाँधी जी को मान्यता थी कि एक प्रजातात्रिक नौति का आधार अहिसा तथा इसके मूल्य 
आज्ञाकारिता एवं विश्वप्तनौयता होते चाहिए। गाँधी की लोकतत्र की अवधारणा में सरकार यो 
श्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। गाँधी जौ कहते थे कि सच्चे लोकतत्र के लिए हवा पानी, 
भूमि उत्पादन के साधतों रुथा लाभ प्र सब का स्पामित्व सपान होना चाहिए। केवल सत्ता 
गहुसछय कहाँ भागीदारी से ही लोकतत्र कायम नहीं होगा। गाँधी एवं मेहरू का लोकतत् 
केवल सरकारी व्यवस्था मात्र न होकर एक जीवन दर्शन है। नेहरू ने लोकतत्र को लोक के 
कल्याण एव प्रसनता के साथ ही लोगों के मध्य असंमानता दूर करने शान्तिपूर्ण कार्य करने का 
तरौका, निर्णय लेने तथा परिवर्तन की स्वीकृति शान्तिपूर्ण तरीके से होने का माध्यम साता है। * 
विकेन्द्रीकरण अधिप्राव एवं अवधारणा 

जनता को सत्ता, संगठन एव संसाधनों मे प्रशासनिक, राजनीतिक समान भागीदारों ही 
विकेन्द्रीककष है। लोककत्र, लोकस्वहज, सर्वोदय, ग्रापदान सहभागी लोकतंत्र एव 
पचायतीशज इन सभी का मूलाधार विकेन्रीकरण है। शक्तियों का ऊपर से नीचे की ओर 
प्रवाह, लालफीताशाही के अवस्तरो का अभाव तथा निर्णय व उत्तरदायित्व मे व्यापक 
सहभागिता ही किसी भी सगठम भें विकेन्द्रीकरण के अभिप्राय का सही चोतक है। एल डी 
ज्हाइट के शब्दों मे विकेन्द्रीकण का अभिप्राय “प्रशासन के विम्मतल से उच्च तल की ओर 
प्रशासकीय सत्ता के इस्तातरण की प्रक्रिफ को केद्रीयकरण कहते हैं जबकि इसके विपरीत 
व्यवस्था को विकेद्रीकरण कहा जाता है।/3 

रूमकी बसु के अनुसार “विकेद्रोकरण का अभिप्राय प्रशास्रमिक भत्ता का केद्र से 
स्थानीय अभिकरणों फो स्थानान्तरण है "नो कि क्षेत्र मे स्वायता से कार्य करते हैं।'॥4 

विकेद्रीकरण न केवल प्रशासकीय सत्ता के न्याय या छितराव की एक विधि है बरन्‌ 
यह राजनीतिक भत्ता एव उत्तरदायित्व के हस्तान्तरण का एक जनताजिक मार्ग है। किसो भी 
विकेद्ीकृत सगठन मे लौकतात्रिक नियम सगठन तथा जनस्लाधारण के बीच उचित सम्पर्क, 
सहयोग, समन्यय एव सूझ-बूझ स्थापित करने मे सहायक है अपने अभिप्राय के प्रशासनिक 
सन्द्भों मे विकेन्द्रीकरण द्वारा अन्तिम आदेश देते की शक्ति तथा परिणामों के लिए 
उत्तए्दागित्व सम्पूर्ण देश की स्थनीष इकाइफ को सौंपा जाता है | जिकेन्द्ीकरण का सार कुशल 
जुब॑ प्रभावी कार्य के लिए अधीनस्थ अधिकारियों तथा उपविभागों को कार्य एवं उत्तादायित्व 
सौंपना है। 

प्रभुदत्त शर्मा विकेद्ौकरण को पाँच वर्गों मे अभिव्यक्त करते हैं. -- 
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4. प्रशासकौय पहलु : 

सत्ता का हस्तान्तरण इस प्रकार किया जाए कि स्वेच्छा से कार्य करने का विशाल क्षेत्र 
अधिनस्थ अधिकारियों को सौंपा जाए तथा शोर्षस्थ मुख्य अधिकारों को कम से कम प्रश्न 
'सबोधित किये जाये। 
2. राजनीतिक पहलु : 

निर्वाचित निकायो के हाथो में अधिक शक्ति सौंपी जाए और प्रशासन के कार्यों में जनता 
का पूरा-पूरा सहयोग रहे। 
3. भौगोलिक यहलु : 

जनता के निकट के तथा प्रधान कार्यालेय के दूर को क्षेत्रीय इकाईयों को स्वतत्नता दो 
जाए। 
4. कार्यात्मक पहलु : 

विभिन्‍न कार्यों को सम्पन करने के लिए विभिन विभागो को कार्य स्वतंत्रता दी जाए। 
$, प्रशासकीय पक्ष : 

सगठन की व्यक्तिगत इकाईयो को अधिक शक्ति सौंपी जाए तथा मुख्य कार्यालय में 
नियत्रण को कुछ मूल शक्तियों को ही रखा जाए।5 

अमेरिका के टैनेसी घाटी प्राधिकरण के निदेशक मण्डल के अध्यक्ष लिलेन्यल ने 
विकेन्द्रित प्रशासन को तोन महत्त्वपूर्ण विशेषााओ को बताया है-- 

3... अधिकतम निर्णय क्षेत्र मे हो लिये जाने चाहिए। 

2... जनता को प्रशासन में प्रत्यक्ष भागोदारी के अधिकतम्‌ अवसर हो। 

3... क्षेत्र में कार्यरत अभिकरणो के मध्य बेहतर समन्वय होना चाहिए।९ 

डॉ. एम.पी. शर्मा विकेद्धोकरण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि '*विकेन्द्रित संगठन 
के भीतर अधिकांश मामलो मे निर्णय करने की शक्ति निम्न अधिकारियों के हाथो में रहतो है 
तथा अपेक्षाकृत कम मामले उच्चतर अधिकारियों के पास भेजे जाते हैं उच्चतर अधिकारियों के 
पास केवल वे ही मामले भेजे जाते हैं जो बडे तथा महत्त्वपूर्ण होते हैं। निर्णय के जितने 
अधिक केन्द्र किसी संगठन में होते हैं वह उतना ही अधिक विकेद्धित माना जाता है।77 

हरमन फाइनर के अनुसार “'विकेद्धीकरण व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमे सरकार के 
विभिन केद्ध स्थानीय राज्य और केन्द्र होते हैं, प्रत्येक को स्वततन्न अस्तित्व तथा कार्यों के 
आधार पर जाता जाता है।''९ आचार्य विशेबा भावे ग्रामदानो प्रारूप को विकेद्रोकरण का 
यथार्थ स्वोकारते हुए कहते हैं कि पहले ग्रामदान हो फिर प्रखण्डदान तत्पश्चात्‌ 
अनुमण्डलदाव एवं जिलादान के परचात्‌ प्रान्ददात हो। 

स्वशासन की ग्रामदातरी व्यवस्था मे प्रत्येक व्यवित प्रत्येक व्यक्ति की स्वायत्ता, कल्याण 
एवं ववकास का समग्र व अपनत्व से ध्यान रखे तभी सच्चा राजनीतिक, प्रशासनिक, 
सामाजिक आर्थिक विकेनद्रीकरण संभव हो सकेगा ॥१ 

विनोबा भावे की लोकतंत्र एव विकेन्द्रीकण को सकल्‍्पना इस प्रकार है-- 


ग्रामोण भारत में प्रजातात्रिक विकेद्वीकरण की परम्परा एव दर्शन एक सिहावलोकन_49 





अनुमण्डलदान 
2 


की ग्राम स्वराज्य की कल्पना विकेद्रीकरण 
ट्स्टीशिप एवं सर्वोदिय, का विचार इस 
इसकी आत्मा है। किसो भी व्यवस्था 


अहिसा सत्य एव प्रेम पर आधारित गाँधी 
की भारतीय अवधारणा का यथार्थ है। उनका ट्र 
अवधारणा के आधार स्तम्भ है तो अत्योदय का विचार इस 
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के विकास में अविकेन्रीकरण एवं अतिविकेन्द्रीकरण दोनें अलाभकारो है अत- दोनों क्य 
सन्तुलित उपयोग ही श्रेयस्कर है। 
चालर्स बर्थ के अनुसार विकेद्रोकरण से प्रशासकोय कुशलता बढठो है हथा नगरिकों 
में व्यक्तिगत औचित्य को भाववा का विकास होता है। इसमें कुछ आध्यात्मिक गुघ होते 
हैं ७ विकासशोल देशों एव नवस्वतत्र प्रजातात्रिक देशों में जहाँ आर्थिक, सामाजिक न्यप्य दा 
विकास एक महत्त्वपूर्ण ध्येय है बहों इस सबके लिए योजगाओ का निर्माण, क्रियान्वयन एव 
प्रबंधन केद्रोकृत व्यवस्था मे कुशलता से न होने के कारण विकेन्द्रोकरण व्यवस्था एव घिचार 
ही एक मात्र सम्राधान स्वीकार किया गया। सरकार को बढती जिम्मेदारियों एव जब अपेक्षाएँ 
विकास एव परिवर्तन को चुनौतियो का केन्द्रोयकृत व्यवस्था में समाधान असम्भव हो गया है 
जिसकी परिणिति विकेन्द्रीकरण कौ स्वीकृति हो एक मात्र समाधान के माध्यम के रूप में 
अगोकार को गई। 
सत्ता, सगठन निर्णयन, विकास, कल्याण, परिवर्तन, नोतियों एवं योजनाओं के 
फ्रियान्वयन, मूल्याकन तथा उत्तरदायित्त्वो में बहुजन को सहभागिता हो विकेद्धोकरण है। 
विकेद्रोकरण के अभिप्राय एव अभिष्यक्ति के अवधारष्प एव दर्शन में निहित है रसतकिन का 
“अन दु दी लास्ट" गांधी का सर्वोदय, अत्योदय विचार तथा लोकनायक जयप्रकाश नाग" 
का राजनोतिक, आर्थिक जन सहभागिता पर आधारित ““सहभागो लोकठत्र'' का विचार एव 
विनोबा भावे का * भूदान दर्शन' दादा धर्माधिकारों का समग्रता पर ' अपना' (अपन का' 'हमरा' 
विचार को यथार्थ क्रियान्वितो। 
विकेन्द्रोकरण के भारतोय एवं पाश्चात्य दर्शन में थोडा अन्तर हमें दिखाई देता है। 
विकेद्रीकरण का भारतीय दर्शन जहाँ, मूल्यो, परम्पााओ वैविकता, सहयोग, सौहारई, प्रेम, 
अहिसा सत्य के साथ विकेद्रोरकण के पाश्चात्य दर्शन से सामजस्य की बात करता है। वहां 
दूसरी ओर विकेन्द्रीकरण का पाश्चात्य दर्शन सिद्धान्तो, नियमो प्रक्रियाओं पर आपारित है 
जिसमे लोकभावनाओं एब मूल्यो का कोई स्थान नहों है। अव विकेद्धोकरण को भारतोय 
अवधारणा जहाँ जोवतता लिए हुए है वहाँ पाश्चात्य अवधारणा विशुद्ध सैद्धान्तिकता पर 
आधारित सिद्धातवादों मात्र है। भारतोय व्यवस्था व विचार में विकेन्द्रोकरण भारतोय 
मूल्याधारित जीवतता एबं पाश्चात्य सिदातिकठाधारित विकेन्द्रीकरण को विचारधारा का 
सम्मिलित स्वरूप है। गाँधी जी राजनीतिक विकेद्धोकरण के ग्रामीण समुदायों को उनके कार्य 
प्रबंधन मे व्यापक स्वायत्तठा को सर्वोपरी भानते हैं। विकेन्रोकरण चर जयप्रकाश नारायण 
विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि “राजनीति और आर्थिक ढाचे एक दूसरे से अलग नहीं 
है। वे समाज के एक हो भवन के अभिन अयग हैं। विता आर्थिक विकेद्रोकरण के राजनैतिक 
विकेद्रोकरण कारगर नहों हो सकता।'ए 
विकेन्द्रोकरण की आवश्यकता क्‍यों? 
बैसे दो लोकतत्रोकरण को प्रक्रिया के साथ हो विकेद्रोकरण के विचार की कल्पता एवं 
व्यवहार स्वाभाविक है। साम्राज्यवादो ताकतों के फासोवादी, नाजीवादी एवं शोषणयुक्त 
अवृत्तियों का हो परिणाम है कि दुनिया में स्वृतत्र राष्ट्रों को प्राथमिक आवश्यकदा लोकव हो 
गईं। विकसित एवं विकासशोल राष्ट्रो मे विकास व कल्याण, परिवर्तत एवं आर्थिक, 
सामाजिक न्याय की धारा ने लोकतात्रिक सरकाये के समक्ष नोति निर्माण, निर्धारण एव 
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क्रियान्वयन में अनैक घुनौतियाँ कैन्द्रीकषण के कारण उत्पल कर दी तथा साथ ही जन 
भावनाएँ भी स्थायत्तता एवं विकास में अपनी भागीदारी कौ माग करने लगी ऐसे समय॑ में 
शासन शासक एवं शासितों के हक में विकेद्रीकरण ही समस्याओं. के समाधाव का एक सात्र 
मार्ग दिखा। निर्णयो भौतियों उत्तरदायित्त्यों सता अतिकेन्द्रीकृत व्यवस्था ने सोकतत्र 
शासकों के समक्ष जटिल समस्याऐं पैदा कर दी अत अच्छे परिणामों व स्तर क्रियास्ययत 
बेहतर निर्णय एयं विकास कल्याण एवं सभी में जनभाषीदारी सुनिश्चित करने हैतु 
'विकेद्रौकृत व्यवस्था फे विचार वा उदगम हुआ। 

आज की विकेद्दित प्रजातात्रिक व्यवस्था अतीव की ओर विश्कुश एव साप्राज्ययादी 
शासन व्यवस्था की असतुष्टि से उत्पल जनमानस कौ अभिव्यक्ति की स्वौकारोक्ति की 
परिणिति है। 
लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण अभिपष्राय एवं अब्रधारणा 

स्लोकतग्न एव विकेन्द्रीकरण दोनों एक दूसरे के अभाव में अपूर्ण एव अप्रासगिक हैं। यदि 
दोनो को जीवद य ध्यायद्वारिक यनाये रखना है तो दोनों का आत्मवत सहभागी सहयोगात्मक 
समम्यित सर्वस्थीकृत प्रजाताज्िक विकेन्द्रीकृत प्रारूप अगरीकार करना होगा। राजनीतिक एर्व 
प्रशासमिक व्यवस्था में प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधाएणा का आधार आज सर्वाधिक 
लोकस्थीपृत एवं अपरिशरर्य हो गया है। किसी भी जनतात्रिक व्यवस्था में शासन एय प्रशासन 
की गतिविधियों के सचालन के हर स्तरों पर जन सहभागिता कौ सक्रियता का एक मात्र चाथेय 
प्रज्ञातात्रिक विकेन्द्रीकरण ही है। जिसके माध्यम से जनता अपने व क्षेत्रीय विकास कल्याण 
सुरक्षा हेतु निर्णयो मे अपनी अधिकतम सक्रिय भागीदारी से शासन में विश्वसनीयता 
चारदर्शिता एवं कुशलता तथा क्षमता उत्पन कर स्व के समग्रहितों को सरक्षित कर सकती है। 

लोकतीत्रिक विकेल्‍द्रीकरण दो शब्दों “लोकतंत्र” और “विकेद्रीकरण'' से घता है। 
जिसमे जनता फा शास्त हो तथा जनता का शाप से प्रत्यक्ष और सजीव सम्पर्क हो। 
सोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण को ग्रास रूट डेमेक्रेसी के भाम सै अभिहिंत किया है | मेबस्टर्स की 
७म्यूट्वन्टीयर्स सेंचुरी डिक्शनरी ऑफ इगलिश"' “ग्रास रूट” से अभिप्राय आम व्यवित द्वारा 
उन्हों के चौथ दो दिया गया है अर्धात्‌ बह राजनीतिक आन्दोलन जो सामान्य जन के द्वारा 
अपने स्तर पर शुरू किया जाये। एशिया एवं अफ्रीका नवस्थतत्र नवौदित राष्ट्रों मे द्वितीय 
विश्वयुद्ध फे पश्चात्‌ लोकतत्र की जड्टों को मजबूत बनाने तथा आमजन को अपने नागरिक हल 
राजनीतिक जौयन में सही मायनों में भागीदार बनाते की दृष्टि से लोकतात्रिक सरचना 
अधिकतम पिकेन्द्रीकरण के प्रायोगिक प्रयास शुरू किये। अदरक एलन आई 

'नपकेद्रीकरण'' के पूर्व “लोकतात्रिक ! शब्द के उपयोग करने से इसका 
प्रशासनिक थिकेन्द्रीकरण कब से समझाने मे भी सहायता करता है। परशात 
विकेन्द्रीकरण की अवधाएणा प्रशासन में कुशलता लाने के विधार से अभिष्रेरिद है। ३०४६ 
जय शवितयों का विकेन््रीकरण किया जाता है तो उसका उद्देश्य प्रण के निचले स्व पर 


प्रशासनिक के माध्यम से उनकी कुरालता बढाने से होता 
0३3202%:%%% 28033 गा मय शासत के कार्यों में सरकार के पल दा 
चर जनता की सहभागिता प्राप्त 

चर राष्ट्रीय प्रान्तीय और विशेषत स्थानीय स्वर पर गा तक, कि जता हो 


करना होता है। प्रशासनिक विकेद्रीकरण में प्रशासत फे 
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अधिक स्वतंत्रतापूर्वक कार्यान्वित करने का अधिकार दिहित देखा ज्य सकठा है। इसमें योडना 
उच स्तर के लोगों द्वाय बनायो जाते है और उसको क्रियान्विदों को प्रक्रिया में नोचे के स्तर 
'को स्वतंत्रता अभीष्ट होतो है। 
लोकदांत्रिक विकेन्द्रोकरप क्तो स्थावोय स्तर पर लोगों का अपने कल्याय की दोजनाओं 
को बनाने एवं पहल करने वथा स्वायत्तापूर्वक उन्हें कार्यान्वित करने के अधिकार के रूप में 
देखा जा सकता है। इस प्रकार ''लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण'' प्रशासनिक विकेद्रोकरप को 
पुलना में अधिक व्यापक है और दोनों में अन्तर उनके उद्देश्य को लेकर किया जा सकदा है। 
लोकतंत्रिक विकेद्रोकरण जहाँ लोगों कौ सहभागिता पर बल देता है वहां प्रशासनिक 
विकेद्रोकरण का उद्देश्य कुशलठा को बढ़ावा देना होता है ।? 
लोकठांत्रिक विकेन्द्रीकरण के विचार को प्रत्यायोजन या विस्त॑केद्रव के समावार्धक 
समझकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। यद्यपि इन दोनों शब्दों भें कुछ समात्र गुण हो सकते हैं 
फिर भो ये समानार्थक नहों है। प्रत्यायोजन में सत्ता का उच्च अधिकार द्वारा अधीनस्थ 
अधिकारी को हस्तांतरण होता है जो उस सत्ता के उपयोग के लिए अपनो इच्छा के अनुरूप 
स्वतंत्र नहीं होता अपितु उसका निर्वाह उच्च अधिकारों के निर्देशों और मोद या प्रसाद को 
सीमाओं के अन्तर्गत करना होता है। 
जबकि लोकतांत्रिक विकेद्रोकरण लोकतात्रिक सिद्धान्त का विस्तार है, इसमें स्घानोय 
स्तर पर लोगों का अपने कार्यों के बित्रा हस्तक्षेप के प्रबन्ध का अधिकार निहित है। इस प्रकार 
लोकतांत्रिक विकेनद्रीकरण के विचार में जहाँ लोगों का अधिकार अन्तर्निहित देखा जा सकता 
है बहाँ प्रत्यायोजव उच्च अधिकारी द्वारा अधीवस्थ अधिकाे को प्रदद सुविधा मात्र है। 
लोकतांत्रिक विकेद्रोकरण एक ऐसा सिद्धांव है जो स्थावीय लोगों को मौलिक सठा के उपभोग 
'का अधिकार प्रदान करता है। जबकि प्रशासनिक प्रत्यायोजन या विसंकेद्धन, किसो भी 
प्रशासनिक संगठन में प्रशासनिक कुशलग शप्त करने का उपागम मात्र है जिससे अधोवस्प 
अधिकारों द्वारा ऐसो सत्ता का उपयोग किया जाता है जो उसे उच्च अधिकारी द्वारा दो गई 
है 893 
चोन जैसे साम्यवादो व्यवस्था वाले देशों में लोकतांज्िक विकेद्रोकरण के स्थान पर 
लोकतांत्रिक विकेद्रोकरण की प्रक्रिया को अपवाया गया है। साम्यवादो व्यवस्था में लोकतंत्र 
नोतियों के निर्धारण को प्राथमिक प्रक्रिया तक सोमित है। तत्पश्चातू समस्त प्रक्रियाओं पर 
केद्धीय नेतृत्व का केद्रोकरप स्थापित हो जाता है। लोकठांत्रिक विकेद्रोकरण में जहाँ 
लोकतंत्र में लोगों को सहभागिता व स्वायत्तता पर बल दिया जाता है वहाँ लोकठांज्िक 
केद्रोकरण में लोगो की सहभागिता ठथा स्त्तावाद दोगो पर बल होता हैं, यद्यापि यह बल 
सत्तावाद पर अधिक होता है ९५ 
सच्ता एवं संगठत के सिद्धांढों का जर सहभागिता, जन सहयोग, जतस्वायत्ता द्वारा 
राजनोतिक एवं प्रशासनिक परिप्रेष्षय में व्यवहार में लाना हो सच्चा लोकवांडिक विकेद्रोकरण 
है। “लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण एक ऐसो ग्जनीठिक धारा है जो शासत्र के कार्यों और 
निर्णय में लोगों को भागीदाये का विस्तार करतो है। यह धारणा उच्व स्तर से नोचे के स्तर के 
जनप्रतिनिधियों को सत्ता को स्वायचता सहित विकेन्द्रीकरण करतो हैं। सत्ता का यह 
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विकेन्द्रीकरण उपर्युक्त इंगित तीन दिशाओं में राजनीति निर्णय निर्माण, वित्तीय तियश्रण और 
प्रशासकीय प्रय॑ध में होता है।! 56 

लोकत्ात्रिक विकेनद्रीकरण को राममनोहर लोहिया अपने चतुस्तम्भी (चार स्तम्भों 
वाले) राज्य की कल्पना के रूप में साकार पाते हैं तथा “पाँचवें स्तम्भ" के रूप में ये 
विश्वप्तकार की कल्पना करते हैं। चौखभा राज्य में केन्द्रीकरण तथा विकेद्रीकरण की 
परस्पर विशेधी धारणाओं को समन्यित करने का प्रथल किया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत 
'एकौकृत कर दिया जायेगा। कार्यों का सम्पादन उन्हें एक सूत्र में बाध कर रखेगा। इस चौखभा 
राग्य में जिलाधीश का चद समाप्त कर दिया जायेगा, क्योकि वह राजनीतिक शक्ति के 
केम्द्रीकण की बदनाम सस्था है। इसके अतिरिक्त मण्डलों, गाँवों तथा नगगें की पचायतें 
कल्याणकारी नीतियों तथा कार्यों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेंगी ॥# 

भारत विश्व की प्राचीनतम्‌ समृद्ध सास्कृतिक विरासत की भूमि रहा है जिसने सस्कृति, 
साहित्य, दर्शन, राजनय एव धर्म के क्षेत्र में सभ्यता को अतुलनीय योगदातर अदा किया है। 
प्रेम, अहिसा और सत्य के साये में महाँ का राजत्य पल्‍लवित पुष्पित होकर जनतत्न एव 
गणतत्र के अंकुरण का कारण यना। वैदिककालीन सभा समिति, रामराज्य, जनपद काल आदि 
ऐसे प्रमाण है जो प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की अवधारणा के मूलाधार कहे जा सकते हैं। हो 
सकता है कि सुव्यवस्थित, विकसित तथा प्रचारित करने के अयसर का लाभ पाशचात्यों को 
मिल गया हो। पचफैसला पद्धति आज भी भारतोय समाज में व्याप्त है जिसमें पचायती राज 
व्यवस्था के प्रजातांत्रिक अवधारणा का दर्शन अतर्निहित है। आश्रम व्यवस्था एव श्रम के 
आधार पर जन समूहों का विकेन्द्रीकरण भारतीय संस्कृति को परम्परा का महत्वपूर्ण तत्व रहा 
है। गाप् की रावण पर, कृष्ण की कप्त पर तथा पाण्डवों को कौरदों पढ़ निरकृश राजतत्न पर 
लोकप्रिय जनतआत्मक राजतत्र कौ विजय का प्रमाण प्रजातात्रिक विकेद्रीकरण की अवधारणा 
के सटीक प्रमाण व उदाहरण प्रतीत होते हैं । जो आज के प्रजातात्रिक युग मे भी शायद ही 

मिले। 


आरत॑ मे पच फैसले को परम्परा पुरावत काल से चली आ रही है जिसमे पचायती राज 
व्यवस्था की प्रजातात्रिक विकेत्द्रीकरण कौ अवधारणा प्रमाणित होती है तथा प्रत्येक काल 
खण्ड में इस प्रजातात्रिक यिकेन्द्रीकरण की अवधारणा के प्रमाण हमें मिलते हैं। 

इस्लाम धर्म में भी 40 व्यक्तियों की सभा ट्वागा अपना नेता चुनने को व्यवस्था 
लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण का ही उदाहरण है। 

घी.आर. दुभाषी के अनुसार सामान्य अर्थों में “लोकतात्रिक विकेद्रीकरण का 
अभिप्राय”” स्थानीय मुद्दों या मायलो का स्वतत्र लोकप्रिय प्रबधन है।” [“[१९९ 70एपरॉध 
मक्षाहहुलागाला। ्॑ ॥.0८2 8०5 “] लोकतात्रिक विकेद्रीकरण स्थानीय स्वर पर 
सरकारी कार्यों मे जनभागीदारी का एक सशक्त माध्यम है। जिसके आवश्यक तत्त 
'निल्नलिखित हैं. :-- 

+.. विभिन स्तरों पर सताओं का अस्तित्व हो जिसकी अत सम्प्रभुता जनता के 

'करौय हो। 
2. इन सत्ताओं को लक्ष्यों के अनुरूप कार्य सौंपे जाने चाहिए। 
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3... इन सह्ाओं को सरचता प्रजादांत्रिक हो। 

4... इन सहाओं का कार्यकरण प्रजातात्रिक हो। 

5... इनके सोमित कार्य (लक्ष्य) क्षेत्र में प्रजादात्रिक उच्च सत्ता द्वारा इन्हें स्वायतता 

प्रदत्त हो ?? 

प्रो इकबाल नारायण के अनुसार “लोकतत्रिक विकेद्रोकरण को अवधाएप्ण के 

मुख्य सघटक (08760॥90) " निम्न है- 
। चजैसाकि रणब्द लोकतत्रिक स्वय लक्ष्य अभिधाएण्प में जनठा का उनको अपनो 
सरकार के साथ व्यापक और निकटस्थ सम्बन्ध का भाव रखता है। 
2... इसमें सत्ता के फैलाव (विस्तार) का हस्त'तरण सरकार के उच्चदर स्वरों से 
निम्नतर स्तरों पर होता है। 
3 सत्ता का यह फैलाव मानकर चलता है कि जनता के लिए स्वायत्तठा का 
अभिप्राय नीति निर्माण और कार्यों योजनाओं के सम्बन्ध में राजनैतिक निघय 
लेना उनको क्रियान्वित करने के ठेके तथा ढंग का युविनि है। इसके लिए 
आवश्यक वित्त का प्रबध और नियत्रण तथा अन्दत इसके प्रशासन को दिशा 
देना तथा नियत्रण है। 
4. इस प्रकार विकेन्द्रोकृत सत्ता जनवा द्वाद्म प्रत्यक्ष। अथवा अप्रत्यक्षत अपने 
प्रतिनिधियों द्वाय सचालित हो और निश्चित रूप से लोकतात्रिक विकेद्रोक्रण 
का सस्थगत तत्र चुना हुआ हो। 
इस प्रकार पचायवोराज सस्थाएँ न तो पूर्ण रूपेण राजनोतिक पौधशालाएँ (नसरो) है 
और नहीं केवल राज्य प्रशासन यत्र का स्थानोय स्वर पर “विस्दार'। वे हो आर्थिक क्षेत्र में शष्टर 
निर्माण के यत्र के रूप में प्रतिबद्ध है 8 

विश्व को प्राचोनतय सध्यताओं के उत्थान पतन सधर्ष एव विकास के वैचपरिक एव 
भौतिक भग्नावशष अत्याधुनिक मानव सभ्यता को प्रगति के मूल प्रेरक रहे हैं। धर्म जि एव 
भूखण्ड में बटो मानव सभ्यता को ये भग्न'वशेष एक सत्ता की छत के नोचे अनुशासित रहकर 
जौने को कला के अनेक प्रारूपों को प्रेरण्ण देते रहे है। निवका आधार सर्वधा सर्व को सत्ता 
सर्व का विकास सर्व का कल्याण की भावत्रा रह है जिसमें वो अकुरित पल्‍लवित पुष्यिठ 
होती रहो है। व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षाओं एवं दुर्भावगाओं एवं सकोर्णताआ एव स्वार्थों ने 
अवश्य समय-समय पर विचारों एवं स्थितियों को अपने हितों में विकृत करने का प्रयास 
किया मगर उसका मूल कहाँ न कहां जिन्दा रहा हो आज 0]50 विश्व पचायत या विश्व 
ससद के रूप में हमार समक्ष है। ““लोकतत्र केवल सरकार का स्वरूप एवं विचार हो नहीं 
'एक जोवन दशव एव पद्धति है जिसमें समग्र के समान कल्याण की सभो सभावत्राएँ व्याप्त 
है। 

गाँधी का ग्राम स्व॒राज्य विनोबा का ग्रामदाव तथा जयप्रकाश नाययण का सर्वेदय एव 
सहभागी लाकतत्र लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के चरम आदर्श है। सघर्ष एवं चुनौती की 
समाप्ति एव सभाव एवं सहयाग हो इसके मूल मत्र का भारताय दर्शन हैं जो सही मायदों में 
सच्चे एवं सही लोकतात्रिक विकेद्धाकरण के प्रहरो है। 
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आओरख 2 
आमीण भारत मे 


प्रजाताब्रिक विकेन्द्रीकण की अयधारणा व दर्शन सस्थात्मक, विचारात्मक एव प्रक्रियातरक आधार 
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ग्रामीण भारत मे प्रजातात्रिक विकेद्रीकरण की परम्परा एवं दर्शन : 
एक सिहाबलोकन 

प्रजातत्र, विकेद्रोकरण एक लोकतात्रिक विकेद्रोकरण के अभिष्राय एव अवधारणा को 
ऐतिहाप्लिक परिप्रेक्ष्य मे विवेचन करने से ज्ञात होता है कि लोकतात्निक विकेन्द्रीकरण का 
बैचारिक एवं व्यावहारिक दर्शन भारत मे प्राचीत काल से चला आ रहा हैं। “पूर्व ऐतिहासिक 
काल एव प्राचीन ऐतिहासिक काल में भो आदिवासो कबोलों के मुखियाओं को समिति द्वारा 
दिन-प्रतिदिन के कार्यों के सचालन का उल्लेख मिला है।"'० भारत में मेघालय, नागालैण्ड, 
मिजोरम, किनतोर, हिमाचल प्रदेश, आध्रप्रदेश, कर्नाटक तथा भोल प्रभावित मध्य ग्रदेश, 
राजस्थान तथा गुजणत के प्रदेशों में आज भी अपने मामलों के स्वसचालन व निर्णयतर की 
परपराएँ अस्तित्व मे है। 
वैदिक काल 

बेदों में उल्लेखित “'अदिति- पचजना:”” अर्थात्‌ समाज के विभिन्‍न वर्गों के पाच व्यक्ति 
मिलकर न्याय आदि कार्यों की व्यवस्था करते थे। निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के कारण “पच- 
परमेश्वर'” के भाव का अविभांव हुआ तथा पचायत के निर्णयों को ईश्वरोय फैसलों के 
समकक्ष मान्यता मिली। इसमे जातीय पचायतों एवं ग्राम पचायतो को अपनी-अपनो 
महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हों सस्थाओं के सन्दर्भ में भारतीय वैदिक ग्रथो में सभा एव 
समिति नामक लोकतात्रिक सस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के इस सूक्त से यह ज्ञात 
होता है कि इन सस्याओं की कार्यप्रणाली की निष्पक्षता एवं पावनता पर कितना ध्यान दिया 
जाता था। 

"समानो सत्र: समिति समारी, समान मन सह चित्तमेषाम्‌॥ ७० 

पुराअभिलेखो तथा शुक्रनोतिसार मे ग्राम समिति के सदस्यों के चुनाव को प्रक्रिया तथा 
उनके लिए अर्हताओ का उल्लेख मिलता है। जिस शासन से करोड़ों भारतीय शताब्दियो से 
शासित एवं स्वाशासित रहते आये हैं। उन्हें पचायत अर्थात्‌ ''पच-आयत”' शाब्दिक दृष्टि से 
गाँव वालो द्वारा चयनित पराच व्यक्तियो का समूह है। जिसमें 'स्वशासन' को भावना 
भरिलक्षित होती है। सस्कृत भाषा के ग्रथो में “'पचायतत'' शब्द का अभिष्राय आध्यात्मिक 
पुरुष सहित पाच पुरुषों के समूह अथवा वर्ग से है। पश्चातवर्ती समय में पचायवीयाज का 
आध्यात्मिक अभिप्राय तो लुप्त हो गया तथा अपने नये अर्थों में पाच जनप्रतिनिधियों की सभा 
जो स्थानीय विवादों के समाधान में अहमू भूमिका निभाती है के रूप में रह गया। 

सभा और समिति को समान स्तरोय मात्र गया और दोनों को प्रजापति कौ कन्या कहा 
गया है।! ऋग्वेद में समिति और सगति को एक हो कहा है और उनके संगठन के समान ही 
सभा का भी सगठन माना है।'5स्के पी जायपस्तवाल समिति को राष्ट्र के सभी सदस्यों की 
राष्ट्रीय सभा मानते हैं उसका सगठन प्रतिनिधित्व पर आधारित होता था। वह सार्वभौम सस्या 
थी। राजा को चुनने, पदच्युत करने एवं पुनर्नियुक्त करने का उसे अधिकार था। समिति के 
समान सभा भी सार्वजनीन सस्था थी। तथ सभा ग्राम के वरिष्ठ नागरिक को सभा थी जो दण्ड 
विधि को अन्तिम सभा थी।७ जिम्मर महोदय सभा को ग्राम सभा मातते हैं जिसका प्रधात 
ग्रायणी होता था।+ 
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भार में “ रामप्रन्य'' जकल्याण व जततत्र का एक आदर्श प्रारूप है। "रामायण काल 
में प्रशासन पुर तथा जनपद दो भागों में विभाजित था। ग्रामो की गणना जनपद में की जाती धी 
तथा वहाँ के निवासी जानपदा कहलाते थे। भ्राम, मद्ाग्राम तथा घोष का उल्लेख रामायण 
मे मिलता है।”'5 महाभारत में भी ग्राम का छोटी स्वायत्तशासी संस्था के रूप मे उल्लेख 
मिलता है। “महाभारत के शातीपर्थ के अनुसार शासत को सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। उसके 
ऊपर क्रमश दस बीस शत तथा सहस्प्र ग्राम समूहों को इकाई होती थी। ग्राम शासन का 
प्रमुख अधिकारी ग्रामिक था। अपने ग्राम तथा उसके निवासियों कौ स्थिति विशेषत 
'कठिनाईयों की सूचना वह अपने से श्रेष्ठ दस ग्रापाधिकारी ( दशप ) को देता था। इसी 
प्रकार दशप विशत्यभिष को विशत्यधिष्र शत ग्रामपाल को और शत्ग्रामाध्यक्ष सहस्त्र 
ग्रामपत्ति को अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित आवश्यक सूचनाएँ देते थे और उनके आदेशानुसतार 
शासन करते थे ४ आदित्य पर्व में ग्राम मुख्य का उल्लेख मिलता है जो सभवव ग्रामीण 
जनता का प्रतिनिधि था। सभा पर्व मे ग्राम पचायतों का उल्लेख मिलता है लेकिन यह पुष्ट 
नहीं होता हैं कि पच जनता द्वार निर्वाचित होते थे या राजा द्वारा मनोनौत।/27 

ममुस्मृति न केवल स्थातीय स्वायत्तशासन की संस्थाओं के अस्तित्व की चर्चा करती है 
वरन्‌ उतके अतरसब्बन्धो का भी उल्लेख इसमें मिलता है। मनु के अनुसार शासन की 
शवितरयों एवं कार्यों का विकेद्धीकरण होता चाहिए तथा प्रजा में स्वशासत को प्रकृति होनी 
'चाहिए। इस हेतु राजा को पृथक्‌ उत्तरदायी मत्री की नियुक्ति का परामर्श दिया है। मनु ने 
शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम को माना तथा उसके ऊपर क्रमश दस॑ बीस शत तथा 
सहस्त्र ग्राम समूहों के सगठत की व्यवस्था कौ प्रत्येक ग्राम के प्रशासत के लिए उत्तरदायी 
अधिकारी को मनु ने रक्षक कद्टा जिसका कार्य प्रजा से कर एकत्रित करना वा ग्राम में शान्ति 
व्यवस्था बनाये रखना था।# 

“'कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जिस ग्रामीण व्यवस्था का उल्लेख किया है वह व्यवस्था 
सप्राट के हस्तक्षेप से मुक्त रहती थी। वह राजा को ऐसे गाँवो की रचना का सुझाव देता हैं 
जिसमें कम से कम १00 यरिवार तथा अधिक से अधिक 500 परिवार रहवे हो। जिससे गाँवों 
के सगठन की व्यवस्था इस प्रवार हो कि प्रत्येक 800 गाँवों के केन्द्र में एक स्थानीय 400 
जाँवों फे कैद्र मे एक द्रोणमुख कार्वटिक 200 गाँवो के केन्द्र में तथा संग्रहण दस गाँवों के 
समूह में हो।''> 

इस काल में प्रजातात्रिक विकेद्धोकरण के प्रमाण स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। गुप्तकाल मे 
ग्राम का मुखिया ““ग्रामिक' कहलाता था। 

गौद्धकाल अपने गणतत्रात्मक शासन पद्धति के लिए मशहूर रहा है “जातक कथाओ 
में बौद्धकाल में सुस्थापित पचायत तत्र का वर्णन मिलता है। इस काल में ग्राम की सभा के 
श्रधान को ग्रामभोजक कहा जाता था जिसका निर्वाचन श़मवासियों द्वारा किया जाता था। ग्राम 
सभा में प्राम-बृद्ध के रूप में ग्राम के मुखिया लोग भाग लेते थे परन्तु उनके अलावा गाँव के 
अधिकाश व्यक्ति भी सम्मिलित हुआ करते थे। ५० प्राचीनकाल मे राजस्थान में ग्राम पचायत्ों 
की विद्यमानता के सन्दर्भ में एएस अल्तेकर का कहना है कि '“राजस्थात से प्राप्त लेखों से 
ज्ञात होता है कि यहा पर वे कार्यकारिणों समितियों या इन्हें ग्राम पचायत कहना अधिक 
उचित होगा विद्यमान थी।. वे ''पचकुलि”' कहलातों थी और ये मुखिया को अध्यक्षता 
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मे जिसे महत्त कहा जाता था। कार्य करती थी।"'श सातवाहन व शुगकाल मे भी ग्रामीण 
स्वशासी सस्थाएँ थी। 
प्राचीन काल मे भारत विकेद्धोकृत प्रजात्त्रिक सस्थाओ के सन्दर्भ में अत्यत सम्पन्त 
रहा है। स्मरणावीत काल से पचायतोशज को मूल भावत्र प्रजातात्रिक विकेद्धीकरण के 
धग्तल पर सक्रिय थी एव तत्कालीन भारतीय राजतय का महत्त्वपूर्ण अग थी। 
मधथ्यकालीन शासन सल्तनत काल एवं मुगलकाल महत्त्वपूर्ण काल खण्ड रहे हैं। युद्धों 
एवं राजनीतिक उठा-पठक के साक्षी इन कालों मे ग्रमोण संस्थाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया 
गया वे अपने भाग्य भरोसे हालातों पर निर्भ' अपनी स्थिति बनाये हुए थी। 
सल्तनत काल में परगने के बाद को इकाई मोगा अथवा गाँव थी। परगना का मुखिया 
चौधरी वथा लेखाकार कानूनगो कहलाता था तथा ग्राम का मुखिया मुकदम तथा लेखाकर 
पटवारी कहलाता था।"'४2 इससे ज्ञात होता है कि ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई तो थी पर 
स्वायत्तशासी नहीं। 
मुगल काल के ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार भी ग्राम प्रशासन को छोटी इकाई तो था 
ही साथ ही आय एवं नियत्रण का साधन मात्र बनकर रह गया था। प्रचायतीराज को मूल 
भावना तिरोहित हो गयी थी। जैसा कि आईने अकबरी के इस बर्णन से ज्ञात होता है--''ग्राम 
'का अस्तित्व एवं ग्रामीण समाज को समृद्धि मध्यकाल के प्रत्येक शासन का उद्देश्य था, 
विशेषकर इसलिए कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था का आधार ग्रामीण उत्पादन था। सामान्यत 
प्रत्येक पुराने एवं व्यवस्थित गाँव म तोन प्रमुख व्यक्ति मुकदम या पटेल पटवारी तथा 
महाजन हाते थे जो सामान्य प्रशासन एवं आर्थिक विषयो से सबधित कार्यों को करते थे। 
मुकद्दम या पटेल गाँव का मुखिया होता था वह राज्य द्वारा राजस्व को सकलिः कर उसे राज्य 
'को भेजने के लिए उत्तरदायी था। मुकद्दम खेतो के लिए किसानों को भूमि देने, गाँवों का 
मुखिया होता था वह राज्य द्वारा राजस्व को सकलित कर उसे राज्य को भेजने के लिए 
उत्तरदायी था। मुकद्दम खेतो के लिए किसानों को भूमि देने, गाँव मे भूमि सोमा सम्बन्धी 
विवादो का निर्णय करने गाँव की सुरक्षा व अयराधों को रोकने के लिए भी उतरदायी था। 
ग्रामीण व्यवस्था में दूसरा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पटवारी था जिसका अस्तित्व एवं महत्त्व 
सल्तनत काल में भी देखने को मिलता है। वह ग्रामीण समाज का सेवक मात्रा जाठा था। अत 
उसे गाँव के भू राजस्व मे से वेतन मिलता था। पटवारी का कार्य गाँव के आय-बव्यय का 
विवरण रखना तथा भू-राजस्व का सकलन कर शाहो खजाने मे जमा कराता था। महाराज न 
'केवल किसानों के लिए अपितु राज्य ऊधिकारियों के लिए साधन जुटाने वाला व्यक्ति था।/'3 
ब्रिटिश शासन से पूर्व एव मध्यकाल में पचायतो को स्थिति के बारे में लार्ड हैली ने 
लिखा है ''सम्भव है छठी और नवों सदी के बीच कुछ समय ऐसा रहा हो जब पचायत एक 
जोबित सस्या थी और उसके ऊपर कुछ विशेष कार्यों का दायित्व था किन्तु यह स्थिति भी 
देश के कुछ गिने-चुन॑ भागों मे हो रहो होगो। 
अन्यत्र सब स्थानों में पचायत वयोवृद्ध लोगों को समिति के रूप में चाको रह गयो थी 
जिसका कार्य और अधिकार गाँव को परम्पय और स्थिति पर निर्भर था। बहरहाल ब्रिटिश 
शासनकाल में बहुत पहले ही भारत के अधिकाश भागों में पचायतें निष्क्रिय हो चुकी थी।"*# 


ग्रामीण भारत में प्रजादात्रिक विकेद्रोकरण की परम्परा एव दर्श एक सिहावलोकन 29 


विभिन्‍न ऐतिहासिक साक्ष्यों एव शोधों के उपरान्त यह तथ्य उजागर होता है कि ग्राम 
प्रशासनिक नियत्रण एवं आय के स्त्रोत के माध्यम दो रहे लेकिन घूर्णत स्वायच इकाई के रूप 
में नहीं। हालाकि “' सर्वसराधारण के हित के मसले पर पूरे ग्रामीण सम्प्रदाय कौ बैठक बुलायी 
जाती थी, और सामान्य परिस्थितियों में रेजमर्ण का कार्य एक छोटी परिषद्‌ द्वारा उप- 
समितियों के माध्यम से किया जाता था।''5 

ब्रिटिश शासनकाल में भो शासको को नाति ग्रामो से मालगुजारीं वसूल करने तक ही 
सीमित रही। लेकिन लार्डरिपिन ने 882 में स्थातीय संस्थाओं को लोकतत्रीय आधार पर 
स्थापित करने के लिए व्यापक कदम डठाये। लेकिन ग्रामीण सस्थाएँ इस प्रयास से वचित रही 
तथा शासकों की अनिच्छा का शिकार हो गई। 

१99 मे लार्ड रिपिन के प्रस्तावों की प्रगति की जाच हेतु एक शाही कमीशन मैठा जो 
इस निष्कर्ष पर पहुचा कि लार्ड रिपिन के प्रस्तावों के तहत जो सस्थाएँ स्थापित की गई थी 
'उनका कार्य नगण्य रहा। साथ ही इस आयोग ने सिफारिश को कि ग्राम पचायतो की फिर से 
स्थापता की जाए। लेकिन इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। 99] एवं 3935 के 
अधिनियमो के तहत स्थानीय स्वशासत को बढाया झा प्रास्तों को स्थायत्ता दी गई तथा 3937 
में अनेक प्रान्तों में काग्रेस ने सत्ता सभाली लेकिन 939 में द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ होने के 
कारण पधायती राज सस्थाएँ गठित तो हुई लेकिन इन पर पुरा ध्यान नहीं दिया गया और 
अवत; 7947 में ब्रिटिश शासन का अत हो गया तथा पचायती राज स्थानीय स्वशासन जैसे 
प्रश्न की भविष्य की उम्मीदों पर छोड दिये गये। 

ब्रिटिश काल मे पचायतो की स्थिति के बारे मे जेम्स टरॉड सही ही लिखते हैं कि 
“इस काल में पचायते थी लेकिन इतके अवशेष मात्र ही रह गये थे।'४४ जेम्स टॉड एव 
जार्ड हैली के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि मुगलकाल एवं ब्रिटिश काल पचायता की 
निष्क्रियता व अवनति काल रहा है और उसने जिसे भी रूप मे थे बची रहो है यो भारतीय 
चचायती राज परम्परा एव दर्शन के कारण जिसे स्वतत्र भारत नें पुन जीवित कर प्रजातात्रिक 
विकेन्द्रीकरण के रूप में हम अपनाये हुए हैं। 
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पंचायतीराज व्यवस्था : 73वें संवैधानिक 
संशोधन पूर्व प्रारूप : संरचनात्मक- 
कार्यात्मिक विवेचना 








भारत भूमि सदैव हो विभिल सस्कृतियों सजनतिक विचारधाय़ओ एवं सताओ कौ 
भूमि रही है। स्वतप्नतापूर्व के भारत की दशा का यही भोगा यथार्थ रहा है। सहिष्णुता 
सहकार आमपस्तहमति की धाएणा हमारे सास्‍्कृतिक एवं राजवौतिक आचरण का मुख्य आधार 
रहा है जो सोकतमश्न की भावना का गेर्दण्ड थी। मुगल काल एव ब्रिटिश काल मे हालाकि 
पचपरमेश्यर एवं आमसहमति कि सहिष्णु विचारधारा कमजोर अवश्य हुई लेकिन भारतीय 

॥ जनमानस में जड़ें जमायें रहो। 

१947 मे स्थतत्नता के पश्चात्‌ बैदिक कालीन प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण की पचायती 
राज अवधारणा के बीजों को पुन रौपित एवं सिचित किया गया। महात्मा गाँधी विनोबा भावे 
जयप्रकाश भारायण एवं जवाहरलाल नैहरू स्वतत्र भारत के संमप्र विकास को व्यापक 
जनसहभागिता के माध्यम से करने के पश्षथर थे। ये जानते थे कि लोकतत्न में जनभागीदारी को 
प्रवृत्ति ही प्रजादात्रिक विकेद्रीकरण एव प्रजातत्र दोनों का मुख्य अनुलक्षण है। 

१957 मे बलवतराय मेहता फी अध्यक्षता मे गठित उपसमिति ने अनुशसा में ग्राम 
खण्ड एवं जिला स्तर पर तज़िस्तरीय पचायती राज सस्थाओ के गठन करने तथा नव निर्वाचित 
जनप्रतिनिधियों को इन सस्‍्थाओं के सचालन का अधिकार देने की यात कही। बलवतराव 
मेहता समिति कौ रिपोर्ट के आधार पर देश मे प्रशासन के प्रजाताजिक विकेन्द्रीकरण का 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुआं। 2 अक्टूबर 959 को नागौर मे त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था 
का आए भा के प्रथम ध्रधानमत्री पडित जवाहरलाल नेहरू से करवा राजस्थान ने इस 
दिशा में पहला शज्य होने का गौरव प्राप्त किया। 


६६ ॥ पचायतोगज व्यवस्था 


राजस्थान में पचायतोराज व्यवस्था का पुरातन प्रारूप मूलतः 953 के पचायत 
अधिनियम, 959 के पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम तथा 964 के सादिक 
अली समिति प्रतिवेदन आधारित था तथा 959 में जिस तिस्तरोय पचायतो राज व्यवस्था का 
शुभारम्भ राजस्थान मे किया गया वह व्यवस्था मूलतः बलवत राय मेहता समिति द्वारा प्रदत्त 
सिफारिशों पर आधारित थी। इसके अतिरिक्त गिरधारी लाल व्यास समिति 4973 तथा 4982 
जनवरी मे बीकानेर मे हुआ पचायती राज सम्मेलन राजस्थान में पचायतो राज व्यवस्था को 
नयी एवं प्रगतिशील दिशा प्रदान करते हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रदान किये जिनमें से 
अधिकाश सुझाव सरकार द्वार स्वीकार कर लागू भी कर दिये गये थे। 

73वे सबविधान प्रदत्त पचायती राज अधिनियम से पूर्व अधिक सहभागिता लाने हेतु 
अनेक आयोग एवं समितिया गठित को जो 73वे सविधान सशोधन प्रदत्त पचायतो रात 
व्यवस्था के प्रारूप का आधार बनी जैसे बलवतग़य मेहता समिति 4957, अशोक मेहता 
समिति 3977, जी वी के राव समिति 4985' लक्ष्मीमल सिघवी समिति 3986, सरकारिया 
आयोग 988, पी के थूगन समिति 3989, हरलाल सिह खर्र समिति 3990, &4वा 
संविधान सशोधन विधेयक 989 आदि॥ 

उपर्युक्त समितियों, आयोगों एव सविधान सशोधनो द्वारा पचायतो ग़ज व्यवस्था हेतु जो 
सुझाव दिये गये नवोन पचायती राज अधिनियम प्रदत पचायती राज व्यवसथा का प्रेरणापथ 
'एव मुख्याधार बने। ग़जस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 959 को आरम्भ त्िस्तरीय पचायतो 
राज व्यवस्था 73वे सविधान सशोधन पूर्व सगठन एव कार्यों की दृष्टि से अग्रोल्लेखित है। 


ग्राम सभा 


ग्राम-सुराज, ग्राम-स्वराज, ग्राम-स्वायत्त शासन, ग्राम-स्वशासन आदि विचारों का सृजन 
प्रजातात्रिक विकेन्द्रीकरण को नीव के प्रथम प्रस्तर के रूप में हुआ। जो महात्मा गाधी, 
जयप्रकाश नागयण तथा विनोग्ा भावे के हृदय के अत.स्थल के उदगारे को अभिव्यक्त करती 
हुईं सत्ता, शासन, विकास, निर्णय व नोति निर्माण में प्रत्येक ग्रामवासी को सहभागिता का मार्ग 
प्रशस्त करने का एक मात्र सशक माध्यम है। ग्राम सभा इन मूल भावो को सततो है जो पचायत 
क्षेत्र के समस्त वयस्क नागरिकों के समूह था उनके नियम स्थान पर समामेलन के रूप की 
चोतक है। 
महात्मा गाधी का यह विचार ग्राम सभा को महत्ता का स्वतः प्रतिपादन करता है कि 
“सच्चा लोकतत्र केन्द मे बैठे हुए बीस व्यक्तियो द्वारा नहीं चलाया जा सकता उसे प्रत्येक 
शाँव के लोगों को नोचे से चलाना होगा।'7 
4964 में पचायतो गज पर सरददिक अली समिति अध्ययन दल ने ग्राम सभा के संदर्भ में 
अपनी अनुशपा में कहा कि “ग्राम स्तर पर पचायत ग्राम सभा से हो अपवा अधिकार ग्रहण 
करे और ग्राम सभा के प्रति निरन्तर उत्तरदायो रहे, क्योंकि ग्राम सभा मे गाँव के सभी चयस्क 
भागरिक सम्मिलित होते हैं।! हालाकि यह एक दुखद सत्य हैं कि 7957 सें जिस 
बलवतराय मेहता समिति को सिफारिशों के आधार पर जो पचायदी राजे का ज़िस्तरोय दाँचा 
अपनाया गया था उसमे ग्राम सभा का कोई स्थान नहीं था। जबकि ए एस अल्तेकर प्राचीन 
भारत मे ग्राम सभा के अस्तित्व को प्रामाणिकता के सन्दर्भ में कहते हैं कि “लोगों की सामान्य 
सभा का विचार हमारे गाँवो के लिए नया विचार नहीं है। सामान्य सभा का विचार प्राचीन 
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भारत में था, जिसकी क्षमता का कालादर मे लोप हो गया।"० प्राचीन भारत मे ऐसी जन सभाएँ 
गआमोण प्रजातत्र की थुरी थी।'+ पचायती राज सस्‍्थाआ को जवता के प्रति उत्तरदायी बनाने के 
भारतीय प्रजातत्र के इस चरित्र से पचायतों में जननियत्रण एव जन सहभागिता को सम्बल मिला 
है। हालाकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण मौजूदा प्रजाद्त्रिक व्यवस्था को अभी भी उसके 
'लोकहितैपषी रूप में नहीं स्वीकार करते उनका मानना है कि वयस्व' मताधिकार देने मात्र से 
हो प्रजातात्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती है। भारतीय प्रजावात्रिक व्यवस्था कौ सरचना 
तथा स्वरूप कौ ऊपर से नीचे की ओए सशक्त आधाए प्रदान करने की आवश्यकता है। उनका 
मत था कि शक्तिया य कार्य सस्द को अपेक्षा ग्रामीण सस्थाओं को अधिक प्रदत्त की जानी 
चाहिए शायद यही उचित मार्ग जिससे पयायतों राज॑ सस्थाओ के माध्यम से लोकतत्र की 
जड़े मजबूत हो सकती है। सशक्त ग्राम सभा का निर्माण सशबत लोकतत्र एवं लोकतात्रिक 
ग्रष्ट का निर्माण है तथा पचायती राज सस्थाओं की जीवतता तथा सफलता की गारटी है जो 
'जनविकास, कल्याण एंव जतसहभांगितां को कर्म स्थलों भी है। 

“पंचायती राज का ढाचा अपनाने के पश्चात्‌ उसके एक अग के रूप में ग्राम सभा को 
नियमित और सुनियोजित ढंग से आपोजित करने को परम्पा को पुनरजीवि करने से, ग्रामीण 
लोगो के उत्साहवर्दधन मे मड़ी मदद मिली है।'४ ग्राम पचायत के पथ॑-प्रदर्शक का कार्य ग्राम 
सभा करती है। ग्राम सभा के माध्यम से जनता से प्रत्यक्ष साक्षात हो उनकी समस्याओं के बारे 
में आम राय स्पष्ट होती है जो जनकल्याण॑ व विकास में पचायती एज सस्थाओ का मार्गदर्शन 
करती है। 

'ग्राम॑ सभा | चयस्क नागरिकों की सभा ] का गठन 

पचायती राज सस्थाओ को स्थापना से प्रजातात्रिक विकेन््रीकरण को सम्बल मिला 
लेकिन थे सस्थाएँ जनता के भागीदारी के यथार्थ से परे ही रही।'' राजस्थान मे पचायती राजे 
में अधिक जन॑ सहयोग प्राप्त करने के लिए गाँव के लोगो को साधारण सभा का उपयोग किया 
शया। प्रारम्भ में यह आशा की गई कि ग्राम सभा को पचायती राज व्यवस्‍्ष्या के अग के रूप में 
सुनियमित और सुनियोजित ढग से सचालित करने की पःम्पण को पुनर्जीवित फले से ग्रामीण 
लोगो मे उत्साह जाएत करते में बड़ी मदद मिलेगी।”” महात्मा गाधी के ये विचार भी ग्राम 
सभा की आवश्यकता एव महत्ता को स्पष्ट करते हैं कि “ग्राम गणगज्य को पाच व्यक्तियों की 
एक पचायत संचालित करेगी और जिनका चुनाव सभी प्रौढ नर-मारी हर यर्य करेगे ("४ 

आम जन कौ विकास, कल्याण, स्वशासन, निर्णयत्र एव नीति निर्माण मे प्रत्यक्ष एव 
सहज भागीदारी के लिए राजस्थान सरकार ने सराहनीय प्रयास त्र पहल की। राजस्थान 
पचायत अधिनियम, 953 की धाण 23(क) में वयस्क नागरिकों की सभा (ग्राम सभा) का 
9$9 की पचायत्री राज व्यवस्था के आरम्भ के समय ही प्रावधान कर दिया था। “हालांकि 
चर्तमान प्रावधानों के अधीन बपप्का नागरिकों की इस सामान्य सभा को कोई कानूनी मान्यता 
चहों दी गईं।"* हालाकि अधिनियम में “ग्राम सभा"' शब्द का कहीं भी उल्लेख महँ किया 
गया है। लेकित ग्राम सभा ताम से सम्योधित किया जाता रहा है। पचायतीशज अधिनियम 

१953 की धारा 23( क) जोडी गईं जिसके नियम 65 से 69 तक में समग्र प्रावधाव इस प्रकार 
है (० 
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१ प्रत्येक ग्राम पचायत ऐसी रीति से तथा ऐसे समय पर और ऐसे अतरालों पर जो 
सरकार द्वारा तय किये जाएँ पचायत वृत्त के सभी वयस्क निवासियों कौ बैठक 
आहूत करेंगी। 

2 ऐसी बैठको मे पचायत द्वार प्रारम्भ किये गये कार्यक्रम तथा कार्यों का ब्यौरा 
और उनको प्रकृति स्पष्ट की जायेगी तथा इस सदर्भ मे वहाँ से निवासियों के 
विचागें से पचायत को उसकी अगली बैठक में अवगत कराया जायेगा। 

आरेख 3. 
*ग्राम सभा सरचना : पूर्ववर्ती प्रारूप 


ग्राम पचायत 
ग्रामसभा 
[वयस्क नागरिकों की सभा] 


उपसरपच 





सचिव 


[ग्राम सभा] 


चचायती राज अधिनियम 4953 मे सेक्शन 23(&) जोडकर “वयस्क नागरिकों की सभा”” का 
उल्लेख किया गया है जो कि ग्राम सभा के रूप में जानो जाने लगी है। 
ग्राम सभा की बैठके 

अधिनियम के अनुसार बैठकों का समय निर्धारित किया गया है। जिसमे पचायत के 
सभी वयस्क नागरिकों को बैठक वर्ष में दो बार सामान्यत- बैठकें क्रमश मई तथा अक्टूबर में 
'सरपच तथा उपसरपच द्वार आहूत की जायेगी। बैठकों का स्थान साधारणत: ग्राम पचायत 
मुख्यालय पर हो होगा। ग्राम सभा की बैठक की सूचना ग्राम पचायत द्वारा बैठक के दिन से 
पन्द्रह दिन (१5) पूर्व पचायत वृत्त के सभी गाँवो के प्रमुख स्थानों पर चस्पा कर या ढोल 
'बजाकर दी जायेगी ।। 
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अध्यक्षता 

प्राम सभा कौ बैठकों का सभापतित्व सरपच या उसकी अनुपस्थिति में उपसरपच करेगा 
और जहां ये दोनो अनुपस्थित हो वहां उपस्थित पचो मे से जो पच उपस्थित निबासियो द्वारा 
चुना गया हो, करेगा |? 

ग्राम सभा के कार्य 

सादिक अली प्रतिवेदन मे ग्राम सभा के जिन कर्तव्यों को चिन्हित करने का प्रयास कर 
उन्हे लागू करने को सिफारिश की थी उनसे से काफी सरकार द्वारा स्वीकार थी कर लिये गये 
थे। इस प्रतिवेदन के अनुसार धीरे-धोरे काम करने के माध्यम से एक परम्पण विकसित होगी 
और ग्राम सभा वह महत्त्वपूर्ण स्थात प्राप्त कर लेगी जिससे पचायतीराज की ऊपर की भस्थाएँ 
शक्ति प्राप्त करेगी। एमारे बिचार मे ग्रामीण जीवन को प्रभावित करने वाले समस्त 
महत्वपूर्ण मामलो पर ग्रामसभा को विचार करना चाहिए। लोगो को यह अनुभव होना चाहिए 
कि ग्रामप्रभा स्थानीय विकास मे उनको आवाज को बुलन्द करने के लिए हैं। 
विशेष बैठक 

ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने मे नियमों मे ग्राम सभा की बैठक आयोजिद करने 
में जनता को पहल करने एवं बैठक आहूत करने का प्रावधान किया गया है। पचायत वृत्त के 
400 वरिष्ठ भागरिक या कुल वयस्क निवासियों का 25 प्रतिशत सरपच को लिखित मे ग्राम 
सभा की बैठक का समय य कार्यसूची भी जनता को स्पष्ट करमी होती है। सरपच यदि ऐसी 
बैठक आहूत करने की असहमत्ति व्यक्त कर दे तो स्वयं नागरिक उस बैठक को आहूत कर 
सकते है। यह बैठक केवल ग्राम पचायत मुख्यालय पर हो होगी ॥3 
अऔैठक की कार्यवाही लिखना और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करना 

"'पचायती राज अधिनियम की धागा 23(क) के नियम 67 व 68 मे ग्राम सभा की 

मैठक की कार्यवाही के लिखित में तैयार करने व उसका प्रतिवेदन करने का प्रावधान है-- 

। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का सक्षिप्त ब्यौगा हिन्दी मे लिखा 
जादेगा तथा उस पर बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्त के हस्ताक्षर किये 
जायेंगे। 

2... पचायत ड्वारा बैठक की अतिम तिथि के बाद करवाये गये कार्यक्रम एव 
अभिलिखिव कार्यों के बारे मे या उनको प्रगति के बारे में नागरिकों द्वारा 
अभिव्यक्त बिचारों को सक्षिप्त में लिपिबद्ध किया जायेगा। 

3... किप्तो भी वित्तीय यर्ष में होते वाली प्रथम बैठक मे पचायत का बजट प्रस्तुत 
किया जायेगा। साथ हो भये कर लगाने तथा वर्तमान करो में वृद्धि के प्रस्ताव 
लाये जायेगे। स्थानीय जनता के प्रोत्साहन हेतु नये कार्यक्रम तथा सामुदायिक 
सेवा स्वैच्छिक श्रमदान और वार्षिक या पूरक कार्यक्रम में शाम्रिल कोई विशेष 
कार्य के प्रस्ताव। 

4... पचायत के अकेक्षण व प्रशासनिक ग्रतियेदन पस्वुत किये जायेंगे। 
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5. ग्राम सभा को बैठको मे पचायतों द्वारा हाथ में लिये गये कार्यक्रमों तथा 
सामुदायिक कार्यों, विशेष तौर से कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य शिक्षा, सहकारिता 
एव कुटोर उद्योग जैसे कार्यों को समझाया जायेगा तथा उनको प्रगति का 
पुनरावलोकन किया जायेया। 

6. ऐसी सभी बैठकों मे पचायत द्वारा विकास कार्यों को जिम्मेदारी के लिए 

नागरिकों के विचारों को मय उनके सुझावों के लिपिबद्ध किया जायेगा तथा 

उसको एक प्रति पचायत समिति के विकास अधिकाये को बैठक को दिनाक 
से 5 दिन के भीतर भेजी जायेगो।'"ए२ 

ग्रामसभा की बैठक में सामान्य विचार-विमर्श के लिए जो विषय कार्यक्रम में 

सम्मिलित किये जाने चाहिए, वे इस प्रकार हैं-- 

'पचायत का बजट 

पंचायत को ऑडिट रिपोर्ट और इसका अनुपालन 

'पचायत की योजना 

योजना को प्रगति और विकास को विभिन प्रवृत्तियों को रिपोर्ट 

पचायत के कामकाज का ब्यौय 

ग्राम सभा के निर्णयों की क्रियान्विव का लेखा-जोखा 

ऋण और सहायता के रूप में प्राप्त धन राशि के उपयोग को रिपोर्ट 

सहकारी आन्दोलन, सहकारिताओ से सम्बन्ध रखने वाले आम विषय दा 

सहकारी समितियों द्वारा सुझाये गये मुद्दों का विवरण 

ग्रामीणों के सामान्य हितों के मामले जैसे ग्रामोण चरागाह, जलाशय, सार्वजनिक 

कुओं आदि, 

430...ग्राम पाठशाला का कार्य संचालन 

११. महत्त्वपूर्ण सूचनाओं और निर्णयों को जानकारी 75 

ग्राम सभा के कार्य सूची में सम्मिलित विषयों के अतिरिक्त जन अभाव अभियोगों से 
सम्बन्धित विषय भी शामिल करने कौ सादिक अलो प्रतिवेदन मे सिफ़ारिश को गईं है। 
जिसके अनुसार वास्तविक शिकायतो पर हो विचार-विमर्श को अनुमति होनी चाहिए, 
अनावश्यक और अनर्गल टिप्पणिया करने को अनुमति नहीं दो जानी चाहिए। यदि शिकायतें 
ऐसी हों जिनको दूर करना स्थानीय पचायत के अधिकाएं में न हो तो ग्रामसभा को चाहिए कि 
ग्राम पचायत से आग्रह करे कि वह इस शिकायत को उच्च अधिकारियों के ध्यात्र में लाए। 
ग्राम सभा को बैठकों में, प्रारम्भिक एक घण्टे का समय ग्रश्वोत्त के लिए दिया जाता 
चाहिए।!!6 
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छ 


ग्राम पच्ायत 


राजस्थान भारत का प्रथम याज्य है जिसने प्रजात'त्रिक विकेद्रीकरण के आधार को बल 
प्रदान करने हेतु प्रचायतो राज व्यवस्था का श्री गणेश किया। 2 अक्टूबर, 959 में जब 
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यलवतग़य मेहता द्वारा अनुशस्तित तिस्तरैय पचायती राज व्यवस्था का आरम्भ हुआ उससे 
पूर्व राजस्थान चचायठ अधिनियम १953 द्वारा राजस्थान मे पचायतों कौ स्थापना का सफल 
प्रयोग हो चुका था। पचायतो की जनता से निकटता पचायती राज की सामान्य व्यवस्था में 
उनके महत्त्व को भी बढ़ा देती है। यह लोगो के प्रति उनकी सीधी जिम्मेदारी को भी बढ़ाती 
है। इसके अतिरिक्त पचायते ही प्रत्यक्ष प्रणाली से बनी हुई एक यात्र प्रतिनिधि सस्थाएँ हैं 
और थे ऊपर कौ सस्थाओं के अप्रत्यक्ष प्रणाली ट्रारा थठन कां आधार बनाती है। इसलिए 
पचायतों की कार्यकुशलता का पचायतीणज की ऊपर फी सस्थाओं के कार्य से बडा महत्त्वपूर्ण 
सम्बन्ध है।7 


प्राम पंचायत की स्थापता व गठन 


भारतीय सविधान के अनुच्छेद 40 मे प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पचायतों का 
सगठन फरने के लिए कदम उठायेगा और उसको ऐसो शवितियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा 
जो उन्हे स्थायत्शासन कौ इकाईयो के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो 
इसी योजना के अधीन ग्राम स्तर पर "पंचायत ' बनाई गईं। पचायतो को फानूमी व्यवस्था के 
लिए राजस्थान में 4953 मे यह “राजस्थान पचायत अधिनिमय 9$3" बनाया गया। जो 
समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तित होता रहा है (”78 राज्य सरकार शज-पत्र मे 
अधिसूचना द्वारा किसी गाँव या गाँव के किसी भाग या गाँव समूह के लिए जिसे किसी 
नगरपालिका की सीमाओ में सम्मिलित किया गया है पचायत की स्थापना कर सकेगी।? इसी 
प्रकोर ग्राम पंचायत गठन हेतु राजस्थान पचायती राज अधिनियम 953 मे निम्नानुसार 
व्यवध्था फी गई है?" 


१.. निर्वाचित सदस्य 
2... सहवरित (सहयोजित) सदस्य 
3. सह (सहयोगी) सदस्य 
4 सरपच 
3 उप-स्रप्च। 
॥. निर्वाचित सदस्य 


प्रत्येक प्राम पचायत जनसख्या एव क्षेत्रफल के आधार पर कुछ वार्डों (निर्वाचन) क्षेत्रों 
में बेटी हुई है जिनको सख्या $ से 20 तक हो सकती है। इन्हीं वाडों से प्रत्यक्ष निर्वाचित 
सदस्यों को पच कहा गया है। जिलाधीश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकाएँ प्रत्येक 
प्रवायत क्षेत्र को वार्डों में विभवत कर सकेगा। इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों से गुप्त मतदान द्वारा पचायत्र 
क्षेत्र वयस्क मतदाताओ द्वार पच्रो का चुनाव किया जहा है |! पचायत अधिनियम को रा 
के अनुसार पदों की सख्यातुसार ही लिर्वाचन क्षेत्रो का निर्धाएण होगा हथा प्रत्येक चित त्र 
(वार्ड) से एक पत्र निर्वाचित क्षेत्र धारा 5 में कहा गया है कि वाड़ों की निर्धारण करते समय 
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विधानसभा कौ सम्बन्धित निर्दाचक नामावलो में उल्लेखित क्रम के अनुसार मक्यनों और 
निवासियों को सम्मिलित करेगा है? 
विसो भो तिर्वाचप क्षेत्र में उम्मीदव'रों के मतों में सझानता प.यो जाते पर निर्णेय भाग्य- 
पत्रक द्वारा तव किया जायेगा। यदि किसो तिर्दांचन क्षेत्र के मददान पच का निर्वाचन नहों कर 
पाने को स्थिति में हो तो सरकार छ माह तक किसो भो निर्धांदन योग्य स्यक्तित को पच 
नियुक्त कर सकतो है लेकिन तत्पश्च'त्‌ उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव करवाना आवश्यक होगा। 
मच द्वारा त्याग पत, मृत्यु या पद से हटा दिये जाते के कारण रिक्त स्थाव पर पच हेतु उप 
चुनाव करवाया जाता है 5 
पदों के लिए योग्यता 
भचचों के लिए योग्यठा सम्बन्धी प्रावधाव राजस्थान पचायत अधिनियम, 3953 में 
निषेधात्मक रूप दिये गये हैं। इस अधिनियम के अतुसर पचायत चुनाव में जिस व्यक्ति का 
नाम मतदाता सूचो में है वे प्र्ष के रूप में तब निर्दा चित होगा जब कि वह ५ 
१.. केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अधवा किसो स्थानोय निकाय के अधोन 
पूर्णषकालोन या अश्कालीन वैतनिक नियुक्ति पर न हो, 
2... शज्य साकार को सेवा में ैविक दुराचार के करण राजकौय सरकार को सेवा 
से मुक्त न किया गया हो एवं लोकसेवा हेतु अयेग्य घोषित किया गया हो, 


3... ग्राम पचण्यत में वैदनिक या लाभ के पद पर कार्यरत न हो, 

4. आयु 25 वर्ष से कम न हो, ग्राम पदायत के लिए या उसके द्वारा किये गये 
'किसो काये या किसो अनुबन्ध में स्वय या अपने साझेदार मलिक या नौकर के 
माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साझेदारो या हित नहों रखता हो, 

5... किसो ऐसी शारीरिक अयोग्यता, मानसिक राग या दोष से ग्रसित नहीं हो जो 
उसे काय करने के लिए अयोग्य बनतो हो, 

6... किसो सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध वा दोषो भहीं ठहणया गया हो, 

7... किसो सक्षम न्यायालय द्वार दिवालिया घोषित नहों क्रिया गया हो, 
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 3955 के अन्तर्गत अपराध का दोषों नहों 
'उहराया गया हो, 

9... पचायत अधिनियम की धारा 37 को उपधारा 4 (ख) के अधोव या राजस्थान 
चदचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम को धारा 40 को उपधार (3) 
के अधीन चुनाव के लिए अयोग्य घाषित नहीं हो, 

40... पचादत अधिनियम या पचायत समिति एक जिला यरियद्‌ अधितियर के 
अन्वर्गव लगाये गये किसो कर या फोस को रकम, उनका डिल प्रात होने को 
ताराख से 2 माह तक चुझाने में विफल न रहा हो, 
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7].. पंचायत की ओर से या उसके विरद्ध वकौल नियुक्त नहीं हो 
।2... णजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 960 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध 
का दोषी नहीं ठहराया गया हो। 
जय कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा विभिन्‍न अपराधों के अन्त अयोग्य ठहराया जाता 
है तो वह छ वर्ष के लिए चुदाव नहीं लड सकता हालाकि राज्य सरकार इस अवधि को कम 
भी करने का अधिकार रखती है। बकाया कर या फीस नामाकन पत्र भाजे से पूर्व यदि कोई 
नागरिक जमा करा देता है तो यह अयोग्य नहीं माना जाता  । एक से अधिक ग्राम पचायताँ में 
'एक ही व्यवित कोई पद धारण भहों कर सकता। 
2 सहवरित ( सहयोजित ) सदस्य 
पंचायत अधिनियम 953 की धारा 9 की उपधाग (१) के अधीन प्चों के सहवरण 
हेतु ध्यवस्था की गई है जो निम्नानुसार हैं 
१.. दो महिलाए, यदि पचायत में कोई महिला नहीं चुनी गईं हो 
2... एक महिला यदि एक ही महिला इस प्रकार चुनी गई हो 
3 अनुसूचित जातियों मैं से एक व्यक्ति यदि पचायत में बैसा कोई व्यवित नहीं 
चुना गया हो तथा 
4 अनुसूचित जनजाति में से एक व्यक्ति यदि बैस्ता कोई व्यविद इस प्रकार नहीं 
चुना गया हो तथा पचायत क्षेत्र में ऐसी जन जातियों कौ जनसण्या उसकी कुल 
'जनसण्या की पांच प्रतिशत से अधिक हो 5 
सहयोजित किये गये सदस्यों के नामों का बैठक की समाप्ति पर प्रकाशन कर दिया 
जाता है और उसकी एक प्रतिलिपि निर्वाचन के समस्त अभिलेखों के साथ जिलाधीश को 
प्रेषित कर दी जातो है ४5 
3 उपसहयोजन 
अधिनियम की धारा 9 के अधीन यदि सहयोजित पच का कोई पद रिक्त हो जाता है 
और सह्योजन की आवश्यकता राती है तो इस प्रकार के रिक्त स्थान को भरने के लिए 
जिलाधीश द्वारा नामित अधिकारी निर्देशित तिथि तंधा समय पर उप सहसोजत की कार्यवाही 
करता है १6 
4 सहसदस्य 
ग्राम पचायत क्षेत्र मे कार्यशील सभी सहकारी समितियों के अध्यक्ष पचायत के 
सहसदस्य होते हैं। सहकारी समिति से अभिप्राय है जो राजस्थान सहकारी समिति 
अधिनियम 4953 फै अन्तर्गत पंजीकृत हैं। इन सहसदस्यों को पचायत की कार्यवाही में भाग 
लेने का अवपर तो प्राप्त होता है किन्तु मताधिकार प्राण नहीं होता है 77 
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5. सरपच 
'पचायती राज अधिनियम कौ धागा 3(३) के अनुसार प्रत्येक पचायत में एक सरपच 
होगा जो ऐसा व्यक्ति होगा, जिसमें पच निर्वाचित होने की योग्यता हो और हिन्दो पढ-लिख 
सकता हो तथा वह समग्र पचायत वृत्त के मतदाताओं द्वारा विहित रूप से निर्वाचित किया 
जायेगा।5 ग्राम पचायत का मुख्याधार है अत: सरपच स्वत: पचायत का मुखिया होते के नाते 
प्रभावशालो स्थिति में आ जाता है। पचायत के सरपच को निर्वाचन उसके पचों के निर्वांचत के 
साथ हो करवाने का अधिनियम में प्रावधान किया गया है ? पच एवं सरपच के लिए मतदाव 
एक हो दिन और एक ही समय में होते हैं अत: पचायत वियर्मों में व्यवस्था को गई है कि 
दोनों के लिए मतदान एक हो पेटो में किया जा सकता है जब तक कि अलग मठपेटी को 
व्यवस्था न कर दो गई हो। 
यदि कोई विधानसभा या ससद सदस्य सरपच निर्वाचित हो ज'दा है तो चुनाव परिणाम 
घोषित होने के चौदह दिन समाप्ति पर से अपने द्वारा घारण किये जादे वाले दूसरे पद से त्याप 
पत्र देना होता है। अन्यथा वह सरपच नहों रह सकता है यदि किसो पचायत क्षेत्र के मतदादा 
सरपच का चुनाव करने में विफल रहते हैं तो राज्य सरकार पचायत अधिनियम की धारा 3 
के तहत उस व्यक्ति को सरपच नियुक्ति करेगी जो पूरो योग्यता रखता हो। किन्तु 6 माह कौ 
अवधि में सरपच का नियमित चुनाव करा लिया जायेगा।? 
सरपच का उपनिवांचन 
पचायतो राज अधिनियम को धारा 33 के नियम 49 के सरपच के उपनिर्वाचन की 
व्यवस्था निम्नलिखित स्थितियों मे करवाने का प्रावधान किया गया है-- 
3.. जब कभो राज्य सरकार द्वारा नियम 48 के उपनियम (5) के अधीन किसी 
सरपच को नियुक्ति को जाये, या 
2... जब कभो किसो सरपच को मृत्यु हो जाये या वह ध'य 8 के अधीन अपना 
पद त्याग कर दे, या 
3... जब कभी सरपच अपना स्थान रिक्त कर दे या धारा 37 के अधीन उसकी 
उसके पद से हटा दिया जाये, या 
+.. जब कमी या २४ के अधीर किसी सरएच के विरद्ध आकिलाम का डा्ताव 
पारित हो जाय, 
सरपच पचायत को अवधि समाप्त होने ठक अपने पद पर बना रहता है, जब 
तक कि दसे उपरोक्त वर्णित किसी धारा के अनुसार हटा न दिया जाये। 
नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि सरपच अपने पद पर तब तक बठा 
रहेगा जब तक कि नव निर्वाचित सरपच कार्यभार नहों सभालता है।! 
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उपसरपंच 


ग्राम॑ पचायत में जहाँ पच एवं सरपच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। वही 
उपसरपच का चुनाव प्चों में से बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। 
नियमानुसार उपसरपच का निर्वाचन ठप्ती दिन किया जाता चाहिए जिस दिन पत्तायत के लिए 
वाछित सख्या में पर्चों का सहयरण किया जाता है। सहवरित पचों को उपसरपच के निर्वाचन 
में मताधिकार भहीं है। केवल निर्वाचित पच एवं सरपच ही मतदान में भाग ले सकते हैं। 
5३३ चुनाव परिणाम के तत्काल पश्चात्‌ निर्याचित पचों एव सरपच की बैठक युलायौं 
जाती है। 


बैठक में कोई भी निर्याधित पच या सरपच लिखित में एक पच का माम उपसरपच पद 
के लिए प्रस्तावित करेगा। यदि वद्द पच जिसका जाम उम्मीदवार के रूप मेँ प्रस्तायित किया 
गया है, बैठक में उपस्थित नहीं है तो उसकी लिखित सहमति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत की 
जायेगी किन्तु यदि ऐसा पंच बैठक में ठपस्थित हो तो उसकी लिखित सहमति आवश्यक 
भरह्दीं होती थल्कि मौखिक सहमति ही पर्याप्त मानी जा सकती है। निर्धाचन अधिकादी प्राप्त 
प्रस्तावों की 'जाँच करेगा, साथ ही पाये गये प्रस्तायों को निर्याचकों के सामने पढकर घोषणा 
करेगा और उपस्थित पर्चो एर्य सपपच को आपत्ति प्रकट करने का समुचित अवसर प्रदान 
करेगा। यदि चुनाव के गैदात में कुल एक ही प्रत्याशी है तो उसे उपसरफव निर्याचित थोषित 
कर दिया 'जायेगा। किन्तु उम्मीदवारों की सख्या एक से अधिक होने पर मत हाथ उठाकर 
लिए जायेंगे यु सबसे अधिक मत आने कौ परिस्थित्रियोँ में परिणाम भाग्य-पत्र (पर्ची 
डालकर) ड्वारा घोषित किया जायेगा। यदि कोई पचायत उपसरपच चुनने में असफल रहे, तो 
निर्वाचन अधिकारी, भय निर्वाचित पर्चों में से किसी को भी, जो योग्य हो, उपसरपच के पद 
घर नियुक्त कर सकते हैं। इस प्रकार नियुक्त उपसरयच यूर्णरूप से उसी प्रतिष्ठा और शक्तियों 
का उपयोग करेगा जो किसी निर्वाचित उपसरपच के द्वारा की जाती है किन्तु छ भाई की 
अवधि के अन्तर्गत नियमित उपसरपच के निर्वाचन की व्यवस्था की जायेगी। 

अधिनियम में उपसरपच के उपचुनाव की व्यवस्था का उल्लेख भी किया गया है। 
उपस्तरर्पच का चुनाव आवश्यक होने की स्थिति में जिलाथीश इस सम्बन्ध में एक अधिकारी 
की नियुक्ति करेंगे जो इस उपचुनाव के लिए पचायत के पचों एवं सरपच कौ निश्चित तिथि, 
समय और स्थान पर बैठक बुलायेगा और निर्धारित नीति से उप सरपच का चुनाव सम्पल 
करायेगा।? 
पंचायत का कार्यकाल 

शज्यथात प्रचांयत अधिनियम की धारा (7) के अनुछार पचायत को कार्यावधि (तीन 
थर्ष) तक होगी जो शण्य सरकार द्वार धरतूचित या सगणित की जाने घाली तिथि से 
होगी ८ सादिक अली समिति के प्रतिवेदन कौ सिफारिशों के आधार पर डालाकि साकार ने 
4979 में पचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया था। सेकिन पुन* यह तौन यर्ष कर दिया 


44 'पचायतीराज व्यवस्था 


गया। पचायतो का कार्यकाल हो सरपच पच व उप सरपच का कार्यकाल होता था 
सामान्यतय स्थितियों में #3 


अविश्वास प्रस्ताव 


'पचायतोग्ज सस्याआ विर्वाचित पदाधिकारी अपनो मनमानी करें तो जनता द्वारा उन्हें 
पदच्युत करने का प्रावधान अधिनियम को धारा 39 के नियम 74 से 79 के अनुसार 
अविश्वास मत द्वाग़ करने का प्रावधान किया गया है। सरपच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 
सरपच को सम्मिलित करते हुए निर्वाचित सदस्यो को कुल संख्या के तोन चौथाई बहुमत 
(सहवरित व सहसदस्या को अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मतदान करने का अधिकार 
नहीं है) द्वारा पारित किया जाता है। जबकि उप सरपच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 
साधारण बहुमत से पारित किया जावा है। इस विधि से पारित अविश्वास प्रस्ताव के तोत 
दिवस की अवधि में सरपच एवं उपसरपच द्वारा पचायत के प्रभावी अधिकारी को अपना त्याग 
पत्र सौंप अपना पद त्याग देते हैं ॥५ इस अविश्वास प्रस्ताव के भय से अधिकाशव सरपच 
उपसरपच अपनी भूमिका का निर्वहन नियमानुसार जन अपेक्षानुकूल करने के सदप्रयल करते 
हैं। 

न्याय उपसमिति का गठन 

पचायते न केवल विकास कल्याण एव जनसहकार को हो कमस्थलो बने वरन्‌ 
स्थानीय ग्रामीण जनसमुदाय के सामान्य विवादों के निपटोरे कौ न्यायस्थलो घी बने। ग्रामीण 
क्षेत्रों मे जनता के छोटे छोटे झगड़े निपटाने और सस्ता व शीघ्र न्याय. 73 के उद्देश्य से 
राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर अप्रैल 396 मे न्याय पचायतों की स्थापना की शई। ये न्याय 
पचायते पांच से सात पचायत क्षेत्रों के लिए गठित की जाती थो।७ जनआकाक्षाओं के अनुकूल 
नहीं होने के कारण ये न्याय पचायतें शीघ्र हो अपनी उपादेयता खोने लगो। इनकी असफलता 
को देखते हुए राजस्थान में पछायती राज पर नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त गिरिधारी लाल व्याप्त 
समिति ने 4973 मे यह अनुशसा को कि न्याय पचायता को असफलता को देखते हुए इन्हें 
समाप्त कर दिया जाना चाहिए।* 

न्याय पचायता को असफलता को देखते हुए तथा इनको समाप्ति को सिफारिश के 
पश्चात्‌ इनके विकल्प के रूप में जवसाधारण को सर्वसुलभ सस्ता तथा पक्षपात विहोन न्याय 
दिलाने के उद्दश्य से मिरधाये लाल व्यास्र समिति ने ग्राम पचायवों में न्याय उप समिति के 
गठन का सुथाव दिया जिसे राज्य सरकार ने स्वीकारते हुए 978 में ग्राम पचायतों के चुनाव 
के तुरन्त पश्चात हो न्याय उपसमितियों का गठन किया गया है। न्याय पचायतों का सम्पूर्ण 
कार्यभार न्याय उपसमितियां का सौंप दिया गया। प्रत्येक ग्राम पचायत म॑ गठित ये न्याय 
'उपसमितियाँ पचायत क्षेत्र के छोटे-छोटे फौजदारी व दीवानी दावे सुनकर उनका निस्तारण 
करती है। नियमानुसार इसके कार्य क्षेत्र में दावे की सुनवाई को प्रक्रिया और उसके ट्वाय दिये 
जाने वाले दण्ड इत्यादि के प्रावधान किये गये हैं 87 सागठनिक दृष्टिकोण से अधिनियम को 

धारा 27क अनुसार न्याय उप समिति के कुल पाच सदस्य हे हैं इनमें से चार सदस्य पचायत 
के निवांचित अथवा सहवरित पचो में से निवाचित किये जाते हैं। 
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शक पंच इनम से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजावि का सदस्य हाता है तथा कम 
से कम एक मद्दिला पच होती है; पाचया सदस्य पय्रावत का सरपच या उम्रते अनुपस्थिति 
में ठप सरपच पदन सदस्य के रूप में होगा। नियमानुसार सरपच या उसकी अनुपस्थिति म॑ं 
'उपसरपच न्याय ठपस्मिति का पदेन अध्यल् होगा।* गिरधारी लाल व्यास सम्रिति की 
अधिशसाओं के आधार यर अधिनियम म॑ यह भी प्रावधान कर दिया गया कि भ्याय 
उपसमित्ति के दो सदस्य बागी-यारी से प्रति वर्ष दियृतत हाग जिनके स्थान पर ग्राम पचायत दो 
नये सदस्य समिति हैतु चुन कर देगी #% 

न्याय उपसमिति के सदस्या की योग्यता के सन्दर्भ म॑ व्यवस्था की गई है कि उन्हें 
परचायत के पच की योग्यता क अलावा य स्पष्टवा से हिन्दी पढने लिखने की याग्यता होनी 
चाहिए तथा इदकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाह्विए। न्याय उपसमिति का कार्यकाल 
परवायत के कार्यकाल के बगयर होता है। 40 

समिति व्यवस्था 

पचायती राज सस्थाओं के वार्यों दिर्णयों व॑ नीति निर्माण में सदजता सुगमता तथा 
प्रभायात्पादकठा के उद्देश्य से कथा इन संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की अधिकतम सक्रिय 
प्रभावशाली भागीदारी व सहयोग प्राप्त करते के लिए समिति व्यवस्था या प्रावधान सादिक 
अली प्रतियेदन की अभिशस्षाओं के आधार पर राज्य सरकार हारा किया गया। हालाकि 3953 
के पचायतीराज अधिनियय थ 959 के भ्रिस्तरीय पचायतीराज प्रारूप में इसका कोई स्थान 
पंचायतीसज व्यवस्था में नहीं था। 

ममिति व्यवस्था की महत्ता को दृष्टियत कप्तो हुए सादिक अली पमितति ने ग्राम 
पदायत सता पर शिक्षा समिति उत्पादन समिति और कार्यों के लिए समिति के गठन 
का सुझाव दिया था जिसे राजस्थान सरकार के स्वीकार करते हुए ग्राम पचायतों भ इन 
समितियों के गठन के प्रशासनिक आदेश जाये किये।? जय प्रंदाय समितियां भी कुछ पचायतों 
मैं गठित की गई। 

सादिक असली प्रतियेदन के अनुसार उपर्युक्त समितियों का कार्य सबधित विपयो पर 
'कैवल सिफारिश पेश करना मात्र नहों है। नीति निर्माण और विभिन कार्यक्रमों के निर्धारण में 
समितिया सलाहकार सस्था को भावि कार्य करें। विभिन्‍न विषयों घर अतिम विर्णय स्वय ग्राम 
'पचायत द्वारा लिखा जाए। 

अत्येक समिति के सदस्यों कौ सख्या पाच हो जिनमें से तीद का चुनाव पचायते द्वारा 
'चायत छत के ययस्क मंताधिकारियों में से किया जाए। ग्राम पचायत क्षेत्र की पाठशाला का 
प्रधानाध्यापक शिक्षा एव सामाजिक शिल्षा समिति का गदेन सदस्य होता घाहिए। 

कोई भी व्यक्ति दो से अधिक समितियों का सदस्य ठथा एक से अधिक समिति का 
अध्यक्ष नहीं होना चाहिए।४ प्रशासनिक समन्यय एवं प्रशासन में गत्यात्मकता दा 
चरिणामोत्पादकता तथा पचायती राज सस्थाओं कै केद्ध जनआस्था का आधार निर्माण करने का 
'एक महत्वपूर्ण माध्यय इन संभितियों को मात्रा गया। 


ग्राम चंचायत सचिय 
ग्राम पचाव् सचिव या ग्राम सेवक जो कि शज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है ग्राम 
भचायत के सभी कार्यों का लेखा-जोखा रखने की जिम्मेदारी इसी को होती है। ग्राम पचायत 


6 चपरदायतीयज प्यव्स्थ' 


“कलाप यहो सम्पल करता है। अधिदियम को धारा २३६(१) में पदायने के 





पअ्रशासनिक क्रिया- 


कलिए नियमातुस्पर प्रक्रिया द्वार एक ग्राम सचिव को पियुक्ति व्य प्रवधन करनो है 65 
राजस्थान में ग्राप पदादत का सेशठरात्मक ऋरेख 
[धूदेददों प्रारूप ] 
आरेख 32 








अप्रान पचायत सरदना 
[[पूर्ववर्ल ४रूप) 


अजब एचयार 


7 गज अदादले करदचना पे अरसर 
* राजस्थान पचायत अधिनियम, 953 एवं 3959 क्यो पदायतों राज सरचरा के ऊदुस्तर 
प्रचायत को सरचनाव 
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ग्राम पंचायत के कार्य 
कार्यों को दृष्टि से ग्राम पचायतों को व्यापक दायित्त्व सौंपे गये हैं। जिनका उल्लेख 
पचायत अधिनियम के तृतीय परिश्चिष्ट में किया गया है। जिनमें सभी कार्य ऐच्छिक प्रकृति 
के हैं अनिशार्य प्रकृति के नहीं। तृतीय अनुसूची में उल्लेखित कार्य अग्राकित हैं-- 

+. स्वच्छता एव स्वास्थ्य के क्षेत्र में . 

(कफ) गृह कार्य अथवा मबेशी फे लिए जल प्रदात करने की व्यवस्था। 

(ख) सार्वजनिक कार्यों, नालिया, बाधो, तालाबों तथा कुओ (स्लिधाई के उपयोग में आगे 
याले कुओं तथा तालाबों के अलावा) तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई अथवा 
निर्माण आदि। 

(ग) स्वच्छता, मलवहन, कुष्ठ आदि कारणो की रोकथाम, उनको हठाना और मृत पशुओ 
की लाझों का निपयरा करवा। 

(घ) स्वास्थ्य का सरंक्षण तथा सुधार करना। 

(ड) चाय, काफी तथा दूध की दुकानों का लाइसेस द्वारा अथवा अन्य प्रकार से नियमन। 

(च) शमशानत तथा फप्रिस्तान की व्यवस्था, सधाए्ण तथा निषमन। 

(छ) खेल के मैदानों तथा सार्वजनिक बागो का अभिन्‍्यास तथा सधारण। 

(ज) कियी सक्रामक रोग के आरम्भ होने, फैलने या पुनराक्रमण के विरोध के लिए उपाय 
करना। 

(ज्ञ) सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण तथा उनका सधारण और निजी शौघालयो का 
'नियमन करता। 

(2) स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर घक्‍्तियों का सुधार करता) 

(5). कूड्धा-फाकट के ढेगे, गन्दे तालाबों, पोखरोे, खाईयो, ग्ढो व खोखली जगहों को 
भरना सिचित क्षेत्र में पानी इकट्ठा होने से रोकता तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्य सुधार 
'कंरना। 

(ड) प्रसूति एव शिशु कल्माण। 

(ढ) चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करना। 

(ण) मनुष्यों तथा पशुओ के टीका लगाने के लिए प्रोत्साहन। 

(त) नये भवनो के निर्माण तथा धर्तमात भवनों के विस्तार अथवा परिवर्तन का नियमन। 

2 सार्वजनिक निर्माण कार्यों के क्षेत्र में : 

(क) जन मार्गों में अथवा ऐसे स्थानो और स्थलों मे, जो किसी निजी सम्पत्ति ने हों, और जो 
जनता के लिए खुले हुए हो, आने वाले अवरोध तथा उन पर झके हुए हिस्सो को 
हटाना चाहे ऐसे स्थान पचायत मे निहित हो अथवा सपकार के हों। 
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(ख) 


(ग) 


(घ) 
(ड) 


(च) 
(छ) 


(ज) 
(झ) 
(ड) 


(ये 
(उठ) 
(ड) 
(ढ) 


(ण) 


(त) 
(थ) 


'पचायतोराज व्यवस्था 


सार्वजनिक मार्गों, नालियो, बाधों तथा पुलो का निर्माण एवं सधारण तथा मरम्मत 
किन्तु शर्त यह है कि ऐसे मार्गों, नालियों, बाधो और पुलो के कार्य अन्य सार्वजनिक 
अधिकारी कौ स्वीकृति के बिना हाथ में नहीं लिये जायेगे। 

पचायतों में निहित या उनके नियन्त्रणाधीन सार्वजनिक भवनों चरागाहो, वन भूमियों, 
जिनमें राजस्थान वन अधिनियम 953 (राजस्थान अधिनियम 3 सन्‌ 4953) को 
धारा 28 के अन्तर्गत सौंपो गई वन भूमिया सम्मिलित हैं, तालाबो तथा कुओ (सिचाई 
के उपयोग में आने वाले तालाब तथा कुआ के अलावा) का सधारण तथा उनके प्रयोग 
का नियमन। 

चचायत क्षेत्रों मे रोशनो की व्यवस्था। 

पचायत क्षेत्रो में मेलो, बाजारो, क्रय-विक्रय स्थानो, हाटो, तागा स्टेण्डों तथा गाडियो 
के ठहरने के स्थाना का नियमन एवं नियत्रण (जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा 
'पचायत समिति द्वारा नहीं किया जाता है )। 

शराब की दुकानों तथा बूचड-खानों का नियमन तथा नियत्रण। 

सार्वजनिक मार्गों तथा क्रय-विक्रय स्थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थाना मे पेड 
लगवाना तथा उनका सधारण और परीक्षण। 

आवाश और स्वामो विहीन कुत्तो को समाप्त करना। 

धर्मशालाओं का निर्माण एवं सधारण। 

स्तान करने या कपड़े धोने के ऐसे घाटो का प्रबन्ध एवं नियत्रण जिनका प्रबन्ध राज्य 
सरकार अथवा किसी अन्य अधिकारों द्वाय नहों किया जाता है। 

पचायत के मलवाहन सम्बन्धी कर्मचारियो के लिए मकानो का निर्माण एव सधारण। 
शिविर मैदानों की व्यवस्था एव उनका सधारण। 

काजी हाऊसों ((8॥॥९ ८०ग्राए००७०) को स्थापना, नियत्रेण एवं प्रबन्ध 

अकाल अथवा अभाव के समय निर्माण कार्यों का आरम्भ, उनका सधारण तथा ऐजगार 
की व्यवस्था। 

ऐसे प्िद्धान्ो के अनुसार जो कि निर्धारित किये जावें, आबादी स्थलों का विस्तार तथा 
भवनों का नियमन। 

गोदामों की स्थापना और उनका सधारण। 

पशुआ के लिए पानी को व्यवस्था हेतु पोखरों को खुदाई एबं सधारण। 


3 शिक्षा एव सस्कृति के क्षेत्र मे 


(क) 
(ख) 


(ग) 


शिक्षा का प्रस्ार] 

अखाडो, क्लबो तथा मनोरजन एव खेलकूद के अन्य स्थानों कौ स्थापना एवं उनका 
सथारण। 

कला एवं सस्कृति कौ उलति के लिए थियेटरों को स्थापना एवं उनका सधारण। 
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(घर). पुस्तकालयों एव वाचवालयों की स्थापना एव उनका सधारण। 

(2) सार्यजनिक रेडियो सेद्स एव ग्रामो-फोनों का लगाना। 

(च) पचायत क्षेत्र मे सामाजिक एवं सैतिक उत्थान करना, जिसमे स्थिति में सुधार, 
भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा जुआ एव निरर्थक मुक्दमेवाजी को निरत्साहित करना 
सम्मिलित है। 

4 आत्मक्षा एवं पंचायत क्षेत्र की सुरक्षा 

(कफ) पथायत शैत्र और उसके अन्तर्गत फसलों कौ चौकीदारी का प्रबन्ध, किन्तु शर्त यह है 
कि चौकीदारी का व्यय पचायत ड्वारा पचायत क्षेत्र में ऐसे व्यवितियों से और ऐसे ढग 
से लिया एव चसूल किया जायेगा जैश कि निर्धारित किया गया है। 

(ख) कष्ट कारक (0/0790०) एव खतरनाक व्यापारों अथवा व्यवद्वारों का नियम, एवं 
सनन्‍्यति। 

(ग). आगजली होने पर आग बुझाने मे सहायता करता तथा उसके जीवन एये सम्पति की 
सुरक्षा करना। 

$, प्रशासन के क्षेत्र में . 

(क) भूं-गृह्दादि पर अक लगाना। 

(छा) जकाणता करता। 

(7) पचायत क्षेत्र के कृषि एव कृषि भिन्न उत्पादन की वृद्धि के लिए कार्यक्रम बनाना। 

(घ) ग्रामीण विकास योजनाओं फो क्रियान्यित करने के लिए उपयोग में आने बाली रसद 
एवं वित्तीय आयश्यकताओं का वियरण तैयार करना। 

(४) एक ऐसे माध्यम में कार्य कौ करता जिम्मसे केद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी 
प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पच्चायत क्षेत्र में पहुँच जाये। 

(चघ) सर्वेक्षण फरना। 

(09) पशुओ के खड़े रहने के स्थानों, ग्रलिद्वानों, चरागाहों तथा सामुदायिक भूमियों का 
नियत्रण। 

(ज) मेलो, त्रीर्थ यात्राओ तथा त्यौहारों (जितका प्रबन्ध राज्य सरकार अथवा पंचायत 
'समित्ति द्वारा नहीं किया जाता हो) स्थापता सधारण तथा नियमन। 

(झ) बेरोजगारी से सम्बन्धित आकड़े तैयार करता! 

(ये) जिन शिकायतों का पचायत निरीक्षण नहीं कर सके, उनके बारे में समुवयुक्त 
प्राधिकारी को एिपोर्ट करता। 

(८). चचायत अभिलेखों को तैयार करता, उनका सधारण एव देखभाल] 

(2). जत्मो सथा वियाहों को ऐसी रीतियों से तथा ऐसे प्रपत्र मे, जो राभ्य सरकार हारा इस 
विमित सामान्यतया विशेष आज्ञा द्वाद्य निर्धारिह़ किये जाएँ, पजियत (रजिस्ट्रेशन) 
करना। 
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(ड) 


'पंचायतोयज व्यवस्पा 


भंचायत क्षेत्र में स्थित गाँवों के विकास के लिए योजनाएँ तैदर करना। 


6. जनकल्याण के क्षेत्र में : 


(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 


(ड) 


(च) 


(छ) 
(ज) 


धूमि सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने में सहायठा करता। 
अपंर्गों, निराद्नितों तथा सेगियों को राहत दिलाना। 
देवो-प्रकोप के समय क्षेत्र के निवासियों को सहायठा करना। 


पंचायव क्षेत्र में भूमि ठदा संसाधनों के सहकारी प्रबन्ध कौ व्यवस्था करना और 
सामूहिक खेती, ऋणदात्रो समितियों दया बहुद्देशोप सहकारी समितियों का संगठवा 
शज्य सरकार को पूर्व अनुमति से बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाता और ऐसो भूमि 
'पर खेठी करवाना। 

सामुदायिक कार्यों दघा पंचायत क्षेत्र के उन्‍्दरति कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम को 
आयोजित करना। 


सस्ते भाव को दुकान खोलना। 
परिवार नियोजन का प्रचार करता। 


7. कृषि तथा परीक्षण के क्षेत्र में : 


(क) 
(ख) 
(गे 
(घ) 


(ड) 


(च) 


(छ) 
(ज) 
(झ्) 
(बज) 


(ये 
(उठ) 
8. 

(क) 


कृषि उन्रति तथा आदर्श कृषि फार्मों को स्थापता। 

धान्यागारों (5:०४४४४९७) को स्थापना। 

राज्य सरकार द्वार पंचायत में दिहित बंजर तथा पड़त भूमियों पर खेतों करवाना। 
'कृषि उपज बढ़ाने को दृष्टि से पंचायत क्षेत्र में कृषि के न्यूनतम निर्धारिव लक्ष्यों को 
द्राप्त करना। 

खाद के संधारणों का संरक्षण करना, मिश्रित खाद (००८ाए००७४) वैयार करना और 
खाद को दिक्नो करता। 

उन्नत बोजों के लिए पौधघर (नर्सरोज) स्थापित करना तथा उनका संधारण करना 
और औनाएं तथा सामान्य (स्योर्स) के लिये व्यवस्था करदा। 

उनत बोजों का उत्पादन तथा प्रयोग। 

सहकारी कृषि को प्रोत्साहन 

'फसल-परोक्षण तथा फसल रक्षा। 

छोटे सिंचाई कार्य जिसमें पचास एकड़ से अधिक भूमि में सिंचाई नहों हो और जो 
चंचायत समिति के कर्चव्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहों अते हों। 

ग्राम बर्नो का वर्धन, परोक्षण तथा सुधार। 

डेययी फार्मिंग को प्रोत्साहन। 

चशु अभिजनन तथा पशु रक्षा के क्षेत्र में : 

चशु सुधार वधा पशु नस्ल सुधार और पशु-धन को सामान्य देखभाल जिसके ठहत 
जानवर्यें को चिकित्सा तथा उनमें रोग फैलने को रोेकदाम सम्मिलित है। 
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(ख) नस्‍्लो साड रखना और उनऊा पालन करता। 
9 ग्राम उद्योग के क्षेत्र मे 
(क) कुटीर तथा ग्राम उद्योगों का विकास उनमें सुधार तथा प्रोत्साहन । 
40 विविध कार्य 
(क) विद्यालयों के भवनों तथा उनसे अनुनन्धित समस्त भवना का निमाण तथा उनकी 
भरम्मत करना। 
(ख) प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए आवासों का निर्माण कराता। 
(ग). भारत सरवार के डाक विभाग के लिए और उसकी ओर से उस ग्रिभाग के साथ तय 
हुईं शर्तों पर डाक-सेया हाथ में लेना तथा निष्मादित करता। 
(प) जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा काणबार प्राप्त करदा। 
(5) अभिकर्ता के रूप में या अल्पयचत प्रमाण-पत्रें की बिक्री ।४ 
पचायत समिति गठन व कार्य 

“राजस्थान में पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधितियम के 959 के तहत 
चलवत राय मेहता द्वाए अनुमोदित त्रिस्तरीय पचायतीराज व्यवस्था में पचायत समिति 
मध्यवततीं सौपान है। ग्रामीण विकास को गति व दिशा प्रदान करने के लिए तथा प्रत्येक जिलों 
को कुछ विकास पाण्डों मं विभकत किया है तथा प्रत्येक खण्ड स्तर पर एक पचायत समिति 
का गठन किया गया है। पचायत समितियों को तहसौल की सीमा के साथ विभकत किया गया 
है कि पचायत समिति राजस्थ तहसीलों के स'थ समस्लीमात हां।' ** 

राजस्थान में लगभग 237 पचायत समितिया है जो प्रजातात्रिक विकेनद्रीकरण की धुरी 
है जिसके चारो और पचायतीरज की सम्रग्न गतिविधिया सकेन्द्रित है। जिनमें कार्यकारी 
शवितिया एव दायित््य समाहित है। विभागीय स्तर पर निर्मित होने खाली सभो योजताएँ 
पचायत समितियों को हस्तातरित कर दी गई। इससे पंचायत स्मितिया धोडी सशक्त हुई है। 
परच्ायत समिति का गठन 

झजस्थान मे पचायत समिति की सरचना पचायत समिति अधिनियम 959 के आधार 
भर को गई है।इस अधिनियम की धाग 6 द्वात दाज्य सरकार राजपतन में अधिसूचना द्वारा 
किसी जिले के अन्तर्गत पचायत समिति का गठन चुनर्गठत तथा परिसीमत करने के लिए 
अधिकृत है।6 अधिनियम के अनुसार पचायत समिति का नाम उस खण्ड के नाम पर होगा 
जिसके लिए वह गठित की गई है। जैसे मालपुरा खण्ड के लिए गठित पचायत समिति का 
नाम पचायत समिति मालपुरा होगा। अधिनियम मे कहा गया हैकि राडस मे अधिसूचना 
निकालकर राज्य सरकार किसी पच्नायत समिति का नाम बदल सकती है।' 

अधिनियम के अनुसार पचायत समिति का कानूनी स्वरूप निम्नानुसार है-- 

व चचायत समिति का नाम उस खण्ड के नाम पर होगा जिसके लिए वह गलत 

'की गई है। 
2... यह एक निगमित निकाय होगा जिसका 


(क) शाश्वत उत्तराधिकार होण, 
(ख) उसको सामान्य मुद्रा होगे, 
(ग) वह सम्पत्ति अर्जित कर सकेगो, उसे रख सकेगी और उसे बेच 
सकेगो अथात्‌ पचायत समिति को सम्पत्ति सम्बन्धी पूरे अधिकार हैं, 
(घ) अपने निपरमित दाम से वह छिसो के विरुद्ध कोई दाद (दावा) कर 
सकेगो या उसके विरुद्ध कोई दावा किया जा सकेगाकक 
राजस्थान मे पचायत समिति का गठन अधिनियम के अनुसार अप्रोल्लेखित है-- 
3. पदेन सदस्य 

3.. पचायत समिति क्षेत्र के सभो पदायरोें के सरपच, 

2... पचायत समिति क्षेत्र से निवचित विधानसभा सदस्य, 

3. उपखण्ड अधिकारी, [एस.डो ओ ] जिसको अधिकारिता में वह खण्ड स्थित 
है, [पदेन सदस्य] मताधिकार नहों होगा॥१ 

2. निर्वांचित सदस्य 

अधिनियम के अनुसार खण्ड को सभो ग्राम सभाओ के अध्यछों द्वारा अपने में से 
'विहित रोति से निर्वाचित सदस्य पचायत समिति में प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रकार निर्वाचित 
किये जाने वाले सदस्यों को सख्या सम्बन्धित जिलाधीश द्वारा निर्धारित को जादेगी। 
जिलाधीश के लिए इस सम्बन्ध में यह निर्देश अभिलिखित किये गये हैं कि यदि ग्राम के 
समूह को कुल जनसख्या एक हजार से अधिक न हो तो उन पर एक प्रतिनिधि और यदि एक 
हजार से अधिक हों तो प्रत्येक एक हजार व्यक्तियों पर एक और प्रतिनिधि चुना जा सकेगा। 
यदि किसो प्रचायत समिति क्षेत्र मे केवल एक हो ग्राम सभा हो वो उत्तका अध्यक्ष उत्त 
'पचायत समिति का सदस्य निर्वाचित हुआ समझा जायेगा ह० 
3. स्रहवरित या सहयोजित सदस्य 

3. दो महिलाए, 

2. दो अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि, 

3... दो अनुसूचित जन जाति के सदस्य, यदि पचायत समिति क्षेत्र में इनकी सख्या, 

कुल जनसस्या के 5 प्रतिश्त से अधिक हो, और 

4... एक प्रातिनिधि सहकारों सामितियों का प्रबन्ध सामेतियों के द्वार विवादित 

4 सह सदस्य 

4... कृषि निपुण कृपक एक, 

2... पदायत समिति क्षेत्र में कार्यरत ग्राम सेवा सहकाये समितियों के अध्यक्षों का 
एक प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों के अध्यक्षों द्वारा स्वय उन्हों में से चयदित 
किया जाये, 

3... पचायत समिति क्षेत्र में कार्य कर रहो विषापत समितियों के अध्यक्षों का एक 
द्रठिनिधि जो ऐसो समितियों के अध्यक्षों ट्वाय उन्हों में से दिर्वाचित हो, 
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4. ग्राम सेवा तथा विषणन समितियों के अतिरिक्त पचायत समिति क्षेत्र में 
कार्यकारी समितियों के अध्यक्षों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी समितियों के 
अध्यक्षों दाग उन्हीं में से निर्वाचित हो 6? 
5 अपर ( अतिरिक्त ) सदस्य 
किसी सरपच या उप सरपद को प्रधान चुन लिया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 
9 के अन्तर्गत पंचायत समिति का अपर सदस्य होता है 
पचायत समिति सदस्य के लिए योग्यताएँ 
पचायत समिति सदस्यता के लिए योग्यता की व्याख्या के सन्दर्भ में राजस्थान पचायत 
समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम ॥959 में निषेधात्मक रीति को स्वोकारा गया है। 
उसके अनुस्तार निम्नलिखित व्यक्ति पचायत समिति सदस्यता हेतु अयोग्य होगे। यदि वै-- 
4..केद्धीय था राज्य सरकार या किसी स्थानीय सस्था के अधीन जैतनिक पद पर 
कार्यरत हो 
आयु 25 वर्ष से कम हो 
दुराचार के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया हो 
चैतनिक या लाभ के पद पर पचायत समिति के अधीन कार्यरत हो 
चचायत सम्तिति को सामग्री आपूर्ति के लिए किसी सविधा मे हिस्सा रखता हो 
शरीरिक या मानसिक रूप से पीडित हो 
नैतिकता छुआछूत एवं अन्य अपराध के लिए सक्षम न्यायालय द्वाग दोषी 
ठहराया गया हो 
दिवालिया हो 
9 रजस्थात पचायत राज कानूत 953 ते चचायत समिति अधिनियम ॥959 के 
अधीन आगेपित किसी कर या फीस की रकम का भुगतान भुगतान विवरण 
(बिल) प्रस्तुत करने की तिथि के 2 माह के भीतर नहीं जमा किया हो। 
१40.. चचायत समिति के पक्ष विपक्ष में अभिभाषक हो 
१4.. शाजस्‍्थान पचायत कावून की धारा 47(4) के अनुसार सरपच उप सरपच या 
न्याय उप समिति के अध्यक्ष या सदस्य बनने के अयोग्य हो 
42... पचायत समिति अधिनियम धारणा 40 (3) के अनुसार प्रधान या उप प्रधात के 
रूप में निर्वाचत के अयोग्य हो # 
प्रधान का चुनाव 
राजस्थान मे प्रधान के चुनाव का निर्वाचक मण्डल वर्तमान में इस प्रकार है- 
+.. चचायद समिति के सभी सदस्य (सब डिंविजनल ऑफीसए को छोडकर) 
2... पचायत समिति क्षेत्र की सभी चचायदो के निर्वाचित एव सहबरित सदस्य 


3... चचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम सभाओं के अध्यक्ष। 
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जिले का जिलाधीश पचायत समिति से सहवरण को प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात्‌ 
निर्वाचन विभाग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार, प्रधान के चुनाव के लिए पचायत्न समिति 
की बैंठक आमन्त्रित करता है। चुनाव हेतु घुलायी गयी इस बैठक की अध्यक्षता स्वय 
जिलाधीश या उसके ट्वारा अधिकृत अतिरिक्त जिलाधीश करता है। प्रधाव पद का विर्वाचत, 
“राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ (प्रधान तथा प्रमुख निर्वाचन) नियम, 3979 ” 
में दिये भये तरीके से गुप्त मतदान प्रणाली से होता है 5 
प्रधान के लिए योग्यताएँ 
राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद्‌ अधिनियम, 959 मे प्रधान पद के लिए 
पात्रता के लिए जो दो शर्तें निर्धारित की गयी वो इस प्रकार हैं-- 
१) यह व्यक्ति पचायत का नागरिक व मतदाता हो, 
2. यह हिन्दी पढ़नी व लिखने को योग्यता रखता हो। 
राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम की धारा 42 (॥) 
(क) के परततुक में प्रधान पद के लिए पात्रता की शर्तें निम्न हैं-- 
3... इस अधिनियम के अनुस्तार कोई व्यक्ति प्रधान और ससद संदस्य दोनो पदों पर 
'एक साथ नहीं रह सकता और यदि यो इनमें से किसी दो सस्थाओं में निर्वाचित 
हो जाठा है तो चुनाव परिणाम के 4 दिन तक उसे किसी एक पद से त्याग- 
पत्र देना अनिषार्य है। 
2... वह दो पचायत समितियों का प्रधान एक साथ चहोँ रह सकता है। उसे एक 
जगह से त्याग-पत्र देना होगा। अन्यथा 44 दिन पूरे होने यर वह किसी भी 
पंचायत समिति का ग्रथान नहीं रहेया #6 
कार्यकाल तथा रिक्त स्थान 
अधिनियम की धारा 2 के अनुसार निर्वाचित प्रधात की पदावधि या कार्यकाल वही 
होगा जो पंचायत समिति का है। पण्तु यदि प्रधान का पद बीच में रिक्त हो जाये तो उसके 
स्थान पर चुने यये ब्रधाद का कार्यकाल उसके पहले वाले प्रधान की बची हुई अवधि के लिए 
ही होगा €? 
उपप्रधान का निर्वाचन तथा कार्यकाल 
उपखण्ड अधिकारी (एस डी ओ ) एवं सह सदस्यों के अतिरिक्त पचायत समिति के 
शेष सदस्यों में से किसी एक को उप प्रथान चुना जाता है। जिसका निर्याचच निम्नलिखित 
सदस्यों द्वारा होता है-- 
खण्ड कौ समस्त ग्राम पचायतों के सरपच, 
खण्ड से निर्वाचित विधान सभा सदस्य 
ग्राम सभाओं से निर्वाचित सदस्य, तथा 
सहयोजित सदस्य। 


के पक कर ०» 
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“निर्वाचित उप प्रधान का कार्यकाल पंचायत समिति के कार्यकाल के समान होठा है 
किन्तु नियमानुसार यदि उप प्रधान का पद बोच में रिक्त हो जाये, तो उसके स्थान पर चुने 
गये उपप्रधान का कार्यकाल उसके पहले वाले उप प्रधान को बचो हुई अवधि के लिए हो 
होगा 6९ 
अविश्वास प्रस्ताव 


भपचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम, 3959 को धारा (39) (40) में प्रधाव 
एव उप प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके 
अनुसार प्रस्ताव करने के आशय का एक लिखित नोटिस, जिस पर पचायत समिति के कुल 
सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यो के हस्ताक्षर होंगे और जिसके साथ प्रस्तावित 
प्रस्ताव को एक प्रतिलिपि सलग्न होगो और प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से 
'किसो एक सदस्य द्वार वह उस जिलाधोश को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जायेगा, ज्सिके 
अधिकार क्षेत्र भे वह पचायत समिति है। ऐसा नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन को अवधि में, 
सदस्यों को 5 दिन कय नोटिस देते हुए जिलाधीश उस प्रस्ताव पर विचारशर्थ पंचायत समिति 
'की बैठक बुलाता है। ऐसो बैठक की अध्यक्षता जिलाधीश या अतिरिक्त जिलाधोश स्वय 
करता है। इस प्रकार बुलायो गयी पचायत समिति को बैठक के सम्मुख अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव 
विचारार्थ रखा जाता है। प्रस्ताव पर दो घण्टे को बहस के पश्चातू सदस्यों के दो तिहाई बहुमत 
द्वार पारित कर दिया जाये तो उसके पारण की सूचना पचायत समिति के सूचना पट्‌ट पर 
लगायी जाती है और इसो के साथ प्रधान या उप प्रधान, जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव 
पारित हुआ है, पर मुक्त हो जाता है। 

गणपूर्ति के अभाव मे अथवा उपरोक प्रक्रिया द्वारा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं 
हो पाता है तो उसी प्रधान या उप प्रधान में अविश्वास व्यक्त करने वाले किसी पश्चातवर्ता 
प्रस्ताव का नोटिस तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि पूर्व बैठकों को तारोख से 6 महोने 
व्यतोत न हो जाये। ऐसा प्रस्ताव जब दुबादय लाया जाता है तो उसके समर्थन में दो तिहाई 
सदस्यों के मत को अनिवार्यता के स्थान पर निर्वांचक मण्डल के साधारण बहुमत का समर्थत 
प्राप्त होने पर उसे स्वीकृत मान लिया जाता है। 


इस हेतु राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ (प्रधान, उप प्रधान प्रमुख में 
अविश्वास का प्रस्ताव) नियम 96। बनाये गये हैं । इन्हों नियमों में यह प्रावधान किया ज्ले 
वाला अविश्वास प्रस्ताव ऐसे व्यवित द्वारा पद भार सभालने के 6 महोने के भोतर नहीं लिया 
जायेगा। इसी प्रकार गणपूर्ति के लिए यह प्रावधात किया गया है कि इस प्रकार बैंठक मे मत 
चेनेकिललए औवकृत व्यीकाये। को कुल सख्या को एक तिहाई सख्या गणपूरति हैतु आवश्यक: 
होगी #? 
प्रधान या उपप्रधान का पदच्युत या निलम्बन करना 


पचायव समिति का प्रधान, उप्र प्रधात, या सदस्य राज्य सरकार को नजर में पचायत 
समिति के कार्य सचालन में राज्य सरकार को जानबूझकर अवहेलना करे तथा शक्तियों का 
दुरुपयोग करे और दुराचरण कार्य का दोषो पाया जाये दो राज्य सरकार उसे अपने पक्ष में इसे 
सन्दर्भ में स्पष्येकरण का अवसर देने के पश्चात्‌ जिला परिषद्‌ से विचार-विमर्श कर इसे 
सन्दर्भ में उसे पदमुवत कर सकतो है। 
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यदि किसी प्रधान, उपप्रधाव के विरुद्ध बैतिक पतन या अपराध के लिए जाच चल रही 
हो या न्यायालय में कार्यवाही लम्बित हो तो उसे राज्य सरकार अपने पद से निलम्यित कर 
सकेगी तथा ऐसी परिस्थिति में वह पचायत समिति के किसौ कार्य या कार्यवाही में भाग लेने 
के अयोग्य होगा तथा पद से हटाये जाने की तारीख स्ले 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधान या 
उप प्रधान के रूप में पुत्र, निर्वाचन के योग्य नहीं होगा 6९ 
विकाप्त अधिकारी 

चघायत समिति के प्रशासनिक दायित्त्वों के निर्वहन के लिए तथा पचायत समिति के 
नियंत्रक अधिकारी के रूप में पच्चायत समिति अधिनियम, 959 में विकास अधिकारी की 
नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अनुप्तार सरकार किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार 
के अधीन किस पद पर कार्यरत है पचायत समिति में प्रतिनियुक्ति पर विकास अधिकारी या 
अन्य अधिकारी, प्रसार अधिकारी के रूप में राज्य साकार द्वाग नियुक्त किया जा सकेगा।ए 

पंचायत समिति के कार्य 


प्रत्येक पचायत समिति को पवायतों सम्रिति अधिनियम, 959 को धारा 23 (2) की 
अनुसूची के अनुसार अपने क्षेत्र में कार्यों की व्यापक जिम्मेदारिया दी गईं हैं जो निम्मानुसार 
है 


4. सापुदायिक विकास 
॥.. अधिक, नियोजन, उत्पादन तथां सुख-सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ग्राम 
'सस्थाओं का सगठन। 


2, पारस्परिक सहकारिता के सिद्धान्तों पर आधारित ग्राम समुदाय में आत्मसम्मात 
तथा स्वायलम्बन की प्रवृत्ति उत्पल करना। 

3. समुदाय की भलाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम में नहीं लिए जाने वाले समय 
तथा शक्ति का प्रयोग। 


3.. पटियार, ग्राम तथा खण्ड के लिए अधिक कृषि उत्पादन के लिए योजनाएँ 
बताना तथा उनको घूए करता। 

2... थल तथा जल के साधनों का प्रयोग तथा नवीनतम शोध पर आधारित खेती की 
सुधारी हुईं रीतियों का प्रसार। 

3... ऐसे सिचित कार्यों जिनकी लागत 6 25 000 से अधिक व हो, का निर्माण 
तथा सधारण। 

4... सिंयाई के कुओ, बाधो, एनीक्टो तथा मैड-बधौ के निर्माण के लिए सहायता 
का आवथाना 

$ भूमि को कृषि योग्य बनाता तथा कृषि भूमियों पर भू-सरक्षण। 

बोज वृद्धि के फार्मों का सधारण-पजीकृत बीज उत्पादकों कौ सहायता तथा 

बौज विदरण। 
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य्व 


॥2 


है 
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'फल ठथा सब्जियों क्ता बिकास। 
खदों तथा उर्वेरकों को लोकप्रिय बनाना ठपा उनका वितरण] 
स्थानीय खाद सबधी साधनों का विकास। 


सुधरे हुए कृषि औजारों के प्रयोग खरीद तथा निर्माण को बटादा देने दपा 
उनका वितरण। 


दौधों को रद्ा। 
राज्य योजना नीति के अनुस्तर व्य'परिक फसलों का विकास। 
मसिचाई तथा कृषि के विकास के लिए उधार तथा अन्य सुदिधाएँ। 


3 पशुपालन 


] 


काचफ फ ऊम+ फ 


ड़ 


अभिजात अभिजनन साडों को व्यवम्धा करके शुद्र स'डों को दचधिया करके और 
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को स्थापना तथा स्रधारण द्रग्ा स्थानोय पशुओं को 
क्रमोन्नति करना। 

ढोर भेड सूअर कुक्‍्कुटादि तथा ऊटों को सुधरी नस्‍्तों को प्रस्तुत करना, 
इनके लिए सहायता देना तथा लघु आधार पर अभिजनन फ'मों को चल'ना। 
छूत को बोमारियों को रोकना। 

सुधग हुआ चाय तथा पशु खाद प्रस्तुत करना। 

प्राथमिक चिकित्सा केद्रों तथा छोटे पशु-औषध लदों को स्थापना का संपरण। 
दुग्धश'लाओं को स्थापना व दूध भेजने का प्रबझ्ध। 

'ऊन को ग्रेणेबद्ध करता। 

शुद्र ढोर को समस्या सुलझाता। 

पचायतों के नियन्द्रणधीन तल'दों में मछली पालन का विकास करना 


4 स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई 


2 
कँ 
4 


$ 


5 शिक्षा 


थोका लगाने सहित स्वास्थ्य सेवाओं का सघ'रण तथा विस्दार और व्यापक रो 
को शेकथाम। 

चोने योग्य सुरक्षित पानी को सुविधाओं का प्रबन्धा 

परिवार आयोजन। 

ऑऔंषधालयों दवाखानों डिस्पेन्सरियों प्रसूति केन्द्रों ठया प्राथमिक स्वास्थ्य 
केद्रों का निरोक्षणा 

व्यापक स्वच्छता तथा स्वस्थ्य के लिए अभियान चलाना तधा (क) अहार 
पौष्टिकठा (ख) प्रसूति वया शिशु तथ्य (ग) छूव को बोनागियों के सम्बन्ध में 
लोगों को शिक्षित करना। 


अनुसूचित जातियों और अनु जनजातियों क चलाए जाने वाले विद्यालयों को 
सम्मिलित करते हुए प्राथमिक विद्यालय। 
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प्राथमिक पाठशालाओं को बुनियादी पड़ति में परिवर्तन करता। 

3. माध्यमिक स्तरों तक छात्रवृत्रियाँ व आर्थिक सहायताएँ जिनमें अनुसूचित 
जाठियों, अनुसूचित जन-जातियों व अन्य पिछडी जातियों के सदस्यों के लिए 
छात्रवृत्तियाँ व आर्थिक सहायताएँ सम्मिलित हैं। 

4... बच्वियों की शिक्षा का विकास करत तथा शाला-माठाओं (स्कूल-मदर्स) का 
नौकरी में रखा जाता। 

5. क्क्षा। से 5 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्रिया तया वजीफे देता। 

6 अध्यापकों के लिए क्वार्टर का निर्माण करता। 

6. समाज शिक्षा 

].. सूचना सामुदायिक व विनोद केद्रों को स्थापता। 

2... युवक संयठर्नों की स्थापना। 

3. पुस्तकालयों की स्थापता। 

4. ग्राम काकियों तथा ग्राम साथियों के प्रशिक्षण तथा उनको सेवाओं के उपयोग को 
विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए महिलाओं और बांलकों के घोच काम करना। 

5... प्रौद शिक्षा। 

7, सचार साधन 
अत: पचायत साधन सड़कों दथा ऐसी सडकों पर पुलियों का निर्माण तथा सधारण। 
8. सहकारिता 

4... सेवा सहकारी समिहियों, औद्यौगिक, साई, कृषि तथा अन्य सहकारो 
सस्थाओं कौ स्थापना में तथा उन्हे शक्तिशाली बनाने में सहायता देकर 
सहकारी कार्य को प्रोत्साहित करता। 

2... सेवा-सहकारी सस्थाओं में भाग लेना तथा उन्हें सहायता देता। 

9. कुटीर उद्योग 
3... रोजी कमाने के अधिकार अवसर देने के लिए तथा गायों म आत्म निर्भरता को 
बढ़ाने के लिए कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास। 
उद्योगों तथा नियोजन सम्बन्धी सम्भाव्य साधनों का सर्वेक्षण। 
उत्पादन एव प्रशिक्षण केद्रों की स्थापना। 
काय्ैयएों वथा शिल्पका्ें की कुशलता को बंढाता। 
सुधरे हुए औज़ारों को लोकप्रिय बनावा। 
40 पिछड़े वर्गों के लिए कार्य 

4. अनुसूचित जातिया, अनुसूचित जन-जातियों दया अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 

झरवार द्वार सहायता प्राप्त छात्रावासों का प्रवन्धा 


एक ७ ७ >> 
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2... समाज कल्याण स्वयसेवी सगठन मजबूत बनाना तथा उनको गतिविधियों का 
समन्वय करना) 

477. आपातिक सहायता 
आग, बाद, महामारियों तथा अन्य व्यापक प्रभावशाली आपदाओं को दशा में आपातिक 
सहायता का प्रबन्ध! 

१2. आकड़ो का सग्रह 
ऐसे आकडों का सग्रह तथा सकलन जो कि पचायत समिति, जिला परिषद्‌ या राज्य 
सरकार द्वार आवश्यक समझे जावे। 

43. न्यास 


ऐसे किसो उद्देश्य की पूर्वि के लिए बनाए गए न्यासों का प्रबन्ध जिसके, जिला पचायत 
समितियों की निधि का प्रयोग किया जाया 
१4. बन 
3.. ग्राम बना 
2... बारौ-बारी से चराई। 
१5 ग्राम भवन का निर्माण 


46 प्रचार 
॥.. सामुदायिक रूप से सुनाने को योजना। 
2... प्रदर्शनियों। 
3... प्रकाशन 
१7. विविध 
।.. थचायतों को समस्त गतिविधियों का यर्यवेक्षण तथा उनका पथ-प्रदर्शन एव 


ग्राम व पचायत योजनाओं का निर्माण] 
घृणास्पद, भयानक अथवा हानिकर, व्यापाएों, धन्धों तथा रिवाजो का नियमन। 
गन्दी बस्तियों का पुनरुद्धार। 

4... हाटो तथा अन्य सार्वजनिक सस्थाओ-उदाहरणार्थ सार्वजनिक पार्कों, बागों, 
फलेधद्यानों व फार्मों आदि की स्थापना, प्रबन्ध, सधारण तथा निरीक्षण 

5. रममर्चो की स्थापना तथा प्रबन्धा 

6. खण्ड में स्थित दरिद्रालयों, आश्रमों, अताधालयो, पशु चिकित्सालयों तथा अन्य 
सस्थाओं का निरीक्षण। 

7 अल्प बचत तथा बीमा के जरिए मितव्ययता को प्रोत्साहन। 

8. लोक कला वा सस्कृति को प्रोत्साहन। 

9. पचायत समिति के मेलों का आयोजन एव प्रवध।! 

30... डाक तथा तारविभाग के प्रतिदेय अधिदाय के भुगतान का उपयन्ध करके 
चभचायत समितियो के किसी भी ग्राम मे जहाँ कहीं भी आवश्यक हो तथा जहा 
चचायतें समुचित तथा पर्याप्त कारणों से ऐसा करने मे असमर्थ हो, प्रयोगात्मक 
डाक घरों सम्बन्धी डाक सुविधायें सुनिश्चित करना।! २ 
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जिला परिषद्‌ 


राजस्थान मे 3959 के पदायद समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम के तहत 2 
अक्टूबर, 4959 में जिस त्रिस्तरोय पचायतोराज व्यवस्था का द्वो गणेश किया उसमें ग्राम 
'पचायतो एवं पंचायत समितियों पर नियत्रण, परयंवेक्षण, समन्वय एवं सहकार का माध्यम 
जिला परिषदो को बनाया गया तथा निष्पादकोय कार्यों से इन्हें परे रखा गया। जिला परिषद्‌ 
एक शीर्षस्ध संगठन है और सम्पूर्ण जिले के विज्ञास के लिए उच्तरदायों है 9 डिला परिषद्‌ 
को बलवतराय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन मे शोष॑स्थ प्रशासकौय निकाय बनाने का 
सुज्ञव दिया था।४ जिसे अधिकतर राज्यों ने स्वोकार कर क्रियान्वित किया। 

पचायतो राज व्यवस्था में लोकवात्रिक विकेद्धोकरण को इस सर्वोच्च सत्दा के सदस्यों 
का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रष्ालो द्वारा राजस्थान राज्य सरकार, राजपत्र में अधि दा द्टाय 
अधिसूचना दिवाक से किसी जिले के लिए एक जिला परिषद्‌ का गठन कर सकतो है। जिला 
भरिषद्‌ एक निगम निकाय है उसक्य शाश्वत उत्तराधिकार है। उसको अपनो मोहर होठो है, 
बह किसी पर बाद-दायर कर सकती हैं तथा उस पर भी बाद दायर किया ज्य सकठा हैं उसे 
सविधा करने का अधिकार होता है #5 जिला परिषद्‌ लोकताजिक तिकाय नहों है, बल्कि एक 
सरकारो सस्था है, क्योंकि पदेन तथा सहयोजित संदस्यो को सख्या अधिक है। इससे नये 
नेतृत्व के उभरने मे बाधा पड॒दी है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन की अप्रत्यक्ष प्रणाली ने इस 
ससस्‍्था को कम लोकतात्रिक् बता दिया है 6 राजस्थान मे जिला परिषद्‌ को सरचना 

अधिनियम को धाय 42 के अनुसार राजस्थात राज्य को सरकार, रज-पत्र में अधिसूचना द्वार 
किसी जिले के लिए उसमे अंकित दिनाक से एक जिला परिषद्‌ का गठन कर सकतो है?-- 

प्रत्येक जिला परिषद्‌ उस ज्ले का नाम धारण करेगी जिसके लिए वह गठित की जाएँ 
और शाश्वत उत्तराधिकार तथा मुद्रा से युक्त एक निगमित निकाय होगा, जो सम्पत्ति को 
आवाप्त करने, धारणा करने तथा उसके निपटने एवं संविदा करने को शक्ति से सम्पत्त होगो 
और वह अपने निगमित नाम से वाद सस्थित कर सकेगो तथा उसके विरुद्ध भो बाद-संस्पित 
किया जा सकेगा।४ 

प्रत्येक जिला परिषद्‌ का गठन चार प्रक्मार के सदस्यों से होता है जो निम्नानुसार है/-- 
'पंदेन सदस्य 

जिले क्तो सभी पंचायत समितियों के प्रधान, 
2. जिले में रहने वाला राज्यसभा का सदस्य, 
3. जिले से निर्वाचित लोकसभा सदस्य, 
4... जिले से निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, 
$.... जिला विकास अधिकारी (जिलाधोश)। 
उपरोक्त सभी सदस्यों में से जिला विकास अधिकारों को जिला परिषद्‌ को सचैठक में 
मताधिकार या निर्वाचित पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। 
सहयोजित ( सहवृत ) सदस्य हु 
+... दो महिलाएँ : यदि पदेव सदस्यों को क्रम संख्या एक से चार तक कोई भी 
महिला, जिला परिषद्‌ को सदस्य नहीं है या एक महिला, यदि उपरोब्त श्रेणे 
में केवल एक हो महिला ऐसो सदस्य है। 
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2... एक अनुसूचित जाति का सदस्य : यदि यदेन सदस्यों मे, एक से चार तक ऐसा 
कोई भी व्यक्ति जिला परिषद्‌ का सदस्य नहीं है। 
3. एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य , यदि इस प्रकार की जनजातियों की 
जनसख्या जिले की कुल जनप्ख्या के $ प्रतिशत से अधिक हो 7० 
सहसदस्य 
 केद्धीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष या उसका मनोनीत प्रतिनिधि, 
२. जिला सहकाएे सघ का अध्यक्ष (यदि जिले मे सहकारी सघ हो) #7 
अपर ( अतिरिक्त ) सदस्य 
किसी पचायत समिति का प्रधान या उप-प्रधान यदि प्रमुख पद पर निर्वाचित किया 
जाता है तो अपने पद पर रहते तक अधिनियम के अनुस्तार जिला परिषद्‌ का अपर सदस्य 
माना जावेगा ० 
ज़िला परिषद्‌ के सदस्यों की योग्यताएँ 
जिला परिषद्‌ के सदस्यो के लिए योग्यता के सम्बन्ध मे नियमों मे नकारात्मक 
दृष्टिकोण अपनाते हुएं सदस्यता सम्बन्धी अयोग्यता का विवरण दिया गया है। निम्नलिखित 
अयोग्यत धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को जिला परिषद्‌ की सदस्यता के लिए अपात्र 
'ठहराया गया है-- 
यदि यह केद्र या राज्य सरकार की नियमित सेवा मे है, 
यदि उम्तको आयु 25 वर्ष से कम है, 
जिला परिषद्‌ या पचायत समिति में वैतनिक पद पर है, 
'पचायत समिति या जिला परिषद्‌ द्वारा दिये किसी ठेके मे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से साझौदार है, 
यदि दुराचरण के कारण सरकारी सेवा से हटाया गया है, 
6. यदि शारीरिक या मानसिक रोग या कोद के कारण कार्य करने के अयोग्य हो, 
7... किसी म्यायालय द्वाग्म दुराचाण या अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 955 फे 
अन्तर्गत दोषी ठहराया गया हो, 
8. पचायती राज संस्थाओ द्वार भेजे गये बिल के अन्तर्गत कर या भुगतान दो भाह 
से अधिक समय त्तक ने किया गया हो, 
9. किसी मुकदमे मे पचायत समिति या जिला परिषद्‌ या उसके विरुद्ध 
अधिवक्ता हो, 
70. दएएंज उए-सरपज प्रशार मरा उज्-फ्रधान के प्रद के लिए अयोग्क टो जाया 
अधिनिण्म कौ धारा 45 के अनुसार जब तक कोई व्यक्त किसी पचायत या नगर 
चालिका का निवासी या मतदाता न हो था राजस्थान ग्रामदान अधिनियम को धाए ॥3 के 
अथोन स्थापित जिले की ग्राम सभा का सदस्य न हो ण उसमें हिन्दी पढ़ने ज़था लिखने को 
योग्यता न हो, जिला प्रमुख निर्वाचित होने के लिए योग्य नहों होगा। नियमानुसार एक 


की ४ हर 5 
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व्यक्ति दो सस्थाओ में दोनों एक साथ धारण नहीं कर सकता। यदि ऐसा व्यक्ति जिला प्रमुख 
निर्वाचित हुआ हो, तो पहले से ही ससद या विधान मण्डल का सदस्य या नगरपालिका 
अथवा नगरपरियद्‌ का सदस्य है, तो प्रमुख के परिणाम की घोषणा की तारीख से ॥4 दिन 
समाफ़ होने पर वह प्रमुख नहीं रहेगा जब तक कि उसने ससद या ग़ाज्य विधान भण्डल या 
नगर परिषद्‌, यथा स्थिति, को अपनी सीट से पहले हो त्याग-पत्र दे दिया हो 7* 
जिला परिषद्‌ अधिनियप ॥959 की धाश ॥6 के अनुसार निम्न परिस्थितियों मे जिला 
परिषद्‌ सदस्य को सदस्यता समाप्त हो जाती है-- 
4.. यदि उपर्युक्त वर्णित किसी अयोग्यता से युवत हो। 
2... यदि जिले मे रहना बन्द कर दे। नियमों मे यह अपेक्षित है कि चुनाव, 
सहवरण था नामजदगी के पश्चात्‌ प्रतिवर्ष प्रधान और प्रमुख को उस जिले में 
240 दिन और अन्य सदस्यों को 80 दिन रहना आवश्यक है। 
3. जिला परिषद्‌ की बैठको मे लगातार पाच भार प्रमुख की पूर्व अनुमति के बिना 


अनुपस्थित रहने पर। 
4... यदि सदस्यता से त्याग-पत्र दे द और ऐसा दिया हुआ त्याग-पत्र स्वीकार कर 
लिया हो। 
5 मृत्यु हो जाने पर#* 
प्रधान हेतु विशेष उपयेध 


'पचायत समितियों के प्रधान की जिला परिषद्‌ की सदस्यता फे बारे मे निम्नलिखित 

विशेष उपबध किये गये हैं .-- 

॥।... जिला परियद का सदस्य बनने से इकार करने पर या ऐसी सदस्यता से त्याग- 
पत्र देने पर या अन्य कारणों से सदस्य नहीं रहने पर पचायत समिति का कोई 
प्रधान ऐसा करने की तिथि से प्रधान भी नहीं रहेगा। उसके स्थान पर आने 
बाला व्यक्ति प्रधान होने से जिला परिषद का पदेत सदस्य हो जावेगा। 

2... जय प्रधान का पद रिक्त हो, तो उप-प्रधा जिला परिषद्‌ का सदस्य होगा। 

3. जय प्रधान और उप-प्रधान दोनों के पद रिक्त हो, तो पचायत समिति द्वारा 
निर्वाचित व्यक्ति (अस्थायी प्रधान) जिला परिषद्‌ का सदस्य होगा 6 

'सहयोजन हेतु निर्वांचक मण्डल 
जिला परिषद के लिए नियमानुसार सहयरित किये जाने वाले सदस्यों के निर्वाचन में 
'जिला परिषद्‌ के निम्नलिखित सदस्य भाग लेते हैं-- 

+।... समस्त प्रथान, 

2. जिले में रहने याला राज्यसभा का सदस्य, 

3. लोकसभा के सदस्य, 

4... विधानसभा के सदस्य। 

इस प्रकार केवल इन्हों सदस्यो को सहयोजन में मत देते का अधिकार दिया गया है#7 

मसहयोजन हेतु पात्रता 

सहयोजन के लिए निम्न व्यक्ति चुनाव म पात्र माने गये हैं-- 

3. जो खण्ड के निवासी हो, 

2... ययायतों निर्वाचकों और ग्रामसभा के सदस्यों में से हो 78 
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जिला प्रमुख 

जिला प्रमुख जिला परिषद्‌ का राजनैतिक प्रमुख हाता है जिसका निर्वाचन 959 के 
जिला परिषद्‌ अधिनियम के सशोधित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित निर्वाचक मण्डल 
द्वारा होता है?*-.. 

॥.. जिला परिषद्‌ के सदस्यों में जिले की समस्त पचायत समितियों के प्रधान, 
जिले में रहने वाला राज्यसभा का सदस्य, जिले से निवांचित लोकसभा का 
सदस्य, जिले से रिवाचित विधानसभा के सदस्य तथा जिला परिषद्‌ के सभी 
सहधृत्त या सहयोजित सदस्थ। 

2... जिले को पचायत समितियों के सदस्य जिसमे समस्त सरपच, विधानसभा के 
सदस्य, ग्रामसभा के अध्यक्ठो हारा निर्वाचित सदस्य तथा सभी सहयोजित 
सदस्य 

इस प्रकार सहयुक्त सदस्य द्था सरकाएँ प्रतिनिधियों (जिलाधीश तथा उपखण्ड 

अधिकारी) के अतिरिक्त जिला परिषद्‌ तथा मचायत समितियों के अन्य सभी सदस्य 

जिला प्रमुख निर्वाचन हेतु मतदाता होते हैं। 

४ प्रमुख पद हेतु उम्मीदवार को पात्रता सम्बन्धी दो शर्तें पूर्ण करना आवश्यक 

'>ज 


3.. यह किसी पंचायत या नगरपालिका का निवास्ती तथा मतदाता हो अथवा 
राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 97॥ की धारा 33 के अधीन स्थापित जिले 
की किस ग्रामसभा का सदस्य हो, और 

2... हिन्दी पढने तथा लिखने की योग्यवा रखदा हो। 

यदि कोई य्यक्ति दो जिला परिषदों का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो भी उसे चुनाव 

परिणाम की घोषणा के बाद 44 दिन को अवधि में एक जिला परिषद्‌ की सदस्यता को 
त्यागना होता है! 
उप जिला प्रपुख 
राजस्थान जिला परिषद्‌ अधिवियम के प्रावधानों के अनुसार उप जिला प्रमुख एद हैतु 
#+5288 निम्नलिखित सदस्यों में से होगा और यहाँ सदस्य उसके निर्वाचन हेतु मतदाता 
2... 
१... जिले को समस्त पचायत समितियों के प्रधान, 
2... जिले में रहने वाला राज्य सभा का सदस्य, 
3. जिले से लोकसभा के सदस्य, 
4. जिले के विधानसभा सदस्य, 
5. जिला परिषद्‌ के सहयोजिद सदस्य 
उप-प्रमुख का यह निर्वाचद् विहित रौति से “राजस्थान पचायत्र स्रमिति तथा जिला 
परिषद्‌ (उप-प्रधाव तथा उप-प्रसुख निर्वाचन) नियम, 979"' के अनुमार आयोजित किया 
जाता है 63 

उप-प्रमुख की पदावधि तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति, निर्वाचन की चैधदा तथा निर्वाचन 
याचिका सम्बन्धी उपबन्ध, कौ प्रमुख के बारे में लागू होते हैं, उप-प्रमुख के बरे में भी 
प्रभावी होगे # 


66 पचायतोराज व्यवस्था 


जिला परिषद्‌ का कार्यकाल 

राजस्थान पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम, 959 मे वर्णित उपबन्धों के 
अनुसार जिला परिषद की पदावधि ऐसी दिनाक से, जो राज्य सरकार अधिसूचित करे, तोन 
वर्ष को निश्चित की गयीं थी। अधिनियम मे यह व्यवस्था भी की गई थी कि राज्य सरकार 
राजपत्र मे अधिसूचना के द्वारा इस अवधि को समय-समय पर कुल मिलाकर एक बार में एक 
वर्ष को अवधि के लिए बढा सकेगो ४ 

इसके सदस्यों की पदावधि के बारे मे अधिनियम, यह उपबन्ध करता है कि पचायत 
अति का प्रधान तब तक जिला परिषद्‌ के सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे प्रधान के पद पर बने 
रहते हैं ५ 

इसो तरह राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभा के सदस्य या केन्द्रीय सहकारी बैंक 
के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या जिला सहकारी सघ के अध्यक्ष, ये सब्च अपने पद के आधार पर 
जिला परिषद्‌ के सदस्य होते हैं। अत. जब कभी वे अपने मूल पद से हट जाते हैं, वे जिला 
परिषद्‌ के सदस्य भो नहीं रहते हैं 6? सहयोजिंत सदस्य भी जिला परिषद्‌ को पूरे पदावधि 
तक सदस्य रहते हैं और सहयोजित सदस्य का पद रिक्त होने पर अधिनियम में दिये गये 
तरीके से, उस खाली स्थान को अन्य व्यक्ति को सहयोजित कर भर लिया जाता है।# 
अविश्वास प्रस्ताव 

जिला परिषद्‌ के सदस्यों को अधिकार है कि आवश्यकता पडने पर जिला प्रमुख व उप 
जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रख सकते हैं। अधिनियम के प्रावधान इस 
सम्बन्ध मे यह व्यवस्था करते है कि ऐसा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आशय का एक 
लिखित नोटिस जिस पर जिला परिषद्‌ के कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों 
के हस्ताक्षर होगे और जिसके साथ प्रस्तावित प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि सलग्न होगी, और 
प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों मे से किसी एक सदस्य द्वारा निदेशक, ग्रामीण विकास 
एवं पचायती राज विभाग को दिया जायेगा। निर्देशक इसको सूचना राज्य सरकार को देगा। इस 
तरह प्रस्तुत प्रस्ताव को प्राप्ति के 30 दिन को अवधि के भीतर, 75 दिन का एक नोटिस 
सदस्यों को देते हुए निदेशक द्वारा जिला परिषद को बैठक अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के 
लिए बुलाई जायेगी। यदि अविश्वास का प्रस्ताव प्रमुख के विरुद्ध विचारणोय है तो ऐसी 
बैठक को अध्यक्षता निदेशक, ग्रामोण विकास एवं पचायतो राज विभाग और यदि प्रस्ताव 
उप-प्रमुख के विरुद्ध हो तो उस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख करेगा। प्रथम बार प्रस्तुत 
अविश्वाप्त प्रस्ताव के समर्थन मे, चाहे वह प्रमुख के विरुद्ध हो या उप प्रमुख के विरुद्ध 2/3 
बहुमत आने पर हो पारित हुआ माना जायेगा। ऐसा प्रस्ताव यदि गणपूर्ति पूर्ण न होने पर 
'बाछ्चित बहुमत प्राप्त न करने के कारण पारित नहीं होता है तो इस तरह का कोई आगामी 
प्रस्ताव छः माह की समाप्ति के पश्चात्‌ हो किया जा सकेगा जिसे केवल सामान्य 
बहुमत प्राप्त हो जाने पर हो पारित मान लिया । अधिनियम यह प्रावधान भी करता है 
कि प्रमुख या उप प्रमुख द्वारा कार्यभार सभालने के प्रथम छ* माह की अवधि में उनके विरुद्ध 
'कोई अविश्वास प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है 6१ 
जिला परिषद में समिति व्यवस्था 

जिला परिषद्‌ को प्रशासन य व्यवस्था मे सलाह व सहायता हेतु कुछ विषया पर 
समितियों के गठन का प्रावधान जिला परिषद्‌ को धारा 20(4) के अनुसार निम्ताजुसार किया 
गया है-- 

१ प्रशसन, वित्त कराग्रेपण तथा कमजोर वर्गों तथा पिछड़े क्षेत्रों का कल्याण, 
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2... उत्पादन कार्यक्रम जिसमे कृषि पशुपालत सिचाई सहकारिता कुटरर उद्योग 
तथा अन्य सम्बद्ध विषय सम्मिलित है। 


3... शिक्षा जिसमें सामाजिक शिक्षा सम्मिलित है 


4... सामाजिक सेवाये जिनमे ग्रामीण जलप्रदाय स्वास्थ्य तथा सफाई ग्रामदान 
यातायात तथा सामुदायिक कल्याण से सम्बन्धित अन्य विषय सम्मिलित हैं। 


जिला परिषद उपरोक्त विषयों के लिए चार स्थाई समितियाँ गठित्र करेगी तथा पाचर्वी 
स्थाई समिति भी उनमे से किसी विषय पर बना सकेगी / राजस्थान में सादिक अली समिति 
के सुझाषों के अनुसार राज्य सरकार ने राज्य में कार्यएत जिला परिषदों के लिए निम्नलिखित 
चार समितियों के गठन का प्रावधान किया है-- 

4... प्रशासन एव वित्त समिति 

2... उत्पादन समिति 

3... शिक्षा समिति 

4... सामाजिक कल्याण समिति। 

राज्य सरकार का यह भी निर्देश है कि यदि आवश्यक हो ता जिला परिषद्‌ उपरोक्त 
समितियों के अतिरिबत एक और समिति का गठन कर सकती है। इस प्रकार इन समितियों 
को अधिकतम सख्या पाँच निर्धारित की गई है! जिला परिषद्‌ अधिनियम की धागा 20(3) 
के अनुसार प्रत्येक स्थाई समिति मे कुल सांत सदस्य होगे जिनमे से पाँच सदस्य पचायत 
समिति के सदस्यों मे से चुने जायेगे तथा दो सदस्य उस विषय के योग्य और अनुभवी 
व्यक्तियों मे से सहयोगजित किये जायेगे प्रत्येक स्थाई समिति के सदस्यों मे से एक तिहाई 
सदस्य प्रति वर्ष पद नियृत्ति हो जावेगे। अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि अध्यक्ष वी 
पूर्वानुमति लिए बित्रा लगातार पाच बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्य के स्थान को रिक्त 
घोषित कर दिया जञायेगा। ऐसी रिक्ति को झोषणा हेतु नियमानुसार सूचना सदस्य को 
रजिस्ट्रीकृत डाक या सदेशवाहक के द्वारा भेजी जायेगी और यदि ऐसी सूचना उसे व्यक्तिगत 
रूप से या उसके परिवार के साथ रहने घाले प्रौद पुरुष को दे दी गई हो हो वह विधिवत 
तामौल हुई मानी जायेगी 7? 


जिला परिषद्‌ की बैठक लक 
आवश्यकतानुप्तर जिला परिषद्‌ अपनी बैठकें करेगी किन्तु दो बैठकों क बीच 
आवश्यकतानुसार जब भी जिला परिषद, गा व दमा 


का अन्तगल तौन महीने से अधिक नहीं होगा। अर्थात्‌ जिला प॑ 
करना अनिवार्य है। 
जिला परिषद्‌ सचिव 

दाज्य सरकार प्रत्येक जिला परिषद्‌ के लिए एक सचिव नियुक्त करेगी जो 03% | 
या भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य या राज्य सरकार के अधीन काई पद धारण करने था 
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व्यक्ति होगा और वह राज्य सरकार द्वार प्रमुख के पणामर्श से, स्थाठान्तरित किया डा 
सकेगा है 
जिला विकास अधिकारी 

जिला परिषद्‌ अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जिला विकास अधिकारे 
जिला परिषद्‌ को जिला परिषद्‌ को उपसमितियों को बैठक में उपस्थित होते और उनके 
विचार-विमरं में हिस्‍सा लेने का अधिकार होगा है 


जिला परियद्‌ के कार्य 
जिला परिषद्‌ का मुख्य कार्य पंचायद एवं पंचायत समितियों के बोच समन्वय स्पापित 
'करना जिले को पंचायत समितियों को सामान्य देख-रेख रखना है। इसे राज्य सरकार को 
'पचायतों और पचायत समितियों से सम्बन्धित मामलों में सलाह देने ठदा पंचवर्षोय योज्वा के 
अन्दर्गत जिले को विभिन्‍न योजवारओं के अधोव जिला परिषदों को किसो प्रकार के कार्यपपलक 
अधिकार नहों है। 
राजस्थान में जिला परिषद्‌ को अधिनियम के अन्तर्यठ निम्नलिखित दादित्त्व रूपे गये 


है-- 
4. इस सम्बन्ध में निर्मित जिले को पंचायत समितियों के दजटों को नियमों के 
अनुसार जंच करता। 
2... राब्य सरकार द्वारा जिले को आवंटित किए गए तदर्थ अनुदानों को पंचायत 
समितियों में वितरित करना। 


3. पचायत समितियों द्वारा तैयार को शई योजनाओं कया समन्वय तथा समेक्त 
करना। 

4... पचायतों तथा पंचायत समितियों के कार्यों का समन्वय करता। 

5... क्सिी विकास कायंक्न्म के सम्बन्ध में ऐसो अन्य शक्तियों का प्रयोग वया ऐसे 
अन्य कृत्यों का पालन, जो राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वाग्म उसे प्रदान करे या सपे। 

6... रेंसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना, जो इस अधिनियम 
के अधीन उसे प्रदाव को जाए ठथा उसे सौपे जाए, 

7... ऐसे मेलों और उत्सदों को छोड़कर, जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार ट्वाय किया 
जाता है या अब आगे किया जायेगा, अत्य मेलों और उत्सवों का पंचारत के 
मैलो और उत्सवो ठथा पंचायत समिति के मेलों और उत्सवों के रूप में 
वर्योक्रण करना और इसके बरे में किसो पंचायत या पंचायत समिति ट्वाय 
अधभ्यावेदत किये जाने पर, उक्ठ वर्गोकरण वा पुरर्विलोक्त करदा। 
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8. राष्ट्रीय राजपर्थों, राज्य राज्यप्थों और जिले की मुख्य सडको को छोडकर अन्य 
सडको का पचायत समिति कौ सडकों और गांवों को सडकों के रूप में 
चर्गोकरण करना। 

9... जिले में पचायत समितियों की गतिविधियों की सामान्य देख-रेख करना। 

70 जिले में पचायत्र और पचायत भ्रम्ितियों के सभी सरपचों, प्रधानों और अन्य 
पर्चों व सदस्यों के कैम्प, सम्मेलन और सेमीनार आयोजित कएता। 

7 पदचायत तथा पच्ायत समितियों कौ गतिविधियों से सम्बन्धित सब मामलों में 
राज्य सरकार को सलाह देनां। 

2.. राज्य सरकार द्वार जिला परिषद्‌ को विशेष रूप से निर्दिष्ट कौ गई किसी 
वैधानिक अथवा कार्य दिष्पादत सम्बन्धी आज्ञा को फार्यान्वित करने सम्बन्धी 
मामलों में राज्य सरकार को सलाह देना। 

१3.. पचवर्षाय योजनाओं के अन्तर्गत बरिधिल योजग़ाओ को जिले के भीतर 
कार्यान्वित करने सम्बन्धी मामलों मे गज्य सरकार को सलाह देना। 

74. जिले के लिए निर्धारित सभी कृषि व उत्पादन कार्यक्रमों, निर्माण कार्यक्रमो 
नियोजनों तथा अन्य लक्ष्यों को ध्यान में रखना और यह देखते रहना कि ये 
यथोचित रीति से क्रियान्वित, पूर्ण और निष्पादित किये जा रहे हैं तथा वर्ष मे 
कम से कम दो बार ऐसे फार्यक्रमों और लक्ष्यो को प्रगति की समीक्षा करना। 

।5... ऐसे आकडे इकट्ठे करना जो यह आवश्यक समझे। 

6 जिले में स्थानीय अभिकरणो की गतिविधियों सम्बन्धी साख्यिकी ब्यौरों अथवा 
'कोई अन्य सूचना प्रकाशित करना। 

॥7.. किसी भी स्थानोय प्राधिकरण से उसके कार्यकलापो के सम्बन्ध मे हालात 
प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना 
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20षों सदी विश्व में लोकतंद्रीकरण की सदो के रूप मे जानी जायेगी तो 27वाँ सदी 
लोकतत्र को मजयूत आधारो की गयेषणा के प्रयासतो एव प्रयोगों के रूप में जानी जायेगी। भारत 
विश्व का विशालतम सफल ल्लोकत्ात्रिक गणराज्य है। जहाँ पिछले 50 यर्षों में लोकतातिक 
भस्थाओ का विकास व हास तथा सफलता एव असफलता का ग्राफ समान रूप से परिलक्षित 
होता है। भारत का 80% भूभाग व जनशपित प्रामीण क्षेत्रोय है। अतः प्रजातात्रिक 
पिकेद्ीकाण के माध्यम से स्वायत्त शासत की कवायद पचायंती राज व्यवस्था के माध्यम से 
की गईं। जिस लक्ष्य एवं उत्साट के साथ इस व्यवस्था फो लागू किया गया था। ये सस्थाएँ 
उसके अनुकूल अपने उद्देश्य में खरी नहीं उतरी। विभिन्‍न आयोगो, समितियों एवं शोधो एव 
बिट्ठत गोष्ठियों में सुझावों और विश्लेषणपरक मंधनमय प्रयासों से भी उनमे सुधार नहीं आ 
स्का। 

परचायतीग़ज संस्थाओ का पूर्व॑वर्ती रूप सम्पूर्ण भारत मे एक समान नहीं था तथा राज्य 
सरकाएँ के हितपूर्ति का माध्यम इन संस्थाओ को यता लिया था। चुनावों को अनिश्चिता, 
भ्रष्यचार, ग़जनीतिक दखप्तदाजी, अयोग्य एर्थ अक्षम जनप्रतिनिधियों के कारण पचायती गज 
संस्थाएँ पदहाल स्थिति में आ गयी। 2।वों सदी के आते-आते राजनीतिक नेतृत्व को इन 
संस्थाओं के सुदृढीकरण थ दशा सुधारने की उत्कण्ठ अभिलाषा जागी और 73बे संविधान 
संशोधन के माध्यम से पघायती राज सस्थाओ में व्यापक परिवर्तन द्वारा समग्र राष्ट्र में एक 
पमान प्राछप फे तहत संवैधानिक स्वर प्रदान किया गया) यह संशोधित पचापत्ती राज संविधान 
सशोयन 23 अप्रैल, 7992 को सम्पूर्ण भारत में एक साथ लागू किया गया जिसको 
अप्रोह्लेणित चारित्रिकताएँ राजस्थान सरकार द्वारा लाये गये राजस्थान पचायती अधिनियम, 
१994 मे दृष्टिगोयर होतो है। 


पंदायतोग्ज व्यवत्दा 


आम सभा को वैधानिक दर्जा दिया गया। 


पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया वह डिस्ठग्ेय व्यवस्या 
रूपात रूप से समग्र भारत में लःग्यू की गई। 
जनप्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष निर्वांचच-प्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं 
जिला परिषद्‌ को संरचना में प्रमुख स्थात प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित 
जनप्रतिनिधियों का रखा गया है तथा पंचायत समिति तथा जिला परिषद्‌ 
गठन में निम्न संस्थाओं के निर्वाचित व्यक्तियों को उच्च संस्थाओं में 
अतिनिधित्व देने को परिपाये समाप्त कर दो गईं है। 
पदों का आरक्षण--भहिलाओं के लिए सभो स्वर के पदों के लिए न्यूनतम 
'एक-तिहाई स्थात आरक्षित करने सम्दन्धों प्रावधान इस अधिनियम को 
उल्लेखनीय विशेषता है। इस अधिनियम को धारा 45 के अनुसार महिलाओं 
के लिए एक-विहाई पद आरक्षित करना अनिवायं है। इस प्रकार प्रत्येक 
पंचायत के पंचों द सरपंचों, पंदायत समिति के प्रधानों तदा जिला परिषद के 
प्रमुखों के कय से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये ज्यवे 
का प्रावधात है। इसो प्रकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या के 
अनुशत में पचचों, सरपंच, प्रधान तथा प्रमुख के एद भी आरक्षित करवे छो 
ख्यवस्था इसो धाए में की गई है। इसके अठिरिक्त पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 
भी आरक्षयण-नोति लागू किये जाने सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं। पदों का 
आरक्षण भाग्य-पत्रक (लाटरो) द्वार चक्रानुक्रम से किये जाते का प्रावधान 
किया गया है। 
निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आरक्षण--महिलाओं अनुसूचित जावि, 
अनुसूचित जनजाति व पिछड़े बर्गों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन 
क्षेत्रों का आरक्षण नियमानुसार भग्य-पत्रक (लाटरो) द्वाय चक्रातुक्त्म से किये 
जाते का प्रावधान किया गया है। 
कार्यकाल--पंचायदोशज संस्थाओं कय कार्यकाल इस नये अधिनियम के 
अधीन 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। 
परिवार कल्याण कार्यक्रमों को महत्ता--इस नवोत अधिनिरय में दो से 
अधिक बच्चों के माता-पिठा को पंचायत गज संस्थाओं में चुनाव लड़ने हेतु 
अतहे या नियेग्य माना है इस प्रकार इत अविदाये प्रावधानें से परिवार सोमित 
रखते के राष्ट्रीय अभियान में जनस्नहभागिता को अविवायंता व परिवार 
कल्याय को महत्ता स्वीकारी गयो है। 
'करारोपण की शक्तियाँ--पंचायदी राज संस्थाओं के लिए वित्तोय सेंसापत 
जुटाने हेतु इस अधिनियम में कछ्येषथ के आधार को अधिक व्यापक बताया 
शा है। इससे पंचायतों यज संस्दायें आर्थिक रूप से अत्म-विर्भर एवं स्वायत 
स्वरूप प्रहथ क्से में सक्षम हो सूकेंगी। 
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9... वित्त आयोग की स्थापना--73वें सविधान सशोधन विधेयक की अपेक्षाओं 
के अनुसार इस अधिनियम में भी वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 
है, जिसमें आयोग के सदस्यों की निर्योग्यवा, कार्य एव अधिकार आदि के 
सम्बन्ध में प्रावधान प्रयुख है। 

40.. नि्वचिन अयोग का गठन--पचायती राज सस्थाओ में राज्य मे चुनाव 
सम्पन्त करवाने हेतु राज्य निर्वाचत आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया 
है। 

१।.. पचायती राज सस्थाओं में अनियमितताओं पर नियत्रण पाने के लिए समुचित 
एवं सशक्त लेखा शव अकेक्षण की व्यवस्था की गयी है।! 

१2 ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित और सन्तुलित विकास के लिए जिला आयोजना 
सम्रिति के गठब का प्रावधात भी उल्लेखनीय है। 

उपर्युक्त चारित्रिकताओं के सदर्भ में हो 73वें सविधान सशोधन प्रदत्त प्रारूप के अनुरूप 

पचायती राज संस्थाओं के गठन एवं कार्यों का व्यापक चर्णन अपेक्षित है जो अग्रोल्लेखित है। 
बार्ड सभा 
कल्याण एव विकाप्त का लाभ पचायत के सभी लोगों को मिले तथा पचायत क्षेत्र का 
सतुलित विक्रास हो इसके लिए राजस्थान साकार ने गजस्थात पचायतीराज अधिनियम में 
'सशोधन धारा 2 की उपधार () के तहत पचायत के प्रत्येक वार्ड में ग्राम सभा की तरह ही 
यार्ड सभा करते का प्रावधान किया। जिसमें पचायत बृत्त के वार्ड के सभी वयस्क वायरिक 
होंगे# 
बअैठके-- 

अधिनियम मे प्रावधान किया गया है कि वार्ड सभा की प्रतिवर्ष दो बैठकें होगो अर्थात्‌ 
वित्तीय यर्ष की प्रत्येक छमाही मे एक यदि राज्य सरकार, पचायत, पंचायत समितियो, 
जिला परियद्‌ और वार्ड सभा के सदस्यों के दशाश! (7/70) द्वाए लिखित में चाहने पर वार्ड 
सभा चैठक अध्यपेक्षा के पद्रह दिन के अन्दर-अन्दर बुलायी जायेगी #? 


विषय-- 

ऐसा कोई भी विषय जिसे राज्य सरकार द्वाग वार्ड सभा की बैठक में रखना चाहे रखा 
जायेगा। वार्ड सभा इन विषया पर चर्चा करने हेतु स्वतत्र होगी तथा पचायत वार्ड सभा द्वारा 
दिये गये सुझावों पर विचार करेगी। 


बैठक की कार्यवाही-- 

वाई सभा की बैठको में सम्धन्धित पचायत समिति का विकास अधिकारी या उसका 
च्तिनिधि उपस्थिति रहेगा जो बैठकों की क्ाववाही लिखेगा। वह वार्ड बच के परामर्श स 
बार्ड सभां की बैठकों की कार्यवाही लिखेगा। बैठकों को लिखित कार्यवही की एक-एक 
अति सम्बन्धित अधिकारियों को भेजी जायेगी। कार्यवाही बैठकों की समाप्ति पर सुतायों 
जायेगी जिसे वार्ड सभा कै उपस्थित सदस्यो द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया जायेगा 
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अध्यक्षता-- 


पंचायतोराज य्यवस्था 


चार्ड सभा को बैठक को अध्यक्षता पंच या उसको अनुषस्थिति में वार्ड सभा को बैठक 
में उपस्थित सदस्यों में से बहुमत से इस प्रयोजन हेतु निर्वांचित व्यक्ति करेगा 


चार्ड सभा के कृत्य-- 
अधिनियम वार्ड सभा द्वाग निम्त दायित्व पूरा करने का प्रावधान करता है-- 


है 


१0 


34. 
42. 
॥3, 
34. 


पंचायत को विकास योजना निर्माण हेतु आवश्यक सूचना संग्रह में सहायता 
करना। 


वार्ड सभा क्षेत्र में क्रियान्दित को जाने घालो योजनाओं और कार्यक्रमों के 
प्रस्ताव तैयार कर उनकी प्राथमिकताएँ ठय करता। 


वार्ड सभा क्षेत्र मे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु हिताधिकारियों को 
आयमिकत क्रय में पहचार करना € 


विज्रस्त योजनाओं के प्रभावों क्रियान्वयन में मदद करना। 


जन सुख-सुविधाओं और सेवाओं जैसे रास्तों में गेशनो, पेयजल हेतु सार्वजनिक 
नल को व्यवस्था, सार्वजनिक कुए, सावंजनिक सफाई इकाईयाँ, सिचाई सुविधा 
आदि के लिए स्थान का सुझाव देगा। 


स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण निवारण तथा अन्य सामाजिक बुराईयों से 
सुरक्षा हेतु योजना बनाना तथा जागरुकता लाना। 


जन समूहों में सौहद्रं एवं एकता को बढाना। 
सरकारों सहायता एवं पेंशन पाने वाले व्यक्ति को पात्रता सत्यापित करना। 


वार्ड सभा क्षेत्र में किये जाने वाले तथा क्ये गये कार्यों को सूचना प्राप्त करना 
तथा उनकी सामाजिक संपरीक्षा कर उनको उपयोगिता तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र 
प्रदात कर॒ना। 


वार्ड सभा क्षेत्र में उपलब्ध करायो जाने वालो सेवाओं तथा किये जाने वाले 
कार्यों के प्रस्तावों को सूचवा सम्बन्धित अधिकारियों से लेवा। 


अध्यापक व माता-पिता संगम क्रिया-क्लापों में उस क्षेत्र में सहायता करता। 
साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विक्रास और पोषण को प्रोत्साहित करना। 
सभो सामनिक क्षेत्रों को संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखता 
ऐसे सभी कार्य जो समय-समय पर बताये जाये € 
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आरेख 44 
आरेख 47 





। सतर्क॑ता सम्रिति-- 

चचायतीराज अधिनियम, 4994 की धारा 8 के आधार पर ग्राम सभा, पचायत के कार्यों 
योजनाओं और अन्य क्रियाकलापो के पर्यवेक्षण हेतु अपनी बैठक मे उनसे सम्बन्धित प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करे के लिए एक या एक से अधिक सतर्कता समितियाँ गठन करने का प्रावधान किया 
गया है जिसमें सदस्य ऐसे होगे जो पचायत के सदस्य नहीं हो। ग्राम सभा पर नियत्रण रख 
सकेंगी। लेकिन पचायती राज (सशोधन) अध्यादेश 2000 द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर 
दिया गया है 

ग्राम सभा 

स्वतत्र भारत के 50 यर्षों के प्रजातात्रिक शास्त्र काल में ग्राम सभा जैसी जनोन्पुसी 
सस्था तिरस्कृत रही 73वे संविधान संशोधन की धारा 243(क) के माध्यम से प्रत्येक का 
सरकार के लिए ग्राम सभा का गठन सवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया ०2024 
अनुसाए प्रामसभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्यों को को 
गाज्य विधानमण्डल विधि बताकर उपबध करे? 
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भारत सरकार के 73वें सविधान सशोधन के क्रम में राजस्थान पचायतीराज अधिनियम, 
१994 द्वारा राजस्थान सरकार ने ग्राम सभा को स्वैधानिक प्रारूप को स्वीकृत करते हुए उसे 
गठित कर सशक्तिकरण का प्रयास किया और इस सस्था को सही मायनों में प्रजातात्रिक 
विकेन्द्रीकरोण का आधार यनाने को कयायद आरम्भ की। ग्राम स्तर पर आम जन का 
प्रशासकौय दृष्टिकोण से ही नहीं अपितु विकास व कल्याण की गतिविधियों में भो सहयोग 
य सहभागिता अपेक्षित व अनिवार्य है। 
शजस्थान में ग्राम सभा का गठन पंचायती राज अधिनियम, 994 के अनुसार निम्न 
है ॥ 0 
ग्राम सभा का गठन 
प्रत्येक पचायत सर्किल फे लिए एक ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। 
जिसमें पचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट गाँव या गाँयो के समूह से सम्बन्धित निर्याचिक 
भामायलियों में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति होंगे। 8 वर्ष की आयु प्राण कर लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
चाहे यह किसो भी जाति था लिग का हो सभा का सदस्य हो सकता है (१ 
ग्राम सभा की बैठके 
प्रत्येक थर्ष ग्राम सभा कौ कम से कम दो बैठकें आयोजित किया जाना अनिधार्य है। 
पहली वित्तीय वर्ष प्रधम त्रिमास में तथा दूसरी अन्तिम त्रिमास में। ग्राम सभा के सदस्यों की 
कुल सख्या के 4/3 से आधे सदस्यों फे द्वार लिखित रूप से कोई अपेक्षा पर था यदि पचायत॑ 
समिति, जिला परिषद्‌ राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो तो, ग्राम सभा की ऐसी अपेक्षा के 30 
दिन के भीतर-भीतर ग्राम सभा की यैठके युलाने का उत्तरदायित्व प्रथमत- सरपंच पर तथा 
उसकी अनुपस्थिति में उपसरपच पर रखा गया है 02 
अधिनियम मे व्यवस्था की गई है कि बैठक उस गाँव में होगी जिसमे पचायत का 
कार्यालय स्थित है ॥3 
बह गाँव मे पचायत भवन या अन्य सुविधाजनक सार्थजनिक स्थल पर होनी चाहिए। 
ग्राम सभा को बैठक की सूचना आयोजन की तिथि से कम से कम ॥5 दिन पूर्व पंचायत 
सर्किल के प्रत्येक गाँव में एक या अधिक स्थानों पर चिपका कर ढोल यजाकर दो जानी 
चाहिए इस यूबात' में बैठक को तारीख रुपया एव कार्पयूदी कर दिजएग होपा घएहिए आर्थात्‌ 
ग्राम सभा की बैठक वी ग्रामोर्णों को जानकारी हेतु सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार आवश्यक 
है।५ 
ग्राम सभा के पीठासीन अधिकारी 
ग्राम सभा की बैठक पचायत के सरपच के द्वारा या उसकी अनुपस्थिति मे, पंचायत के 
उपसरपच क द्वारा युलाई जायेगो। बैठकों को अध्यक्षता सरपच के द्वार वो जायेगी। सरपंच थे 
उपसरपच दोनों की शो अनुपस्थिति होने की दशा में ग्रामसभा की बैठक की अध्यक्षदा बैठक 
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में उपस्थित सदस्यों के महुमत से इस प्रयोजन के लिए निर्वाचित किये गये किसी सदस्य क्के 
ह्वाए की जायेगी।5 
ग्राम सभा की गणपूर्ति 

गआमसभा कौ किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल सख्या के दशास से होगी, 
परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गईं किसी बैठक के लिए किसी भी गणपूर्ति कौ 
आवश्यकता नहीं होगी ॥6 
संकल्प 

ग्राम सभा को इस अधिनियम के अन्तर्गद सौंपे गये किसी भी विषय से सम्बन्धित 
सक्प ग्राम सभा कौ मैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित करते 
होंगे।7 
ग्राम सभा की बैठकों हेतु कार्यसूची 

शाजश्ष्याद पचायती राज अधिनियम, 994 में ग्राम सभा की बैठको में दिचागर्थ लिए 
जाने चाले विषयों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें व्यवस्था की गई है कि वित्तीय यर्ष के 
प्रथम तिमास में की जाने याली बैठक में पवायत, ग्राम सभा के समक्ष निम्नलिखित विषय 
विचार हेतु रखेगी- 

।..पूर्ववर्ती वर्ष के लेखों का वार्षिक विवरण 

2... इस अधिनियम के उपबर्न्धों के अधीन प्रस्तुत किये जाने के लिए अपेक्षित 

चूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की पिपोर्ट, 
3... वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्यक्रम, और 
4... पिछली सपरीक्षा रिपोर्ट और उसके लिए दिये गये उत्तर 76 


बैठकों की कार्यवाही का अभिलेखन 

नवीन पचायतीराज अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का 
लिखित मे अभिलेखन रखने कौ व्यवस्था की गई है। सम्बन्धित पचायत समित्रि की विकास 
अधिकारी या ऐसे विकास अधिकारी के द्वारा नाम निर्देशित कोई प्रसार अधिकारी ग्राम सभा 
की सभी बैठकों में उपस्थित होगा। वह ऐसी चैठको की कार्यवाही का पचायत के सचिव 
द्वारा सही-सही अभिलेखन किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रकार 
कार्यवाहियों की एक-एक प्रदि निर्धारित रीति से इस प्रयोजन के लिए सक्षम 
भेजी जायेगी १? 
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आरेख 4.2 
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राजस्पान में नवीत पंचायतों राज अधिनियम, 994 के अनुसार ग्राम सभा वा आरेखा 
राजस्थान चंघायती राज अधिनियम संशोधन 6 जनवरी, 2000 के अनुसार सवर्यठा 
समिति व्यवस्था समाप्त कर दो गई है। 
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ग्राम सभा के कार्य 

ग्राप राभा को तिप्सशिण्ित दामिए्प सौंपे गये हैं-- 

॥... पं॑पायत क्षेत्र सम्बन्धित विवास मै प्रियासगनत में सहयता वरता। 

2... ऐसो हब सम्बीधत धिवास योजनाओं पे' ब्रियात्ययन थे लिए हिताधिवारियों 
जे पहचा। में सिफ्ल रहे तो पैधायत हित्ाधिवारियों वी पहचान परेगी 

3... शागुदाणिय' कए्याण वार्यक्रमों वे हिए सतैध्छिय' श्रम और वरनुएुप में था 
जवद अथवा दोनों ही प्रवार ये' अभिदाय जुटाता 

4. ऐसे क्षेत्र से भीतर प्रौद शित्ा य पतियार घल्याण को प्रोष्लाहित कएा। 
शसे क्षेत्र में समाज थे सभी समुदायों में एवता और सौहाई घताता 

6. विश भी ब्रियावराप सोजना आय और व्यय विशेष ये भरे में पंचायत पे' 
सरपंच और सदस्यों से स्पष्टीवरण चाहता! 

7. ऐसे अन्य पृष्प जो सिहित तिये जायें ९ 

ग्राम पंचायत 


ग्राम पंपाया प्रिस्ततीय पंचायतीराज यो आधारशिला तो है हो होविन छोकााम्रित 
विनैद्भीवरण थी धारशधिय' रंयाहिमी भी है। प्रामपाशियों थे' शापनों का प्रामवासियों ड्रग 
ग्रामीण थे' विवारा थे बण्याण यो सर्वजन राह भोगिता के माध्यम से पूरे परते या एक 
शर्वप्यीपृतत राशवा भाध्यम है। 73गां साधिधान रशोधन भारत साएफाए वी पंधायती राज 
रौपधाओं पे राशवितय रण पे प्रति मानतिवता या घोतंव' हो है लेवित राण्य सरवाएँ वो इसके 
प्रारूप थ प्रप्रिया में अतुवूलत पीवर्तन थी छूट संशय पैदा दी है। राजस्थान चंपायती राज 
च्यपाथा अपना] में 3ग्रणी रहा है और अभी भी भाएत सरकार 23वें नयौत रंवैधानिय 
ग्रावधाएों के परम में राजस्थाव सपवार ने भवीन प्रावधागतुदूल नया चंध्रायदीराज अधिनियम 
953 तथा पंचायत रागिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम ॥959 एथा अब तथ' किये मास 
संशोधों कौ सगेधित बरते हुए सह मया पंधायती राज अधिनियम निर्मित मर व्यवहार मैं 
लगे या रादप्रयाल पिया गया है। जिससे ज्यादा जतायांशातुगूए होते भी आग की गई है। 
पैचायतीशाज पैः शब्दर्भ में 4997 में गठित घय॑त राय मेहता शमिति ने अपने प्रतिषेदत के 
वहां था थि' जब शग' हम एव ऐशी प्रतिनिधि सेश्था वा निर्माण “हीं करे जो छोों में इत' 
गात्रा मैं रधातीम रुचि देखपर एसे रात उत्पत भर दे और इस साय में आश्वस्त कर 8 
॥ रणानी धार्मों घर छर्भ क्िसा गया धन भीत्र पी आयश्ववताओं एवं इच्छाओं फे शिया 
होए उस शौस्‍था फो पर्यापा शकित एप समुचित मात्रा में धन सौंपते है तय तक हे विव 88 
फे हर गे रथानौय रूधि उत्पना बरने तथा स्थानीय प्रेरणा जगते में समर्थ पहोँ हो सके 
हैं 

23 अप्रैत ॥994 वो शाधू नयी। पंघायतीणण अधितियम चेः अनुसार ग्राम पैंधापत को 
गम अधिगिष् 42005 ॥॥ के प्रावधाओं ये अनुरूप भ्रिस्ततीय बहने का प्रवधात 

या है? 


ध्व पंचायतोणज व्यवस्पा 


ग्राम पंचायत की स्थापना 

ग्राम पंचायतों को स्थापना के सन्दर्भ में राजस्थान पंचायतो राज अधिनियम, 4994 के 
अनुसार राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना ट्वारा, तत्समय प्रवृत्त किसो भी विध के अधोन 
गठित किसी नगरणलिका या किसो छावतो णोर्ड में सम्मिलित नहों किये गये किसो गाँव या 
गाँवों के किसो समूह को समाविष्ट करने वाले किसो भो स्थानोय क्षेत्र को पंचायत सर्किल 
घोषित कर सकेगो और इस रूप में घोषित किये गये प्रत्येक स्थानोय क्षेत्र के लिए पंचायव 
होगी 3 

इस संशोधन द्वार पंचायतों को विधिक स्वरूप प्रदाव किया गया है। इस हेतु व्यवस्था 
को गई है कि- 
घंचायतें निगरमित निकाय होंगी। 
उन्हें शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा। 
उनकी एक सामान्य मोहर होगी। 
वे क्रय दान द्वारा या अन्यधा चल व अचल दोनों प्रकार को सम्पत्ति अर्जित, 
धारित, प्रशासित व अन्तरित करने को अधिकारिणों होंगी। 
थे संविदा कर सकेगो। 
«वे अपने नाम से बाद ले सकेंगी। 

7... उनके विरुद्ध बाद लाया जा सकेगा। 

राज्य सरकार स्थयं या पंचायत निवासियों के निवेदव पर विहित रोति से प्रकाशित एक 
मास के नोटिस के परचात्‌ किसो भो पंचायत का नाम परिवर्तित कर सकतो है १५ 
ग्राम पंचायत का गठन 

नवोन अधिनियम के प्रावधातानुसार ग्राम पंचायत में दो प्रकार के प्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित सदस्य रखे गये हैं, एक सरपंच एवं निर्धारित वार्डों से चुने पंच। उपसरपंच का 
चुनाव अप्रत्यक्ष रखा गया है अर्थात्‌ पंचों ट्वारा उपसरपंच का चुनाव किया जाता है। पंचायत के 
गठन हेतु अधिनियम में प्रावधाव किया गया है किसो पंचायत में--(क) एक सरपंच और 
(ख) अधिनियम द्वारा किये गये बार्डों से प्रत्यक्ष निवांचित पंच होंगे #5 

अधिनियम के ट्वाग राज्य सरकार को प्रत्पेक पंचायत स्किल के वार्डों फो संख्या के 
पिर्धाएण का आधिकार दिया गया हैँ। इस हेतु राज्य सरकार से अपेक्षा को गईं हैँ कि पंचायत 
सर्किल को एकल सदस्य वार्ड में इस प्रकाः विभाजित किया जाये कि प्रत्येक वार्ड को 
जनसंख्या जहाँ तक सम्भव हो, सम्पूर्ष पंचायत सर्किल में समान हों 6 

अधिनियम के अनुसार ठोन हजार तक को जनसंझतग वाले किसो पंचायत सर्किल में नौ 
वार्ड होंगे और किसो ऐसे पंचायत सर्किल के मापले में, जिसकी जनसंझ्या तोन हजार से 
अधिक है; ठोन हजार से अधिक को प्रत्येक एक हजार या उसके भाग के लिए, नौ की उक्त 
संझया में बद्रोतरो कर दो जाएगो ६7 


मे छएए:+ 


ढ़्फ 
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ग्राप पंचायत गठन के घटक 

4. सरपंय 

2... उपसप्पच 

3... निर्धारित याहँँ के पंच 
सापंच का निर्ायन 

शजस्थान फे पच्चायती राज अधिनियम ॥994 फे अनुप्तार प्रत्येक पचायत मे एक 
सरपंद शोगा जो पय के रूप में निर्वाधित होने के लिए योग्यता रखता हो और वह सम्पूर्ण 
चंग्रायत सर्किल फे निर्वाचकों द्वार विहित रीति से निर्वाचित किया जायेगा।*ै 

यदि किसी पचामत सर्किल थे निर्वाषक सरपंच का निर्वापन करने में तिल रहते हैं 
तो राज्य सरकार रियत पद ऐसे रियदी के छ भास की कालावधि के भीतर निर्वाचन 
ह्वाग भो जाने तक किसी व्यवित को नियुयत करेगी और इस प्रकार नियुवत सम्यक रूप से 
निर्षातित सरपंध समझा जायेगा।* 

उपर्युक्त प्रव्रिया वे तहत थदि विसी घारणवज तिर्वायक मण्डल सरपंथ वा चुनाव 
करते में असपल रहता है शो राज्य सरवार छ माह की अवधि के भीतर सरपंच के पद पर 
किसी ध्यवित की नियुक्त फरेगी और ऐसा नियुक्त ध्यक्षित सपपंध फे पद पर तय तक कार्य 
चोेगा शय तक कि सरपंच फा पद निर्वाचन द्वारा महीं भएं जाता। 
'उपसरपेच का निर्वाचन 

भ्रत्येक पंचायत मे एप उपसरपेध होगा।? इस अधिनियम के अधीन पहली बार किसी 
पंचायत की स्थापना पर या शापश्पात्‌ उसके चुनाईठन पर पंचायत की एक म्ैठक सक्षम 
प्राधिकारी हवा शुर्ा सुलाईं जायेगी जो स्वयं पैठक की अध्यक्षता कोगा किन्तु उसे मत देने 
का अधिकार महों होगा और ऐसी पैठव मे उपससपंध निर्वाचित किया जायेगा ।! यदि पथ 
उपसरपंध का निर्वापत करते में सिफल रहते हैं हो राग्य सरकार रिवित पर ऐसी रिविति के 
छ भाई पी कालाबधि में निर्वाचन ह्वारा भो जाने हक किसी व्यवित को नियुक्त करेगी और 
इस प्रवार नियुक्त ष्यवित सम्यव रूप से उपसरपंध समझा जायेगा।ए्े 

उपसरपध छा निर्वाधत यध्पि पषो द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन ह्वाए होता है लेकिन यदि ये 
उपसरपण का शुनाव बरने मे असपल रहे सो राज्य सरकार छ माह वी अवधि थे! भीदर 
फिसी व्ययित को उपसरपय फे पद पर नियुक्त कर सकती है। 
सपपेच एवं पंच या सदस्य के रूप में 'विर्वांघत के लिए थोग्यताएँ 

(किसी पंचायती राज संस्था के मतदाताओ की सूची में मतदाता के रुप में रजिस्ोकग 
प्रत्येक व्यक्ति ऐसी पंघायत राज संस्था के पंघ या यधास्थिति सदस्य फे रूप में तिर्धाघत 
लिए योग्य होगा यदि ऐसा प्यवित- 

4. साजस्थात राज्य वे विधानमण्डल के निर्वाधन के लिए उस समय प्रभावी किसी 

भी कानून द्वार था उसके अधीन अयोग्य नहीं है शधा उसने 2 यर्ष की आयु 
पूर्ण कर ली है। 
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2... कछिसों स्थादीय प्रधिक्ररण के अधीत काई बैटनिक पूरक लिक या अंशकालिक 
नियुक्ति धारण न कर॒टा हा। 

सु 

3... दुयदार जिसमें चैठिक अधमठा भी सम्मिलित है के कारण ग़ज्य सरबार ब्ते 
सेवा से पदच्युत नहों किया गया है और लोक सेवा में नियुक्ति हेतु अपो-य 
घोषित नहों किया गया है। 

4... छिसो भो पदायठों राज सस्या के अधोत कोई भो वैदनिक पद या लगभ का पद 
धरप नहों करता है। 

5... सम्बन्धित पचायत राज सस्दा से उसऊ द्वाया या उसको ओर से झिसी भो 
सविदा में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षठ, अपने द्वारा या अपने भागोदार तियोजक या 
कर्मचारियों के ट्वादय कोई भी अश या हित क्ये गये किसी भी कार्य में ऐसे 
ऊश या हित का स्वामित्व नहों रखता है। 

6. कुष्ठी गहों हैं या कार्य के लिए असमर्थ बदाने दाले क्सी भो अन्य शारयरिक 
था मानसिक दोष या रो7 से ग्रस्त नहों है। 

7... ऊैतिक अधमदा बाले किसी अपयध के लिए क्िसो सक्षम न्यायालय ट्वय देपी 
नहीं ठहगया गया हो। 

8. धाय 38 के निर्बाचव के लिए समय अपात्र नहों है (इस धार में पदायदो यज 
सस्थाओं के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाये छाने एवं ठियुक्ति 
सम्बन्धी प्रावधान है) 

9... सम्बन्धित पचायदोराज सस्या द्वार अधिरोपित किसो भी कर या फौस को 
रकम को, उसके मग नोटिस प्रस्तुत किये जाने को तारेख से 2 माह दक 
भुगठाव नहों किया हो। 

१0. सम्बन्धित पचायतो राज संस्था को ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवहायी 
के रूप में नियोजित नहों है। 

3॥.. राजस्थान मृत्युभोज विवारण अधितियप, 7960 के अधीन दण्डनौय किसी 
अपगशध के लिए दोषो सिद्ध नहों दहराया गया हैं (इस अधिनियम द्वार मृत्यु 

भोज का विषेध करते हुए मृत्यु भोज करने, देने व सम्मिलित होने को दग्डदोप 
अपयध माना है)। 

2.. दो से अधिक बच्चों वाला नहाँ किन्तु दो से अधिक बच्चों वले किसी व्यक्ति 
को ठब तक अयोग्य नहों समझा जायेगा, जब तक उसके बच्चों को उस संख्या 
में बद्येदरी नहों होत्दे जो इस अधिनियम के प्रारम्भ को दारोख को है। अं्पद्‌ 
23 अल, ॥कल्‍4 89 

दोहरी सदस्यता पर प्रतिव्ध 

घदायठी राज अधिनियम, 994 को धारा 20 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो या 
अधिक पदयती राज सम्याओं का सदस्य नहों बव सकता व्यक्ति एक पदायटठी राज सस्दा 
वा सदस्य होते हुए दूसरे मदस्थच्ञ क लिए अध्यार्षो के रूप में खड़ा हो समता है और यदि 
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यह चुन लिया जाता हैं हो उसके द्वारा पहले से धारित पद उस तिथि को रिक्त हो जाएगा 
जिसयो वह चुना जाता है।5 भदि काई भी व्यवित एक साथ दो या अधिक पचायती राज 
संस्थाओं का सदस्य चुत लिया जाता है तो! यह व्यक्ति उस तारीख से जिसको यह चुना जाता 
है, 4 दिन के भीतर-भीता, उ3 पचायतीराज संस्थाओं में से किसी एक वी सूचना जिसमें 
वह सेवा करता चाहता है, सक्षम अधिवारी को देगा तब जिम्न पचायती गज संस्था में यह 
सेवा करना चाहता है, उससे भिन्‍न पचायती गाज सस्था म॑ उसया स्थन रिवत हो जाएगा ।€ 
इसी प्रकार धारा 2। के अनुसार कोई भी व्यक्ति क्सो पचायदीराज सस्था या अध्यक्ष 
और संसद या किसी राग्यविधानमण्डल या किसी नगरपालिया मण्डल या किसी नगर 
परिषद्‌ या किसी नगर निगम या सदस्य, दोनों नहीं रहेगा। यदि कोई व्यत्त ऐसा है तो उसे 
चुने जाने की तारीख से 4 दिन की अवधि मैं एक स्थान सै ध्यागपत्र दैना होगा यदि वह ऐसा 
नहीं करता है हो यह ॥4 दिन की समाप्ति पर अध्यक्ष नहीं रहेगा 6? 
स्थानों एवं थर्गों का आरक्षण 
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 994 में व्यवस्था हैं कि प्रत्येक पंचायती राज 
पंशया में प्रत्यक्ष निर्वाचन ट्रारा भरे जाने याले स्थान (क) अनुभूचित जाहियों, (ख) अनुसूचित 
जवजातियों, (ग) पिछड़े यर्यों फे लिए आरक्षित क्ये जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों 
फी संख्या उस इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन ट्वारा भो जाने वाले स्थानों की कुल सख्या के साथ 
लगभग यहीं इकाई में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भर जाने याले स्थानों की कुछ स॑झ्या फे साथ 
लगभग वहीं अनुपात द्ोगा जो उप्त पंघायती राज संस्था क्षेत्र में ऐसी जातियों जनजातियों या 
थर्गों की जनसंझगा का उस क्षेत्र की दुल जनसख्या के साथ है और ऐसे स्थान सम्बन्धित 
'पंधायती गाज संस्था में यिभिल वाहाँ या विभिल निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा 
आय॑रित किये जा सकेंगे (/5 
मदह्दिलाओं का आरक्षण 
॥ अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिएड़े वर्गों हेतु आरक्षित स्थानों में एक तिहाई 
स्थान इस जातियों, जनजातियों ए्ं यर्गों वी महिलाओं के लिए आरक्षित किये 
गये हैं ॥१ 
2. सामान्य महिला वर्ग हैतु प्रत्यैक पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्याध निवाचन द्वारा 
भऐे जाने याले स्थानों यी कुस संख्या के एक दिहाईं स्थात (जिनमें अनुसूचित 
जातियाँ/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों कौ मद्रिलाओं के लिए 
आपशित स्थानों की संख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आएमित किये 
गये हैं और ऐसे स्थान सम्यन्थित मचायती राज सस्थाओं में विभिल थाहाँ या 


निर्वाचन क्षेत्रों वे. लिए घक्रातुकम से आयटित किये जायेंगे। 


सरपंच के पद हैतु आरक्षण 

सरपंच के पद के लिए भी अधिनियम में अनुसूचित जातियों, अनुधूचित जनजातियों 
पिछड़े यर्गों तथा गदिसाओं यो आरशण की सुविधा प्रदाद की गई है। परचु राप्य में ऐसी 
जातियों, जनजातियों एवं यर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित पदों में से उतरे है आपक्षित रखे 
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जायेंगे जितना कि कुल जनस॒छ्ा में इन जातियों व वर्गों का अनुप'्ठ है। ऐसे पदों में से प्रचेक 
की कुल सख्या के एक तिहाई स्थाव महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। 

आरक्षित पदों को सझख्या विभिन पचायतों के लिए चक्रानुक्रम द्वाश आवंटित को 
जायेगी।४ राजस्थान सरकार द्वारा जून 3999 में जारे अध्यदेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में 
सरपच का पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगा। 
सदस्यो, अध्यक्षों और उधाध्यक्षों की पदावधि 

इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय- 

(क) किसो पचायती राज सस्या के सदस्थ, अध्यक्ष, सम्बन्धित पचायतो शज सस्दा 

को अवधि के दौयन पद धारण करेगे, 
(ख) किसो पचायतो राज सस्था का उपाध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक कि 
घह सबधित पचायतो राज सस्या का सदस्य बना रहता है।7 

पंचायत का कार्यकाल 

'पचायती राज सस्याओं का कार्यकाल 73वें सविधान सशोधन द्वाग $ वर्ष निधारित कर 
इव सस्थाओं के कार्यकाल को सुनिश्चित प्रदान को गयी है। इसो क्रम में राजस्थान पचायती 
राज अधिनियम, 3994 ट्वाय इन सस्थाओ का कार्यकाल 5 वर्ष निधांरित किया गया है।0 
कोई भी पचायतो राज सस्था 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यरत नहीं रह सकतो। नई 
चचायती ग़ज सस्थाओं के गठन हेतु निर्वाचत पाँच वर्ष को अवधि पूर्ण होने से पूर्व हो करवाने 
आवश्यक हैं। यदि कोई पचायतो राज सस्था 5 वर्ष को अवधि के पूर्व हो विघटित हो जातो 
है तो ऐसो विघटित सस्था के नये निर्वावत ऐसे विघटन को तिथि से छः माह के भीतर करा 
दिये जाने आवश्यक होगे #५ ऐसे निर्वाचन द्वार गठित पचायतो राज सस्दा पाँच वर्ष में बचे 
हुए उतने समय तक कार्यरत रहेगो। जितने तक वह पचायतो राज सस्या रहती यदि वह 
विघटित नहों होतो।$ इस अधिनियम द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य निर्वाचन 
भामावलियों को तैयारी, उतके सचालत का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियत्रण राज्य निर्वाचन 
आयोग को सौंपे गये हैं (४ 
अविश्वाम्त प्रस्ताव का प्रावधान 

सरपच एवं उपसरपच के विएुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है किन्तु किसी 
पच के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। सरपच एवं उप्सरपच के प्रति 
अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु इस आशय का लिखित नोटिस पचायत के प्रत्यक्षत: निर्वाचित 
सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो, ऐसे प्रारूप में, जो निर्धारित 
किया जाये, प्रस्ताव को प्रति के सहित, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से किसी 
एक के द्वाण सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिश: प्रस्तुत किया जायेगा।7 अधिकाय नोटिस को एक 
च्रति प्रस्ताव को प्रति सहित पचायतर को अग्रेषित करेगा तथा 30 दिन को अवधि में, वियव 
गरौख को पंचायत के कार्यालय पर प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक युलायेग, 
जिसकी सूचना सदर्स्पों को बैठक को तिथि से ३5 दिन पूर्व दो जानी आवश्यक है 

सक्षम प्राधिकारों ऐसो बैठकों को अध्यक्षता करेगा या उसके द्वारा नाम निर्देशित 
अधिकारों ७१ ऐसी बैठक स्थगिठ नहों को जा सकतो #० अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति 
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उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढेगा और उसे विचार-विमर्श के लिए खुला 
घोषित करेगा £१ इस प्रस्ताव पर कोई भी विचार-विमर्श स्थगित नहीं किया जा सकता 62 
बैठक प्रारम्भ होने से दो घण्टे को समाप्ति पर विचार-विमर्श स्थत- ही समाप्त हो जायेगा 
तथा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा ४? अध्यक्षता करने वाला ध्यक्ति प्रस्ताव पर अपने 
विचार व्यक्त नहीं करेगा और न ही मतदान मे भाग लेने का हकदार होगा बैठक की 
समाप्ति पर बैठक को कार्यवाही को एक प्रति, प्रस्ताव की प्रति तथा मतदाता के परिणाम 
सहित सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित पचायत तथा ऐसी पत्तायत पर अधिकारिता रखने वाली 
पंचायत समिति को तुरन्त प्रेषित करेगा 5 यदि अविश्वाप्त का प्रस्ताव ब॒ पचायत के कम से 
क्रम २/३ सदस्यों के समर्थन से पारित हो जाये तो, इस तथ्य को अध्यक्षता करने वाला 
अधिकारी पचायत कार्यालय के म्ूचनापट्ट पर उसका एक नोटिस चिपका करके और उसे 
राजपन्न में अधिसूचित करवा करके प्रकाशित कशयेगा और सम्बन्धित सरपच या उपसरपच 
उस तारीख से जिसको उषत नोटिस पचायत कार्यालय के सूचनापट्ट यर चियकाया जाता है, 
पद धारण करना बद कर देगा और पद रिक्त कर देगा 5 यदि प्रस्ताव पूर्योक्त रूप से पारित 
नहीं हो या गंणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं कौ जा सकी हो तो उसी सरपच या उपसरपच में 
अविश्वास के प्रस्ताव का कोई नोटिस ऐसी भैठक की तारौख से एक वर्ष तक नहीं लाया जा 
सकता 7? अविश्वास का नोटिस सरपच या उपस्तरपच के पद भ्रहण करने के दो वर्ष के भीतर 
नहीं लाया जां सकता #* अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक हेतु गणपूर्ति फे 
लिए मतदान फरने के हकदार व्यवितयों की कुल सख्या कौ एक तिहाई सख्या आवश्यक 
;9 


'गणपूर्ति-- 

किसी भी पचायती राज सस्था की भैठको की वैधानिकत्ा हेतु गणपूर्ति निर्धारित की गईं 
है। गणपूर्ति हेतु फुल सदस्य सख्या के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। यदि 
बैठक के लिए नियम समय पर गणपूर्ति न हो तो अध्यक्षता करने वाला अधिकारी 30 मिनट 
'तक इतजार करेगा। इसके घावजूद गणपूर्ति न हो तो बैठक को अन्य किसी भावी तिथि के 
लिए स्थगित करेगा इस प्रकार नियम बैठक का नोटिस सम्बन्धित पचायती राज सस्था के 
कार्यालय में चिपका दिया जायेगा। इस प्रकार स्थगित बैठक के बाद बुलाई गई बैठक मे 
गणपूर्ति घर विचार किये बिना ऐसे समस्त विषयो का निपटाण किया जायेगा जिन पर स्थगित 
बैठक में विचार किया जाना था।० 
बैठको की अध्यक्षता-- 

बैठकों की अध्यक्षता सरण्च तथा उसकी अनुपस्थित मे उपसपपय करेगा। यदि दोनो 
अनुपस्थित हो तो उपस्थित सदस्य अपने मे से किसी एक को अध्यक्षता करने के लिए चुनेंगे 
च्तु ऐसा सदस्य हिन्दी पढने व लिखने मे समर्थ होता चाहिए। 


पचायत का कर्मचारीवृन्द 

भचायती राज अधिनियम, १994 में पचायतों के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की व्यवस्था 
को गई है। पचायत कार टू कर्मवाएँ साविष्ट होका है। एक प्रज्ञासत्ञ के लिए एक मच्ित 
नियुक्त किया जा सकता है या पचायतों के समूह के लिए एक हो सचिव की नियुक्ति की जा 
सकतो है और समूह पचायत सचिव का नाम दिया जा सकता है। सचिव के अतिरिक्त 
पचायत मे अन्य कर्मचारियों की आवश्यकतानुसार नियुक्ति पचायत द्वारा की जा सकतो है। 
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+, साथारण कृत्य : 
१... पचायत क्षेत्र के बिकास के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना। 
2. थार्षिक बजट तैयार करना। 
3. प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुटाबा। 
4... लोक सम्पत्तियों पर के अतिक्रमण हटाना। 
5. सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अभिदान का सगवन। 


& गाँव (गाँवों) की आवश्यक साख्यिकौ रखना। 
2. प्रशासन के क्षेत्र में : 

+.. परिसर का सख्याकन। 

2... जवाणद करता। 

3. पचायत सर्किल में कृषि उपज के उत्पादन को बढाने के लिए कार्यक्रम बनाना। 

4... ग्रामीण विकास स्कौमो के कार्यान्वयत्र के लिए आवश्य प्रदायों और बित्त की 
अपेक्षा दर्शित करने बाला विवरण तैयार करना। 

5... ऐसी प्रणाली के रूप में कार्य करता जिसके माध्यम से केन्द्रीय या राज्य सरकार 
द्वार किसी भी प्रयोजन के लिए दी गई सहायता पचायत सर्किल में पहुँचे। 

6... सर्वेक्षण करता। 

7... पशु स्टेण्डो, खलिहानो, चरागाहों और सापुदायिक भूमियों पर मियत्रण। 

8... ऐसे भेलो, तीर्धयात्राओं और उत्सवों की, जिनका प्रबंध राज्य सरकार या किसी 
'पचायत समित्ति द्वारा नहीं किया जाता है, स्थापना, रख-रखाव और 
'विनियमन। 

9. ब्रेश्तेजगारी की साख्यिकी तैयार करना। 

१0.. ऐसी शिकायतों की समुचित प्राधिकारियों कौ रिपोर्ट करना, जो पचायत द्वारा 
दूर नहीं की जा सकद्गी हो। 

397... प्रचायत अभिलेखों को तैणाें, सधारण और अगयुपक्षण करना। 

32.. जन्म, मृत्यु और विवाहो का ऐसी रीति और ऐसे प्रारूप मे रजिस्ट्रीकरण, जो 
राज्य सरकाए द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा अधिकधित 
किया जाये। 

43. प्चातय बृत के भीतर के भाँव के विकास के लिए योजनाएँ तैयार कमा। 

3. कृषि विस्तार सहित कृषि : 

3... कृषि और बागवात की ग्रोन्तति और विकास! 

2... बजर भूमियों का विकास) 

3... चणगाहों का विकास और रख-रखाव और उनके अप्राधिकृत अन्य सक्रमण 
और उपयोग को रोकता। 
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4. पशुणलन, डेरी और कुक्कुट एलन २ 
3. पशुओं, कुक्कुयें और अन्य पशुधत को नस्ल का विकास। 
2. डेसेष्धयोग, कुकबकुट-एलन और सुअर-पालन को प्रोलति। 
3 चणगाह विकास। 

5. मत्स्य पालन 
3... गाँव (गाँवों) में मत्स्य पालन का विकास) 

6. सामाजिक और फार्म दानिकी, लघु वन उपज, इंधन और चारा : 


4 गाँव और जिला सडकों के पाश्वों पर और उसके नियज्नण के अधोत को अन्य 
लोक भूमियों पर वृक्षों पर रोपण और परिरक्षणा) 


2... ईंधत रोपण और चाय विकास। 

3. फार्म बानिको को प्रोलति। 

4... सामाजिक वानिको और कृषि पौधशालाओं का विकास। 
7. लघु सिचाई 

५0 एकड तक सिचाई करते वाले जल'शर्यों का नियत्रण और रख-रखावा 
8. खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग : 

4... ग्रामीण और छुटोर उद्योगों को प्रोन्‍्तव करना। 


2. ग्रामोण खेत्रो के फायदे के लिए चेतना शिविरों, सेमोनरारों और प्रशिक्षण 
कार्येक्रमों, कृषि और अँधेगिक प्रदर्शनियों का आयोजन] 


9. ग्रामीण आवास : 
१ अपनो अधिकारिता के भोतर मुक्‍्त्र आवास स्थलों का आवटना 


2 आवासों, स्थलों और अन्य प्राईवेट तदा लोक सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख 
रखना। 


१0. पेय जल : 
3... पेयजल कुओों, जलाशर्यों और तालाबों का संतिर्माष, मरम्मत और रख-रखवा 
2. जल प्रदूषण का निवारण और नियत्रण। 
3... हैण्ड पम्पो का रख-रखाव और पम्प और जलाशय स्कोमें। 
१ सडकें, भवन, पुलियाए, पुल नौधाट, जलमार्ग और अन्य सचार साधन : 
4... ग्राम सडकों, नालियों और पुलियाओं का सनिर्माण और रख-रखाव। 


2... अपने नियत्रण के अधोव के या सरकार या किसो भी लोक प्राधिकरण द्वारा उसे 
अतरित भवनों का रख-रखाव] 


3. नादों, नौघायें और जल मार्गों का रख-रखावा 
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42. ग्रामीण त्िद्युतीकरण, जिसमे लोक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था 
करना और उसका रख॑-रखाव सम्मिलित है। 


१3, गैर-पर म्परागत ऊर्जा स्रोत 
१ गैर-परम्यशगत ऊर्जा योजनाओं को प्रोग्नति और रख-रखाव, 
2... सामुदायिक यैर-परम्पययत ऊर्जा युक्तियों का, जिसमे योबर गैस सयत 
सम्मिलित है, रख-रखाव, 
3. विकमसित चूल्हों और अन्य दक्ष ऊर्जा युक्तियों का प्रचार। 
74, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम : 
+.. अधिकापिक नियोजन और उत्पादक आस्तियों आदि के सृजन के लिए गरीबी 
उन्मूलन सम्बन्धी जन चेतवा को और उसमे भागीदारी को प्रोन्‍्नत करना, 
2 ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्‍न कार्यक्रमों के अधीन हिताधिकारियों का 
चयन, 
3... पूर्वोक्त के प्रभावी क्रार्यानवयतर और अनुवीक्षण में भाग लेना। 
5. शिक्षा ( प्राथमिक ) 
+.. समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए लोक चेतना प्रोनत करना और ग्राम शिक्षा 
समितियों में भाग लेना, 
2२ प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबन्ध मे लडकों का और विशेष रूप से 
लडकियों का पूर्ण नामाकत और उपस्थिति सुनिश्चित करना। 
76. प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा : 
श्रौढ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोन्‍्नत करना और उसका अनुवीक्षण। 
१7. पुस्तकालय : 
ग्राम पुस्तकालय और वाचनालव। 
१8. सास्कृतिक क्रियाकलाप + 
सामाजिक और सास्‍्कृतिक क्रिसान्ययन को प्रोन्‍्तत करता। 
१9. बाज़ार और मेले ; 
मेलों (पशु सेलों सहित) और उत्सवों का विवियमना। 
20. ग्रामीण स्वच्छता : 
सामान्य स्वच्छतां रखना, 
ज्लोक सड़कीं, नालियों, जलाशयों, कुओं और अन्य लोक स्थानों को सफाई, 
श्मशान और कब्रिस्तान भूमियों का रख-रखाव और विवियमन, 
ग्रामौण शौचालवों, सुविधा पार्कों और समान स्थलों और प्लोकपिटों इत्यादि का 
सन्विर्माण और रख-रखाव, 


के. ए के -+ 
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] अदावकृत शवों और जोव-जतु शवों का निपयण, 
6. धोते और स्नान के घा्ों का प्रबन्ध और नियत्रणा। 
24 लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण - 
परिवार कल्याष कार्यक्रमो का क्रियान्वयन, 
महामारों को रोक और उपचार के उपाय, 
मास, मछलो और अन्य विनेश्वर खाद्य पदार्थों के विक्रय का विनियमत्र, 
मानव और पशु टोकाकरण के क्र्यक्रम में भाग लेता, 
खाने और मनोरजन के स्थानों का अनुज्ञापन, 
आवाण कुत्तों का नशन, 
'खालो और चमडो के सस्करण, चर्मशेघत और रगाई का बिनियमन, 
| आपराधिक और हानिकारक व्यापारों का वितियमत। 
22 महिला और बाल विकास 
3... महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन मे भाग लेना, 
2... विधालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमो को प्रोन्‍्नव करना, 
3. आगनबाड़ो केद्रो का पर्यवेक्षण। 
23 विकलागो और मदबुद्धि वालो के कल्याण सहित समाज कल्याण : 


+... विकलागों, मदबुद्धि बालो और निराद्धितों के कल्याण सहित समाज कल्याण 
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना, 


2... वृद्ध और दिधवा पेशन तथा सामाजिक बीमा योजनाओं में सहायता करना। 
24. कमजोर वर्गों और विशेषता अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो का 
कल्याण : 


+3 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों 
के पम्बन्ध में जन जागृति को प्रोन्‍्नत करना, 


2... कमजोर वर्गों कै कल्याण के लिए विनिर्दिष्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भाग 
लेना। 


25. लोक विकास व्यवस्था : 
।. आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में जन जागृति को प्रोनत करना, 
2... लोक विदरण व्यवस्था का अनुवोक्षणा 
26. सामुदायिक आस्तियो का रख-रखाव : 
१... सामुदायिक आस्तियो का रख-रखावा 
2 अन्य सामुदायिक आस्तियों का परिरक्षण और रक्ष-रखाव। 


बव ०0. ७ मऊ एक न+ 
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27 धर्मशालाओं और ऐसी ही सस्थाओं का सर्निर्माण और रखरखाय। 
28 पशुशेड़ों, पोखरों और गाड़ी स्टेण्डों का सनिर्माण और रखरखाव। 
29 थूचडखानों का सनिर्माण और रखरंखाबा 
30 लोक उद्यानों, खेल के मैदानों इत्यादि का रखाखाब। 
34 लोक स्थानां के खाद के भंडूडो का विनियमन। 
32 शगय की दुकानों का विनियमन। 
33 पंचायतों की भोमान्य शक्तियाँ 

इस अधिनियम के अधीन उत्त सौपे समयुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये कृत्या के 
क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या आनुषगिक सभी कार्य करना और विशिष्ट तथा पूर्वगामी 
शक्ति धर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन विनिर्दिष्ट की गयी सभी शक्तियों वा 
प्रयोग करना णि 

पचायत समिति सरचना व कार्य 

'पचायतीराज व्यवस्था के मध्ययर्ती सोपात पचायत समिति को भी विकासोम्मुखों व 
प्रभावी य जनोन्मुर्धी यनाने के प्रयास सगठनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टिकोण से करने फा 
प्रयास भारत सरकार के 23ये संविधान सशोधन प्रदत पचायतीराज तत्र म॑ किये गये हैं। 959 
के पचायत समिति अधिनियम को विलोपिंद करते हुए राज्य सरकार में 23 अप्रैल 994 को 
नया पंचायती राज अधिनियम ज्षायू किया जिसके माध्यम से कई नवीन व क्रॉन्तिकारो 
प्रावधानों को पद्वली यार लागू क्या गया। 
पंचायत समिति वा गठन 

73वें भारतीय सविधात सशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य मे ग्राय मध्यवर्ती और जिला 
स्तरों पर पचायहां का गठन किया जायेगा। इस मध्यवर्ती स्तर का गठन एस॑ राज्यों में नहीं 
किया जायेगा जिनकी संख्या 20 लाख स अधिक नहीं है # 
पंचायत समिति की स्थापना 

खण्ड स्तर पर पंचायत समप्रितियाँ टोगी। पचायत समितियों के लिए खण्डों का निर्धाएण 
राज्य सरकार द्वात राजपत्र से अधिसूचना जारी कर किया जाएगा। ऐसे खण्डों मे वह स्थातीय 
सत्र सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा जो पहले ही किसी नगरपालिका या किसी छावनी 
बोर्ड में सम्मिलित कर लिया गया है। पचायत सम्रिति सम्पूर्ण खण्ड पर अधिकारिता रखेगी 
और अपने क्षेत्र के किमी भी भाग में अपना कार्यालय रख सकेगो75 पचायदों के समान ही 
चंधायत समितियों को भी विधिक स्थरूप प्रदात किया गया है। इस हेतु व्यवस्था की गई है 
कि पचातय समिति 

निगमित निकाय होगी 

2... इन्हे शाश्यत उत्तराधिकार प्राप्त होगा। 

3... इनकी एक सामात्य मुहर होगी। 
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4... उन्हें क्रय अथवा दान द्वार या चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्ति अजित 
धारित प्रशासित एवं अन्तरित करने का अधिकार होगा। 
5. दे सविदा कर सकेगो। 
6 वे अपने नाम से वाद ला सकेंगो ठथा उनके विरुद्ध चाद लाया जा सकेगा। 
राज्य सरकार स्वय या पचायत समिति या पचायत समिति क्षेत्र के निवासियों के 
निवेदन पर विटित रोति से प्रकाशित एक मास के नोटिस के पश्चात्‌ किसो भी समय यजपत्र 
में अधिसूचना द्वार ऐसी पचायत समिति का नाम परिवर्तित कर सकेगी 
'पचायत समिति का गठन 
+. प्रधान 
[अप्रत्यक्ष निर्वाचित] 
2... उपप्रधान 
[अप्रत्यक्ष निर्वाचित] 
3... निर्वाचित सदस्य 
[प्रत्यक्ष निर्वाचित] 
4... विधानसभा सदस्य 
[पदेन सदस्य] 
[पचायत समिति क्षेत्र] 
राज्य सरकार नियमों का निर्धारण कर, उनके अनुसार, प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र के 
लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सख्या निर्धारित करेगी और ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विधाजित करेगो कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को 
'जनसख्या जहाँ तक सम्भव हो, सम्पूर्ण पचायत समिति क्षेत्र में समान हो 65 परन्तु एक लाख 
तक को जनसख्या वाले किसी पचायत समिति क्षेत्र में 5 निवांचन क्षेत्र होंगे। पचायत समिति 
क्षेत्र की जनसख्या । लाख से अधिक होते पर प्रत्येक पद्रह हजार या उसके भाग के लिए, 
पन्द्रह को सख्या में दो बढोत्तरो कर दो जायेगी* किसो पचायत समिति में निम्नलिखित 
सदस्य होंगे-- 
7... इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्रत्यक्षत: निर्वाचित सदस्य जो उक्त प्रकार से 
निर्धारित किये जायें। 
2... ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विधानसभा के सभो 
सदस्य जिनमें पचायत समिति क्षेत्र यूर्पव: या भागत: समाविष्ट हैं। 
प्रधान एवं उपप्रधान हेतु निर्वाचन 
अधान पचायत समिति का अध्यक्ष होता है और प्रधान को अनुपस्थिति में उप-प्रधाव 
अध्यक्ष का कार्य करता है। राजस्थात पचायतो राज अधिनियम, 994 में प्रधात एवं दप- 
प्रधान के निर्वाचन कौ व्यवस्था निम्न प्रकार से की गई है-- 
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].. पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य चुनाव के परचात्‌ शौष्र अपने में से दो 
सदस्यों का चुनाव क्रमश प्रधान और उपग्रधान के लिए कौंगे और जब जब 
प्रधान या उपप्रधान फे पद की कोई आकस्मिक रिक्ति हो तय तय थे अपने में 
से किसी दूसरे सदस्य का चुनाय प्रधान या यधास्थिति उपग्रधाम होते के लिए 
करेंगे परन्तु यदि कोई रिक्ति एक मास से कम वी अवधि के लिए है तो कोई 
भी निर्श बन नहीं कराया जायेगा 0 
2... प्रधान और उपंप्रधान का निर्वाचन और उफ्त पदों की रिक्तियों या भर जाता 
ऐसे निवर्मों के अनुसार होगा जो यताय जायें #। 
अत॑ जाहिर है कि पचायत म्रमित्रि के प्रधान व उपप्रधान का चुनाव पचायत समिति के 
सदस्यों ट्राग अपने में से किया जाता है। 
पंचायत समिति संदस्थों के निर्याचन हेतु योग्पताएँ 

निर्याघन हेतु पचायतरज सस्था संदस्यों के रूप का निर्धारण पंचायती ग़ज व्यवस्था के 
तीनों स्तरों पर समात है। वैसे अधिनियम के अनुसार पचावत समिति सदस्यों हैतु निर्वाचन 
योग्यताएँ निम्तानुस्तार है-- 

4... राणस्थात शग्प के वियानमण्डल के निर्वाचन के लिए ठस समय॑ प्रभायो किसी 
भी कानूत द्वार या उसके अधीन अयोग्य नहीं है तथा उसने 2 थर्ष की आयु 
पूर्ण कर सी है। 

2... किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई घैतनिक पूर्णकालिक था अशकालिक 
नियुक्ति धारण न करता हो। 

3... दुरशाबार जिसमें नैतिक अधमता भी सम्मिलित है के कारण राज्य सावार की 
सेवा से पदव्युत नहीं किया गया है और लोक सेवा म॑ नियुस्ति हेतु अयोग्य 
घोषित नहीं किया गया है। 

4... किसी भी पंचायती राज सस्था कै अधीन वोई भी यैदनिक पद या लाभ का पद 
धारण नहीं करता है। 

5... सम्यन्धित प्रचायत राज सस्‍्था से उसके द्वारा या उसको और से किसी भी 
सबिदा में प्रत्यक्षत या अप्रत्यभत अपने द्वारा या अपने भागीदार तियोजक यथा 
कर्मचारियों के द्वाएं कोई भी अश या हित किये गये किसी भी कार्य मे ऐसे 
अश था हित का स्वामित्व नहीं रखता है। 

6. कुष्ठी नहीं है या कार्य के लिए असमर्थ बनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक 
था मानसिक दोष या रोग से ग्रत्त नहीं है। 

7... तैहिक अधमदा याले किसी अपराध क लिए किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी 
नहीं ठहराया गया हो। 

8... धारा 38 के अधीन निर्वाचन के लिए समय अपात् नहीं है (इस धाए मे 
पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एव सदस्यों को रंटये जाते शव 
नियुक्तित सम्बन्धी प्रावधान है) 
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9. सम्बन्धित पचायतीराज सस्था द्वारा अधिरोपित किसो भी कर या फीस को 
रकम को, उसके माँग नोटिस प्रस्तुत किये जाने को तारीख से 2 माह तक 
भुगठान नहीं किया हो। 

30... सम्बन्धित पचायती राज़ सस्था द्वार को ओर से या उसके विरुद्ध विधि 
व्यवसायो के रूप में नियोजित नहों है। 

4॥.. राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम, 4960 के अधोन दण्डनोय किसो 
अपर के लिए दोषी सिद्ध नहों ठहराया गया है (इस अधिनियम द्वारा मृत्यु 
भोज का निषेध करते हुए मृत्यु भोज करने, देने व सम्मिलित होने को दण्डनीय 
अपराध माना है)। 

१2.. दो से अधिक बच्चो वाला नहीं किन्तु दो से अधिक बच्चो ताले किसी व्यक्ति 
को तब त्क अयोग्य नहीं समझा जायेगा, ज्ब तक उसके बच्चों की उस सख्या 
में बढोतरी नहीं होतो जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारेख को है। अर्थात्‌ 
23 अप्रैल, 3994#72 


दोहरी सदस्यता पर प्रतिवन्ध : 
चचायती गज अधिनियम, 7994 को धारा 20 के अनुसार कोई भो व्यक्ति दो या 

अधिक पचायतो ग़ज सस्थाओं का सदस्य नहीं बन सकठा 73 

स्थानों एवं वर्गों का आरक्षण 
राजस्थान पंचायतों राज अधिनियम, 994 मे व्यवस्था है कि प्रत्येक पचायतों राज 

सस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थाव (क) अनुसूचित जातियों, (ख) अनुसूचित 

जनजातियो, (ग) पिछडे वर्गों के लिए आरक्षित किये जाएंगे और इस प्रकार अपक्षित स्थानों 

'कौ सख्या उस इकाई मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों को कुल सख्या के साथ 

लगभग वहीं इकाई मे प्रत्यक्ष निवांचन ट्वारा भरे जाने वाले स्थानों को कुल सख्या के साथ 

लगभग वहीं अनुपात होगा जो उस पचायती राज सस्था क्षेत्र मे ऐसी जातियों, जनजातियों या 
वर्गों की जनसस्या का उस क्षेत्र को कुल जनसख्या के साथ है और ऐसे स्थात सम्बन्धित 

'पचायतो राज सस्था मे विभिल वा्डों या विभिन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा 

आवटित किये जा सकेगे 7+ 

महिलाओ का आरक्षण 

+ अनुसूचित जाति, जनजाति एव पिछडे वर्गों हेतु आरक्षित स्थानों में एक तिहाई स्थान इन 
जातियो, जनजातियो एवं वर्गों की महिलाओ के लिए आरक्षित किये गये हैं #* 

2. सामान्य महिला वर्ग हेतु प्रत्येक पचायतो राज व्यवस्था मे प्रत्यक्ष निवरचिन ड्वारा भरे 
जाने वाले स्थानों कौ कुल सख्या के एक तिहाई स्थान (जिनमे अनुसूचित 
'जातियो/अनुसूचित जनजातियो और पिछडे वर्गों को महिलाओं के लिए आरक्षित स्थाना 
की सख्या सम्मिलित है) महिलाओ के लिए आरक्षित किये गये है ४88 स्थाव 
सम्बन्धित पचायती राज सस्थाओ मे विभिल वार्डों या निवांचन क्षेत्रों के लिए 
अक्रानुक्रम से आवटित किये जायेगे ४6 
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प्रधान के पद हेतु आरक्षण 

अधान के पद के लिए भी अधिनियम में अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियों 
पिछड़े वर्गों ठथा महिलाओ को आरक्षण की सुविधान प्रधान की गई है। पस्तु राज्य में ऐसी 
जातियो जनजातियों एवं वर्गों के लिए इस प्रकार आरक्षित पदो में से उतने ही आरक्षित रण 
जायेगे जितना कि कुल जनसख्या में इन जातियों व वर्गों का अनुपात है। ऐसे पदों में से अत्येक 
कौ कुल सख्या वे एक तिहाई स्थान महिलाओ के लिए आरक्षित रखे जायेगे [7 

आरक्षित पदों की सख्या विभिल पचायतो समितियों के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवटित 
की जायेगी। राजस्थान सरकार द्वारा जून 999 मे जारी अध्यादेश के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र 
में प्रधान का पद अनुसूचित जनजाठि के लिए आरक्षित होगा। 
अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान 

प्रधान एवं उपप्रधान के विरद्ध अविश्वास का अस्ताव लाया जा सकता है किन्तु किसी 
पंचायत समिति सदस्य के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रधाद या 
उपप्रधान के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु इस आशय का लिंखित नोटिस पचायत 
समिति के प्रत्यक्षद निर्वाचित सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 
हो ऐसे प्रारूप मे जो निर्धारित किया जाये प्रस्ताव को प्रति के सहित नोटिस पर हस्ताक्षर 
कछण्ने वाले सदस्यों मे से किसी एक के द्वाए सक्षम ब्राधिकारी को प्यक्तिश प्रस्तुत किया 
जायेगा ४ 

'यदि अविश्वास का प्रस्ताव पचायत समिति के कम से कम 2/3 सदस्यों के समर्थन से 
चारित हो जाये तो इस तथ्य को अध्यक्षता करने घाला आंधकारी पंचायत समिति कार्यालय 
के सूचनापट्ट पर उसका एक लाटिस चिपका करके और उसे राजपत्र मे अधिसूचित करवा 
करके प्रकाशित कणयेगा और सम्बन्धित प्रधान या उपप्रधान उस तारीख से जिसको उबत 
भोटिप्त पचायत् समिति कार्यालय के सूचनापट्ठ पर चिपकावा जाता है. पद धाएण करा या; 
कर देगा और पद रिबत घर देगा।? यदि प्रस्ताव चूर्वोक्त रूप से पारित नहीं हो या सणपूर्ति के 
अभाव में बैठक नहीं वी जां सकती है तो उसी प्रधान या उपप्रधान मेँ अविश्वास का कोई 
अस्ताव का नोटिस ऐसी बैठक की तारीख से एक वर्ष तक नहीं लाया जा सकता (0 
अविश्वास का नोटिस प्रधान या उपप्रधान के पद ग्रररे ऋरते के दो चर्ष के भीतर नहों साया 
जा सबता।!! अधिश्वास के प्रस्ताव पर विचार काने के लिए बैठक हेतु गणपूर्तिं के लिए 
मतदान करने के एकदार व्यक्तियों को कुल सल्या को एक तिहाई सख्या आवश्यक है 


हि सेल सशो यर्ष निर्धारित कर 
चवायती राज सस्थाओ का कार्यकाल उ3बे सविधाव सशोधन प्रात 5 वे रत 

इन सस्थाओ के कार्यकाल को सुनिश्चितता प्रदान को गयी है। इसी क्रम मे राजस्थान 8 
राज अधिनियम 994 द्वारा इन झस्थाओ का कार्यकाल 5 चर्ष निर्धारित किया गया ये 
कोई भी पचायती राज सस्था 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर कार्यपत नहीं रह सकती। 5 
पथायतों राज सस्थाओं के गठन हेतु निर्वाचन पाँच चर्ष की अवधि पूर्ण होने से पूर्व सं 
आवश्यक हैं| यदि कोई पचायती राज सस्थौ 5 अर्ष यो अवधि के पूर्व वि हक 
है तो ऐसो विधटित सस्था के नये निर्वाचन कैसे बिघटन की विधि से छ मार्ह के भीतर का 
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दिये जाने आवश्यक होगे #+ ऐसे निर्वाचन द्वारा गठित पंचायतों राज सस्था पाँच दर्ष में बचे 
हुए उतने समय तक कार्यरत रहेगी। जितने तक वह पचायतो राज सस्था रहतो यदि वह 
विघटित नहीं होतो॥5 इस अधिनियम द्वार निर्वाचन से सम्बन्धित कार्य निर्वाचन 
नामावलियो को तैयारी, उनके सचालन का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियत्रण राज्य निर्वाचन 
आयोग को सौंपे गये हैं /४ 

*प्रधान, उप-प्रधान व सदस्यो का कार्यकाल 

पंचायत राज अधिनियम, 994 को धारा 30 के अनुसार पचायत समिति 
पदाधिकारियों का कार्यकाल उपबन्धित के अलाबा-- 

१... किसो पचायतो राज सस्था के सदस्य, अध्यक्ष, सम्बन्धित पचायतों राज संस्था 

को अवधि के दौरान पद धारण करेगे, 

2... किसी पचायतीो राज सस्था का उपाध्यक्ष तव तक पद धारण करेगा जब तक कि 

यह सम्बन्धित पचायती राज संस्था का सदस्य बना रहता है। 

नये अधिनियम के अनुसार सभी पचायतोराज सस्थाओ के पदाधिकारियों व सदस्यों के 
कार्यकाल के नियम समान है। 
गणपूर्ति 

'पचायत समिति की बैठक हेतु कुल सदस्य सख्या के एक तिहाई सदस्यों को उपस्थिति 
आवश्यक है? 
बैठकों की अध्यक्षता 

बैठकों की अध्यक्षता प्रधान वधा उसको अनुपस्थिति में उपप्रधान करेगा और दोनों को 
अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को उस अवसर पर अध्यक्षता करने के 
'लिए चुनेगे किन्तु ऐसा सदस्य हिन्दी पढ़ने और लिखने में समर्थ होता चाहिए #8 
समिति व्यवस्था 

'भचायत समिति के ट्वाय कार्य सचालन कुशलतापूर्वक हो सके इस ऐेतु राजस्थान पचायत 
राज अधिनियम, 4994 में पचायत समितियों को स्थायी समितियों के गठव के प्रावधान किये 
गये हैं। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पचायत समिति निम्नलिखित विषय समूहों में से 
प्रत्येक के लिए एक-एक स्थायो समिति गठित करेगो, अर्थातू-- 

+ प्रशासन, वित्त और कराधान समिति। 

2... उत्पादन कार्यक्रम समिति-जिसमे कृषि, पशुपालन, लघु सिचाई, सहकारिता, 

लघु उद्योग और अन्य सहसम्बद्ध विषय सम्मिलित हैं। 

3... शिक्षा समिति-इसमें समाज शिक्षा सम्मिलित है। 

4. समाज सेवाये एवं सामाजिक न्याय समिति-इसमे ग्रामोण जल प्रदाय, 
स्वास्थ्य और सफाई, ग्रामदात, सचार, कमजोर वर्ग का कल्गण और 
सहसम्यद्ध वियय सम्मिलित हैं है? जप 
चाचवी समिवि का प्रावधान--पचायत समिति को यह अधिकार दिया गया 
कि वह चाहे तो किसो ऐसे विषय या किम्हीं अन्य ऐसे विषयो पर एक और 
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पृथर पाचवीं समिति का गठन कर सकती है। जिनके योरे में पहले काई 


समिति गठित नहीं की गई है #० 
समितियाँ सम्बन्धी अन्य प्रावधान 
7... पग्रत्यज स्थायी समिति मु पदायत समिति के लिए निवाचित सदस्यों में से 5 
सदस्य हाग।१ 


2... प्रधान प्रशासन वित्त और काधान समिति का पदेव अध्यक्ष होगा! 

3. ठप प्रधात एस्ती स्थायी समिति का पदेत अध्यस हगा जिम्मा वह सदस्य 
निर्वाचित हुआ है तथा प्रधात जिसका सदस्य नहीं है 85 

4. पग्रत्यंक ऐसी अन्य समिति क लिए जिनका कोई भा पदत अध्यक्ष नहीं हो 
अध्यभ विदयीत रैति स नियाचित क्या जायेगा हि 

$ प्रत्यक स्थायी समिति उसे सौंप गय विपर्या क सम्बन्ध म पचायत समिति की 
एसो शप्रितयों या प्रयोग और ऐसे करर्त्तव्यों का निचद्न करगी जो ऐसी स्थायी 
सपिति को समय समय पा प्रत्यायाजित किय जायें 75 

6 प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकात एक वर्ष होगा #6 

7. यदि क्रिसी स्थायी समिति का कोई सदस्य उसके अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के 
बिता स्थायी समिति की पाँच बैदों में लगातार अनुपस्थित रहता है वो स्थायी 
समिति में उसका स्थात रिका घोधित कर दिया जायेगा। यदि अध्यस स्वयं इस 
प्रकार अनुपस्थित है तो यह अनुपस्थित रहने के लिए प्रधान का अनुमादन 
बआ्रष्त करेंगा यदि प्रधान स्यर्य अनुपस्थित है तो उस्षक ट्राण पचायत समिति वा 
अनुमादन प्राप्त किया जायेगा है 

8. चचायत समिति कसी भी स्थायी समिति से किसी भी समय कोई भी 
दस्तावेज विवरणी (0८६७शा) विवरण लेखे एव रिपार्ट मगा सकती है /४ 


9 पंचायत समिति के सपक्ष आवेदन किये जाने पर या अन्यथा पचायत समिति 
स्थायी समिति क किसी भी शिर्णय वी पीक्षा कर सकती है और वह समिहि 
के निर्णय को पुष्ट कर सकती है. उलट सकती है या रूपानतरित कर सकती 
है। किन्तु पुनरीक्षण हेतु आवेदन समिति के विर्णय की वारौख से दौत माह की 
अवधि में किया गया हो 7? पचायत समिति स्थायी समिति क॑ निर्णय को तभी 
उलट या रूपान्तरदित कर सकती है यदि पंचायत समिति के कुल सदस्यों में से 
कम से कम दो तिहाई सदस्य इसका समर्थव करें ॥० 

१0.. स्थायी समिति अपनी बैटवों के सचालत क लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण 
करेगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाय॥0 

498 “00773 08 कर्मचारियों म विकास अधिफारी प्रसार 
चचायत समिति के अधिकारियां एवं कर्मचारियों म विकास्त आपका 

अधिकारी लेखाकार कनिष्ठ लेखाकार भवालायिक कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारों होते 

हैं। इस सन्दर्भ में अधिनियम में प्रावधान किया गया हैं कि राज्य सरकार प्रत्येक पचायत 

समिति के लिए एक विकाप्त अधिकारी और ऐसे अन्य प्रत्नार अधिकारी लेखाकार और 

कनिष्ठ लेखाकार नियुक्त कोगी जो यह आवश्यक समझे ॥० 


302 चंचायतोराज व्यवस्दा 







* कंजायतीशज अधिवियण ॥994 के अतुशार चंदादत सभिति कौ सर्व) 
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पंचायत समिति के कार्य 
पंचायती गज अधिनियम, 994 की धारा 53 के हह्वत द्वितौय अनुसूची में वर्णित 
कार्यों के निर्यहन की जिम्मेदारी सरकार ड्वारा समय-समय पर निर्देशित किये जाने मर पचायत 
समिति की होगी। द्विटीय अनुसूची में उल्लेखित कार्य निम्नानुसार है-- 
3 स्ाथारण कृत्य * 

१ अधिनियम के आधार पर सौंपे गये और सरकार या जिला परिपद्‌ द्वाश 
अमनुदेशित स्कीमों के सम्बन्ध में यार्धिक योजनाएँ तैयार करना और उत्हे 
जिला योजता के साथ शकीकृह करने के लिए विहिक समय के भीतर जिला 
परिषद्‌ यो प्रस्तुत करना, 

2. पचायत समिति क्षेत्र में की सभी पचायतों की वार्षिक योजनाआ पर विचार 
करना और उन्हें समक्ति करना और जिला परिषद्‌ को समेकित योजना प्रस्तुत 
करना 

3. पवायत समिति का वार्षिक चजट तैयार करना, 

4. ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कार्यों या निष्पादन करना जो उसे सरकार या 
जिला परिषद्‌ द्वारा सौंपे जायें, 

5... ग्राहृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध करना। 

2. कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि * 
॥4... कृषि औए बागवानी की प्रोलति और विकास करना, 
बागवानी पौधशालाओं का रख-रखाव, 
'पजीवृत बीज उगाने वालों को बीजों के वितरण में सहायता करता, 
खादों और उर्घरकों को लोकप्रिय बनाना और उनका वितरण करता, 
खेती के समुनत तरीकों वा प्रचार करता, 
पौध सरक्षण, राज्य सपका? की नीति के अनुसार नकदों फसलों का विकास 
करना, 
7... सब्जियों, फलों और फलों की खेती को प्रोलत करना, 
8... कृषि के विकास के लिए साख सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करना, 
9 कृषकों का प्रशिक्षण और प्रप्ताए क्रियाकलाप। 
3 भूमि सुधार और मृदा सरक्षण : 

सरकार के भूमि सुधार और मृदा सरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्‍्ववतर में सरवार और जिला 
परिषद्‌ की सहायता करता। 
4 लपु पिंचाईं, जल-प्रबन्‍ध और जल-विभाजक॑ विकास 

4... लघु सिचाई कार्यों, एनिकर्टों लिफ्ट सिचाई, सिचाई कुओं, कच्चे बरधों का 
निर्माण और रख-रखावा 


०७६ ५. + (७ +> 
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2... सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्याबवयन। 
5. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम : 

गरीबी उन्पूलन कार्यक्रमों और योजनाओं, एकोकृत ग्रामोण विकास कार्यक्रम, ग्रामोण 
युवा स्व॒रोजगार प्रशिक्षण, मरु विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र 
विकास, परवर्तित क्षेत्र का विकास उपागमन, अनुसूचित जाति विकास निगम योजनासों अ्दि 
का आयोजन और कार्यान्‍वयत्र। 
6. पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पालन : 

१. पशु चिक्त्सा और पशु पालन सेवाओं का निरोक्षण और रख-रखाव; 

2... पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधन को नस्ल का सुधार करना; 

3... डे उद्योग, कुककुट पालन और सुअर पालन को प्रोनति; 

<.... समुनत चोरे और दाने का पुनः स्थापना। 
7. भत्म्य पालन : 

मत्स्य पालन विह्लास को प्रोन्‍्नत करना। 
8. खादो, ग्राम और कुटीर उद्योग : 

१... ग्रामीण और कुटोर उद्योगों को प्रोन्‍्नत करना; 


2... सम्मेलनों, गोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियों 
का आयोजव; 


3... मास्टर शिल्पी से और तकनोको प्रशिक्षण संस्थाओं में बेरोजगार ग्रामोष युवाओं 
का प्रशिक्षण; 


4... बढ़ों हुईं उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरोकों को लोकप्रिय बनाता। 
9. ग्रामीण आवासन : 

आवासन योजनाओं क्य कार्याव्वयत और आवास उधार किस्तों को बसूलो। 
40. पेय जल 


+... हैंड पर्मों और पंचायतों को पम्प और जलाशय योजनाओं को मोनोटर करना, 
उनको मरम्मत करना और रख-रखाव; 


2... ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं और नियंत्रण; 

3... जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण; 

4... ग्रामीण स्वच्छता योजनाओं का कार्यान्वयन 
44. सामाजिक और फार्म वानिकी, इंधव और चारा : 


43... अपने नियंत्रण के अधोव को सड़कों के पाश्वों और अन्य लोक भूमियों पर, 
विशेषत: चरायाह भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण; 


2... ईंधन शोेपण और चाय विकास; 
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3... फार्म बामिकी को प्रोन्नति, 
4. बजर भूमि विकासा 
42. सड़के, भवन, पुलियाएँ, पुल, नौघाट, जलमार्ग और अन्य सचार साधन 
१.. ऐसी लोक सडको, नालियो और अन्य सचार साधनों का जो किसी भी अन्य 
स्थानीय प्राधिकरण सा सरकार के नियत्रण के अधीन नहीं है निर्माण और 
रख-रखाब, 
2... पचावत समिति में निहित किसी भी भवन या अन्य सम्पत्ति का रख-रखाव, 
3... मावो, वौघादों और जलमार्गों का रख-रखाव। 
१3 शैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत . 
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत विशेषत- सौर प्रकाश और ऐसी हो अन्य युक्तियों की 
प्रोन्नति और रख-रखांव। 
१4 प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा : 
7... अम्यूर्ण साक्षरवा कार्यक्रमों को सम्पिलिव करते हुए प्रशमिक शिक्षा विशेषत 
आलिका शिक्षा का सचालव। 
2... प्राथमिक विद्यालय भवनों और अध्यापक आवासो का निर्माण, मरम्मत और 
रख-रखाव, 
3... युवा क्‍लबो और महिला मण्डलो के माध्यम॑ से सामाजिक शिक्षा की प्रोन्नति 
4... अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के गरीब विद्यार्थियों को 
पाठ्य पुस्तको, छात्रवृत्तियो, पोशाको और अन्य प्रोत्साहनों का वितरण। 
१5, तेकनीकी प्रशिक्षण और व्यावस्तायिक शिक्षा * 
ग्रामीण शिल्पी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रोन्नति) 
॥6. प्लरौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा : 
ह। सूचना, सामुदायिक मनोरजन केद्रो और चुस्तकालयो कौ स्थापना, 
2... प्रौढ साक्षए्ता का क्रियान्ववन। 
7. झ्ांस्कृतिक क्रियाकलाप : 
सामाजिक और सास्कृतिक क्रियाकलापों, प्रदर्शनियो, प्रकाशनों को प्रोननति। 
48. बाजार और मेले : 
पशु मेलो सहित मेलो और उत्सवो का विनियमना 
१9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण : 
।.. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, 
2... प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों को मानीटर करना, 
3. मेलो और उत्सवो पर स्वास्थ्य और स्वच्छता, 
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4. औपषधालयों (एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक) सामुदायिक 
और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्री, उप-केद्रों आदि का निरीक्षण और नियत्रण। 
20. महिला और बाल विकास : 
१... महिला और बाल विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, 
2... एकीकृत बाल विकास योजनाओ के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और 
पोषाहार कार्यक्रमों का कायान्वयन, 
3. महिला और बाल विकाप्त कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को 
प्रोन्‍नत करना, 
4 आर्थिक विकास के लिए ग्रा्माण क्षेत्रा मे महिला और बाल विकास समूह 
बनाना और सामग्री के उत्पादन तथा विपणन मे सहायता करना। 
24 विकलागो और मदबुद्धि वालो के कल्याण सहित समाज कल्याण : 
१.. विकलागा, मदबुद्धि वालो और निराश्नितो के कल्याण सहित समाज कल्याण 
कार्यक्रम, 
2... वृद्ध और विधवा पेशन और विकलाय येंशन मजूर करना। 
22, कमजोर वर्गों और विशिष्टत अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन जातियों और 


पिछड़े बर्गों का कल्याण 
3 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, पिछडे वर्गों और अन्य कमजोर बर्गों 
के कल्याण की प्रोनति, 


2... ऐसी जातियो और वर्गों का सामाजिक अन्याय और शोषण से सरक्षा करता। 
23 सामुदायिक आस्तियो का रख-रखाव : 
4. अपने में निहित या सरकार द्वाग़ या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या सगठन 
द्वारा अन्तरित सभी सामुदायिक आस्तियों का रख-रखाव, 
2... अन्य सामुदायिक आस्तियो का परिरक्षण और रख-रखाव। 
24 साख्यिकी : 
ऐसी साख्यिकी का संग्रहण और सकलन जो पचायत समिति, जिला परिषद्‌ या राज्य 
सरकार द्वारा आवश्यक पार्यां जायें। 
25. आपात सहायता . 
अग्नि, बाढ, महामारी या अन्य व्यापक आपदाओं के मामले मे। 
26. सहकारिता , 
सहकारी गतिविधियो को, सहकारी समितियों को स्थापता और सुदृढताकरण मे 
सहायता करके प्रोन्‍्नत करता। 
27, पुस्तकालय 
पुस्तकालयो का विकास। 
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26 पंचायत का उनके सभी क्रियाकलापों और गाँव और पंचायत योजनाओं के 
निर्माण में पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन! 

29 प्रकीर्ण 

4 अल्प बचतों और बीमा के माध्यम से मितय्ययिता को प्रोत्साहित करना 

2... पशु थीमा सहित दुर्घटता अग्नि मृत्यु आदि के मामलो में सामाजिक भौमा 

दाये तैयार करने और उनके संदाय मे सहायता करना। 

30 पंचायत समितियों की साधारण शक्तियाँ 

इस अधितियम के अधीन सौंपे गये समनुदिष्ट या प्रत्यावोजित किये गये कृत्यो के 
क्रियान्ययन फे लिए आवश्यक या अनुषगिक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और 
पूर्वीगामी शव्रित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इसके अधीन यिनिर्दिप्ट की गयी सभी 
शक्तियों का प्रयोग करना॥४/ 

जिला परिषद्‌ 


जिला परिपदू पचायतीणज व्यवस्था की महत्त्वपूर्ण कड्टी है जिसे राजस्थान में पूर्वयर्ती 
डाँचे मे मात्र पर्यवेक्षकीय सस्था का दर्जा मात्र था। अत अपनी प्रभावशाली भूमिया नहीं निभा 
सकी । भौलिक दायित्त्यों से शून्य यह सस्था प्रजातात्रिक विकेनद्रीकरण की प्रतिकात्मक संस्था 
मात्र बनकर रह गयी। “राजस्थान मे जिला परिषद्‌ का पचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च 
स्थान है 0 

'बलवदराय मेहदा समिति ने भी अपने प्रतियेदन में प्रजावाब्निक विकेम्द्रीकाण वी इस 
भस्था को पचायतीगज व्यवस्था की सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई निर्मित करने हैतु सुझाव दिया 
था।'"९५ समिति फे इन सुझायों फो गंभीरता से मानते हुए राज्यों ने इसे प्रभावों भूमिका भो 
प्रदान फी लेकिन जन अपेक्षानुकूल परिणाम देने मे असमर्थ रही ! 

एवं सम्बे बालछण्ड इनकी असफलता का साक्षी रहा और इसी कासख़ण्ड यी 
प्रमाणिकता ने सोये भारतोय राजनय को जागृत कर पचायतीराज व्यवस्था मैं आपल-पल 
परिपर्तन ऐसु बाध्यकारी परिष्थितियाँ पैदा कर दी। फलद भारतीय स्विधात में 75ये 
संविधान सशोधन प्राष्ट्रीय स्तर पर समान व झ्रमग्र परिवर्तन का माध्यम यना। इसी क्रम मे 
राजस्थात सरवार ने भी 23 अप्रैल 994 को नथोत्र सशोधित पंचायती राज अधिनियम रागू 
कर इन सस्थाओं फो नवजीवन प्रदान करने का प्रयास किया। 
जिला परिषद्‌ का गठन 

प्रत्येक जिले के लिए एक जिला परिषद्‌ होगी। जिले के ऐरो प्रभागों को छोड़पर जो 
पहले ही किसी नगरपालिका या छायनी बोर्ड में सम्मिलित पर लिये गये हैं जिले 
पर अधियारिता रखेगी। परखु जिला परिषद्‌ जिले के किसी भी क्षेत्र में अपना ण्ख 
सकेगी ०6 
प्रत्येक जिला परिषद्‌ उस जिले फे नाम से होगी जिसके लिए यह गठित की गई है। 
पदायतों एक पचायत समित्रियो फे समाद ही जिला परिषद यो भी विधिध स्थरूप प्रदात 
किया गया है। इस ऐैतु व्यवस्था फी गई है कि प्रत्येक जिला परिषद्‌" 

॥... निगमित निकाय (0छ७90४१०९ 9००9) रोगी। 

2... उन्हे शाश्यत उत्तराधिवार प्राप्त होगा। 
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उनको एक सामान्य मुहर ((०घ्ाणणा 5९4) होगो। 
4... उन्हे क्रय अथवा दान द्वार या अन्यथा चल और अचल दोनों प्रकार को सम्पत्ति 
अर्जित, धारित, प्रशासित एवं अन्तरित करने का उत्तराधिकार होगा॥० 
5. वे सविदा कर सकेगी। 
6 वे अपने नाम से वाद ला सकेगी। 
7. उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा। 
जिला परिषद्‌ को सरचना 
राज्य सरकार नियमो का निर्धारण कर उनके अनुसार, प्रत्येक जिला परिषद्‌ के क्षेत्र के 
लिए, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को सख्या निर्धारित करेगी और ऐसे क्षेत्र को एकल सदस्य 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को जनसख्या जहाँ तक सभव हो, सम्पूर्ण जिला पद क्षेत्र मे समान 
हो। परन्तु चार लाख से अधिक को जनसख्या वाले क्षेत्र में सत्रह निर्वाचन क्षेत्र होंगे और 
किसी ऐसे जिला परिषद्‌ क्षेत्र के मामले मे, जिसकी जनसख्या चार लाख से अधिक है, चार 
लाख से अधिक के प्रत्येक एक लाख या उसके भाग के लिए सत्रह को सख्या म दो को 
बढोत्तरी कर दी जायेगो ॥०४ किसी जिला परिषद्‌ मे निम्नलिखित सदस्य होगे।?-. 
4. इतने प्रादेशिक निर्वाचन क्षैत्रो से प्रत्यक्षत निर्वांचित सदस्य जो उक्त प्रकार से 
निर्धारित किये जायें। 
2... ऐसे निर्वाचन क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा एवं राज्य विधानसभा 
के सभी सदस्य, जिनमें जिला परिषद्‌ क्षेत्र सम्पूर्णत या भागत समाविष्ट है। 
3. जिला परिषद्‌ क्षेत्र के भीतर निर्वाचको के रूप मे पजोकृत राज्यसभा के सभो 


सदस्या। 

१. प्रमुख 
[अप्रत्यक्ष निर्वाचित] 

2. उप जिला प्रमुख 
[अप्रत्यक्ष निर्वाचित] 

3... निर्वाचित सदस्य 
[प्रत्यक्ष निर्वाचित] 

4... लोकसभा सदस्य, 
[पदेन सदस्य] 

5. विधान सभा सदस्य 
[पर्दन सदस्य] 

6 राज्य सभा सदस्य 
[पदेन सदस्य) 
[जिला परिषद्‌ क्षेत्र] 

प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन 


चचायतौराज अधिनियम, 7994 मे जिला परिषद्‌ के लिए प्रमुख एवं उप-प्रमुख के 
बारे म व्यवस्था की गई है। प्रमुख जिला परिषद्‌ का अध्यक्ष होता है प्रमुख को अनुपस्थितिं 
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में उप-प्रमुख अध्यक्ष का कार्य करता है। "ई व्यवस्था! के अनुसार () प्रमुख बयां उप- 
प्रमुख वा चुनाव 'जिला परिषद्‌ के निर्वाचित सदस्य यथाशीपघ्र अपने मे से दो सदस्यों को 
क्रमश प्रमुख और उप-प्रमुख घुमेंगे और जय प्रमुख या उप-प्रभुख के पद पर आकस्मिक 
रिक्ति हो तय अपने में से किसी सदस्य को प्रमुख या उप-प्रमुख घुनेगे। पान्तु यदि रिक्ति एक 
माह से कम अथधि फे लिए है हो कोई भी निर्वाचन नहीं कगंया जायेगा ।११ (2) किसी 
जिला परिषद्‌ के प्रमुख था उप-प्रमुख का निर्वाचन और उक्त पदों में को रिक्तियों का भरा 
जाता ऐसे नियमों के अनुसार शेगा जो बनाये जायें।ध7! 
जिला परिषद्‌ सदस्य के निर्याचन हेतु योग्यताएँ 

विर्धाचन हेतु पंचायत राज संस्था सदस्यो के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यताओं का 
निर्धारण पथायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर समान है। चैसे अधिनियम के अनुसार जिला 
परिषद्‌ सदस्यों हेतु निर्वाचन योग्यताएँ निम्नानुसार है-- 

॥... राजस्थान राण्य के विधानमण्डस के निर्वाघन के लिए उस समय प्रभावी किसी 
भी फानूत॑ द्वारा था उसके अधीन अयोग्य नहीं है तथा उसने 2। वर्ष की आयु 
चूर्ण कर सी है। 

2... किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई वैतनिक पूर्णकालिक या अशकालिक 
नियुवित धारण न करता हो। 

3... दुरंघार जिसमें मैकिक अधमता भी सम्मिलित / फे कारण राज्य सरकार को 
सेवा से पदच्युत भहीं किया गया है और लोक सेथा में नियुक्ति तु अयोग्य 
मोषित नहीं किया गया है! 

4... किसी भी पचायती राज संस्था फे अधीन कोई भी चैतनिक पद या लाभ का पद 
धारण नहीं फरता है। 

5... सम्पन्धित पचायत राज सस्था से उसके ट्वाए या उसकी ओर से किसी भी 
संविदा में प्रत्यक्षत या अप्रत्यक्षत अपने द्वारा या अपने भागीदार तियोजक या 
कर्मचारियों के द्वाग़् कोई भी अश्य या हित किये गये किसी भी कार्य में ऐसे 
अंश या हित वा स्वामित्व नहीं रखता है। 

6. झुप्छौ नहीं है या वार्य वे लिए असमर्थ यनाने वाले किसी भी अन्य शारीरिक 
था मानसिक दोष या रोग से प्रस्त नहीं है। 

7... मैतिक अधमता याले किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय ह्वाए दोषी 
नहीं ठहाया गया हो। 

8. थारा 28 के अधीन निर्वाचन वे” लिए समय अपाप्र नहीं है (इस धाश में 
अघायती राज रास्थाओं फे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष एवं सदस्यों फो हटाये जाने एव 
नियुवित सम्बन्धी प्राथधान है) 

9... सम्यन्धित पंचायती संस्था द्वाए अधिरोपित किसी भी कर या फौस कौ 
रकम को उसके थाँग नोटिस प्रस्तुत किये जाने को तारीख से 2 भाह तक 
भुणतात नहीँ विया हो। 
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१0.. सम्बन्धित पचायतो राज सस्था को ओर से या उसके विरुद्ध विधि व्यवस्तायों 
के रूप में नियोजित नहों है। 

37.. राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम, ३960 के अधीन दण्डनोय किसे 
अपराध के लिए दोषी सिद्ध वहों ठहराया गया है (इस अधिनियप्र द्वाग मृत्यु 
भोज क्या निषेध करते हुए मृत्यु भोज करने, देने व सम्मिलित होते को दण्डनीय 
अपराध मात्रा है)। 

१2.. दो से अधिक बच्चों बला नहीं किन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी व्यक्ति 
'को तब तक अयोग्य नहीं समझा जायेगा, जब तक उसके बच्चो को उस संख्या 
में बढोत्तरी नहीं होतो जो इस अधिनियम के प्रारम्भ को तारीख को है। अर्थात्‌ 
23 अप्रैल, 994 0२ 

स्थानो का आरक्षण 

राजस्थान पच्यायतो गज अधिनियम, 3994 मे व्यवस्था है कि प्रत्येक पचायती राज 
सस्था में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान (क) अनुसूचित जातियों, (छ) अनुसूचित 
जतजातियो, (ग) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किये जाएगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों 
की सख्या उस इकईई मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल सख्या के साथ 
लगभग वहीं इकाई में ग्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल सख्या के साथ 
लगभग वहाँ अनुपात होगा जो उस पदायतो राज सस्था क्षेत्र में ऐसो जातियों, जनजातियों या 
वर्गों को जनसख्या का उस क्षेत्र को कुल जनसख्या के साथ है और ऐसे स्थाव सम्बन्धित 
पचायतो राज सस्या मे विभिन्‍न वार्डों या विभिन्‍न निर्वाचन क्षेत्रे के लिए चक्रानुक्नम द्वार 
आबदित किये जा सकेंगे। 
महिलाओ क्का आरक्षण 

3 अनुसूचित जाति, जनजाति एव पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित स्थानों मे एक विहाई 
स्थान इन जातियों, जनजातियों, एवं वर्गों को महिलाओं के लिए आरक्षित किये 
गये हैं। 

2... सामान्य महिला वर्ग हेतु-प्रत्येक पचायती राज व्यवस्था मे प्रत्यक्ष निर्वाचन 
द्वारा भरे जाने वाले स्थाना को कुल सख्या के एक तिहाई स्थान (जिवम 
अनुसूचित जातियो/अनुसू चित जनजातियो और पिछडे वर्गों को महिलाओं के 
लिए आरक्षित स्थानों को सख्या सम्मिलित है) महिलाओं के लिए आरक्षित 
किये गये हैं और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायतो राज सस्थाओं में विभिन्‍न व्डो 
या निवाचन क्षेत्रों के लिए चक्रानुक्रम से आवटित किये जायेये 673 


जिला प्रमुख पद हेतु आरक्षण प्रावधान 

राजस्थात पचायती राज अधिनियम 3994 द्वारा जिस प्रकार पचायत के अध्यक्ष सरपच 
तथा पचायत समिति के अध्यक्ष प्रधान के पद हेतु अनुसूचित जातिया, जनजातियों, अन्य 
पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण को व्यवस्था ब्लो गई हैं। ठोक ऐसी हो आरक्षय 
'की व्यवस्था जिला परिषद्‌ के अध्यक्ष प्रमुख के पद के लिए भी को गई है। इस प्रकार 
आरक्षित यदों में से उतने हो पद आरक्षित रखे जायगे जितना कि राज्य को कुल जनसख्या में 
इन जाति व वर्गों का अनुपात है। ऐसे यदो मे से प्रत्येक की कुल सख्या के 7/3 स्थाव 
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महिलाओ के लिए आरक्षित रखे जायेगे। आरक्षित पदो की सख्या विभिन 
भक्रापुक्रम द्वात आवंटित की जायेगी॥४ विभिल एचायतें के लिए 
दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध 

'परचायती राज अधिनियम, 994 की धारा 20 के अनुसार कोई भी व्यक्ति दो या 
अधिक पचायती राज सस्थाओं का सदस्य नहीं बन सकता। इसी प्रकार धारा 2। के अनुसार 
कोई भी व्यक्ति किसी पचायती राज सस्था का अध्यक्ष होने के स्राथ ससद, विधान सभा, नगर 
निगम/परिषद्‌/नगरपालिका मण्डल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है तो 
उसे चुने जाने की तिथि से 4 दिन कौ अवधि मे त्याग-पत्र देना होगा, यदि चह ऐसा भहीं 
करता है दो उक्त अवधि के बाद वह अध्यक्ष नहीं रहेगा 775 
प्रमुख, उप-प्रमुख, व सदस्यों का कार्यकाल 

इस अधिनियम मे अन्यथा उपबंधित के सिवाय-- 

॥ किसी पचायतो राज संस्था के सदस्य, अध्यक्ष सम्बन्धित पचायती राज सस्था 

की अवधि के दौरान पद धारण करेंगे, 
2... किप्ली पचायती राज सस्था का उपाध्यक्ष तब तक पद धारण कोगा जब तक कि 
वह सम्बन्धित पचायती राज सस्था का सदस्य बना रहता है 076 

नये अधिनियम के अनुसार सभी पचायतीश़ज स्स्थाओ के पदाधिकारियों व सदस्यों के 
कार्यकाल के वियम समान है। 
अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान 

राजस्थान पचायती राज़ अधिनियम, 4994 के अनुच्छेद 37 में जिला प्रभुख के विरुद्ध 
अविश्वास प्रस्ताव प्ररतुत करने व इस प्रस्ताव के माध्यम से उसे पदच्युत करने को प्रक्रिया का 
उल्लेख किया गया है त्ताकि जिला प्रमुख अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह जनआकाक्षाओं के 
अनुरूप करने का प्रयास करें। इस प्रक्रिया के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु जिला 
परिषद्‌ के कम से कप /3 सदस्यो के हस्ताक्षरयुक्त एक लिखित नोटिस, जिसके साथ 
प्रस्तावित प्रस्ताव की प्रतिलिपि सलग्न हो, नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों में से 
किसी एक के द्वारा सश्षम प्राधिकारी को व्यक्तिश* सौंपा जायेगा॥!7 इस प्रस्ताव पर विचार 
हेतु सक्षम अधिकारी जिला परिषद्‌ की बैठक 30 दिन को अवधि में नियत तारोख़ को 
बुलायेगा तथा इस बैठक का नोटिस जिला परिषद्‌ सदस्यो को कम से कप 5 दिन पूर्व दिया 
जायेगा १5 इस बैठक फी अध्यक्षता सक्षम प्राधिकारी करेगा॥! इस प्रस्ताव पर कोई भी 
विचार-विमर्श स्थगित नहीं किया जा सकता ।7० अध्यक्ष प्रस्ताव पढकर सुतायेगा व विचार- 
विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा॥2 बैठक के प्रारम्भ होने के परचातू दो घण्टे या प्रस्ताव 
पर विचार विमर्श समाप्त होने जो अवधि पहले हो, प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा।:: 
अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के दौगाव अपना विचार व्यवत 
करने तथा मददान मे भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं है 2 यदि प्रस्ताव जिला परिषद्‌ के 
सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाए लो अध्यक्षता करने वाला सक्षम अधिकारी इस 
आशय की सूचदा जिला परिषद्‌ को कार्यालय के सूचना-पट्ट पर विपका कर, उसे राजपत्र में 
अधियूचित करवा कर प्रकाशित करायेगा और जिला प्रमुख या उष-प्रमुख उस त्ारीद्ध से 
उक्त ज्ैटिस जिला परिषद्‌ कार्यालय के सूचना पटूट पर चिप्काया गया हो, अपना 
चद धारण करना घन्द कर देगा और पद रिक्त हो जायेगा ४ बैठक के कार्यवृत्त को एक प्रति, 
अस्ताव कौ प्रति सहित और उस पर मतदान का परिणाम, मैठक की समाप्ति पर, अध्यक्षता 
यदि प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाता था गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं की जा 
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सकी हो तो प्रमुख उप-प्रमुख के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव का कोई नोटिस ऐसी बैंठक 
की तारीख से एक वर्ष को समाप्ति तक नहों लाया जा सकता 7४ प्रमुख या उप-प्रमुख के 
प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बैठक को गणपूति हेतु उसमें मतदान के 
हकदार व्यक्तियों की कुल सख्या को एक तिहाई सख्या आवश्यक है (४ अविश्वास कोई 
प्रस्ताव प्रमुख या उप-प्रमुख के पद ग्रहण करते से दो वर्ष की अवधि तक नहीं लाया जा 
सकता।॥78 
जिला परिषद्‌ का कार्यकाल 

73वे सविधान सशोधन द्वारा पचायतवी राज के तीनो स्पये का कार्यकाल 5 बर्ष निर्धारित 
किया गया है। जिला परिषद्‌ का कार्यकाल निश्चित रूप से 5 वर्ष के लिए निधारित है 8७ 
जिला परिषद्‌ की स्थायी समितियाँ 

जिला परिषद्‌ के द्वारा कार्य सचालन कुशलतापूर्वक हो सके इस हेतु राजस्थान पचायत 

राज अधिनियम, 994 मे जिला परिषद्‌ कौ स्थायी समितियों के गठन के प्रावधान किये गये 
हैं। अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिला परिषद्‌ विम्नलिखित विषय समूह मे से प्रत्येक के 
लिए एक-एक स्थायो समिति गठित कोगो, अधाव्‌ू-- 

१ प्रशासन, वित और कराधाव समिति। 

2... उत्पादन कार्यक्रम समिति-जिसमे कृषि, पशुपालन, लघु सिचाई, सहकारिता, 
लघु और उद्योग और अन्य सहसम्बद्ध विषय सम्मिलित है। 

3... शिक्षा समिति-इसमे समाज शिक्षा सम्मिलित है। 

4... समाज सेवाये एवं सामाजिक न्याय समिति-इसमें ग्रामीण जल प्रदाय, स्वास्थ्य 
और सफाई, ग्रामदान, सचार, कमजोर वर्ग का कल्याण और सहसम्बद्ध विषय 
सम्मिलित है। 

5... पाँचवी समिति का प्रावधान-जिला परिषद्‌ को यह अधिकार दिया गया है कि 
वह चाहे तो किसी ऐसे विषय या किन्हों अन्य ऐसे विषयों पर एक और पृथक्‌ 
'पांचवों समिति का गठन कर सकती है जिनके बारे मे पहले कोई समिति 


गठित नहीं को गई है। 
समितियों सम्बन्धी अन्य प्रावधान 
१ प्रत्येक स्थायो समिति मे जिला परिषद्‌ के लिए निर्वांचित सदस्यों में से 5 
सदस्य होंगे। 


2. जिला प्रमुख प्रशासन, वित्त और कराधान समिति का पदेव अध्यक्ष होगा। 

3. उप प्रमुख ऐसो स्थायो समिति का पदेन अध्यक्ष होगा जिसका वह सदस्य 
निर्वाचित हुआ हैं तथा जिलाप्रमुख जिसका सदस्य नहों है। 

4... प्रत्येक ऐसी अन्य समिति के लिए जिनका कोई भी पदेन अध्यक्ष नहीं हो, 
अध्यक्ष विहीव रीति से निर्वाचित किया जावेगा 

5 प्रत्येक स्थायी समिति, उसे सौंपे गये विषयो के सम्बन्ध में जिला परिषद्‌ को 
शेसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगी जो ऐसी स्थायी 
समिति को समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जाये 

&6 प्रत्येक स्थायो समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा। 

7... यदि किसी स्थायी समिति का कोई सदस्य उसके अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के 
बिना स्थायी समिति को पाँच बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो स्थायी 
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समिति में उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जायेगा। यदि अध्यक्ष स्वय इस 
प्रकार अनुपस्थित है हो धह अनुपस्थित रहने के लिए जिला का 
अनुमोदन प्राप्त करेगा, यदि जिला प्रमुख स्वय अनुपस्थित है तो ड्रारा 
जिला परिषद्‌ का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। 

8. जिला परिषद्‌ किसी भी स्थायों समिति से किसी भो समय कोई भी दस्तावेज, 
विवरण, लेखे एवं रिपोर्ट माँग सकती है। 

9... जिला परिषद्‌ के समक्ष आवेदन किये जाने पर या अन्यथा जिला परिषद्‌ स्थायो 
समिति के किसी भी निर्णय कौ परीक्षा कर सकती है और वह समिति के 
निर्णय को पुष्ट कर सकठी है, उलद सकती हैं या रूपान्तरित कर सकती है। 
किन्तु पुरीक्षण हेतु आवेदन समिति के निर्णय कौ तारीख से तौन माह की 
अवधि मे किया गया हो। जिला परिषद्‌ स्थायो समिति के निर्णय को तभी 
उलट या रूयान्तरित कर सकती है यदि जिला परिषद्‌ के कुल सदस्यों में से 
कम से कम दो ढिहाई सदस्य इसका समर्थन करे! 

0.. स्थायी समिति अपनी बैठको के सचालन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण 
करेंगी जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित को जावे 3 


जिला परिषद्‌ में कार्मिक व्यवस्था 

पचायती राज अधिनियम के माध्यम से जिला परिषदों में अधिकारियों एब कर्मचारियों 
की नियुक्त की व्यवस्था की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्‌ का शॉर्यस्थ 
अधिकारी होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। सरकार किसी जिला परिषद्‌ में अपर मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी की भी निर्धारित शर्तों पर नियुक्त कर सकती है /3 सरकार प्रत्येक 
जिला परिषद्‌ के लिए मुख्य लेखाधिकारी तथा मुख्य आयोजना अधिकारी भी नियुक्त 
करेगी।॥3४ इसके अलावा सरकार समय-समय पर प्रत्येक जिला परिशद्‌ में अपने इतने 
अधिकारी पद स्थापित करेगी, जितने सरकार आवश्यक समझे 37 इस प्रकार स्थापित 
अधिकारियो एवं पदाधिकारियों को राज्य सरकार एक जिले से दूसरे जिले मे स्थानानरि का 
सकेगो [+ 
'गणपूर्ति 
भचायत समिति को बैठक हेतु कुल सदस्य सख्या के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति 
आवश्यक है ४5 
बैठकों की अध्यक्षता अनुपस्थिति मे उपै-प्रमुख 

जिला परिषद्‌ कौ बैठको की अध्यक्षता प्रमुख दथा उसको अनुष उप- 
करेगा, और दोनों की अनुपस्थिति मे उपस्थित सदस्य अपने मे से किसो एक को उप्त अवतार 
चर अध्यक्षता करने के लिए चुनेगे किन्तु ऐसा सदस्य हिन्दी पढने और लिखने मे समर्थ होचा 
चाहिए ॥36 


गा4 


प्रचायतोयज व्यवस्था 







» स॑चायहौराज अधितियय 994 के अतुधाए चवाचत शाधिति कौ शरतता। 


पंचायतों राज व्यवस्था 73वें सविधान सशोधन प्रदत्त तत्र॒सरचना एव कार्य 5 


जिला परिषद्‌ के कार्य 

गजस्थात पच्चायती राज अधिनियम 7994 के प्रावधानानुसार सरकार द्वारा समय समय 
पर निर्दिष्द कौ जाये जिला परिषद्‌ तृतीय अनुसूदी मे विनिर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन हथा 
शक्तियों का प्रयोग करेगी। तृतीय अनुसूची में जिला परिषद्‌ के निम्मोल्लेखित कार्य हैं-- 
॥ सामान्य कार्य 

जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाये तैयार करा और 
ऐसी योजनाओ अगली मदों मे प्रमाणित विषया सहित विभिन्‍न विषय के सम्बन्ध मे 
समन्वित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। 
2 कृषि एंव भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य 

॥.. कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के समुन्तत कृषि उपकरणों के उपयोग और 

विकसित कृषि पद्धतियों के अगीकरण को लोकप्रिय बनाने के उपायो को 


उलत करता। 
2... कृषि मेलो और प्रदर्शनियों का सचालन करना। 
3. कृषकों का प्रशिक्षण। 


4... भूमि सुधार और भूमि सरक्षण! 
3 लघु सिचाईं, भू-जल स्त्रोत और जल विभाजक सम्बन्धी कार्य 
4. “भ" और “घ" वर्म के 2200 एकड के लघु सिधाई सकरमों और लिफ्ट 
सिंचाई सकमों का निर्माण नवीकरण और रख रखप्व 
2... जिला परिषद्‌ के नियत्रणाधीत सिचाई गोजनाओ के अधीन जल के समय पर 
और समान वितरण और पूर्ण उपयोग तथा राजस्व वसूली के लिए उपबध 
करता 
3 भू-जल स्त्रोतों का विकास 
4. सामुदायिक पम्प सैट लगाना 
5६... जल विभाजक विकास्त कार्यक्रम! 
4 बागवानी सम्बन्धी कार्य 
१.. ग्रामीण वार्क और उद्योग 
2... फलो और सब्जियों को खेती। 
5 साख्यिकी सम्बन्धी कार्य 
3... प्रचायती समित्तियों और जिला परिषद्‌ के क्रियाकलापो से सम्बन्धित 
साख्यिकीय व अन्य सूचना का समन्वय और उपयोग 
2... यचायत समितियों और जिला परिषद के क्रियाकलापो के लिए अपेक्षित 
आकडो और अन्य सूचना का समववय और उपयोग 


११6 पंचायतोणाज व्यवस्था 


3. पचायत समितियों और जिला परिषद्‌ को सौंपो गईं परियोजनाओं और 
कार्यक्रमों का समय-समय पर पर्यवेक्षण और मूल्याकत। 
&. ग्रामीण विद्युतोकरण सम्बन्धी कार्य 
3.. ग्रामीण विद्युतोकरण की प्रगति का मूल्याकन करना, 
2... विद्युत सम्बन्ध करता (कनेक्शन) कुटीर ज्योति और अन्य विद्युत सम्बन्ध 
(कनेक्शन) । 
7. घृदा संरक्षण सम्बन्धी कार्य 
$। मृदा सरक्षण कार्य, 
2... मृदा विकास कार्य। 
8. सामाजिक वानिकी सम्बन्धी कार्य 
3... सामाजिक और फाम वानिकी, बयान और चारा विकास को उतत करना, 
2 बजर भूमि का विकास, 


3. वृक्षारोपण के लिए आयोजन करता और अभियान चलाना ठया कृपिक 
'पँघशालाओं को प्रेत्स'हन, 


बन भूमियों को छोडकर वृक्षों का रोपण तथा रख-रखाव, 


5. राजमार्गों तथा मुख्य जिला सड़को को छोडकर, सडक के किनारे-किनारे 
वृक्षागेपण। 


9. पशु-पालन और डेयरी सम्बन्धी कार्य 


१।.. जिला और रेफरल अस्पटलों को छोडकर, पशु चिक्त्सिलदों को स्थापना और 
रख-रखाव 


2... चाय विज्मस कार्यक्रम, 
3... डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन को उन्तत करना। 
4... महामारी और सासम्िक रोगों को ऐेकथाम। 
40. मत्त्य पालन सम्बन्धी कार्य 
१3... मत्स्य पालक विकास अभिकरण के समस्त कार्यक्रम: 
निजी और सामुदायिक जलाशयों के मत्स्य सवर्धधध का विकास, 
पारम्परिक मत्स्यपालन में सहायता करना, 
मत्स्य विषणन सहकारी समितियों का गठन करना, 
महुआएों के उत्थान और विकास के लिए कल्याण कार्यक्रम। 
१4. घेेलू और कुटीर उद्योग सम्बन्धी कार्य 


3. पकिक्षेत्र में पारम्परिक कुशल व्यक्तियों को पहचाव और घरेलू उद्योगों का 
विकास करना, 


फ # का 
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2... फच्चे मादा की आवश्यकताओं वा इस प्रकार से निर्धाण करना कि जिश्मसे 
समय-सप्य पर उसवी पूर्ति सुनिश्चित वी जा सके। 


3... परियानिशील उपभोग फे अनुसार डिजाइन और उत्पादन 
4... इम प्रशिणण चार्यत्रमों ये' लिए बैंक' ऋण दिलयाने ऐतु सम्पर्व वरना 
$ खादी हाथपर्पा हस्तावला और ग्राम युटीर उद्योगों यो उन्नत बरता। 
१2 ग्रामीण सड़कें और भयत सम्बन्धी कार्य 
१... शप्ट्रीय और राजमार्ों से भिल स्ट्यों या निर्माण और रख रखाद 
2... राष्ट्रीय और राणगार्गों से भिल मार्गों के नीये आने याले पुल और पुलियाये 
3... जिला परिषद ये यायलिय भयनों या निर्माण और एस रखाव 
4... ग्याजार शैक्षणिक 'संस्थाओं स्वास्थ्य पेन्नों फो जोड़ने बाली गुझा शम्पर्य 
झट्टवों और आन्तरिय क्षेत्रों में सम्पर्क वी पहचान 
8... भयी राष्टरवों वे हिए और विधान राष्ट्कों पो भौड़ा वरने ये लिए भूमियों वा 
स्वैष्छिय' अभ्यर्षण बराता। 
43 स्याध्य और स्यारिथिकी सम्बन्धी यार्य 
]... सामुदासिय' और प्राथपमिय' स्वास्थ्य पैद्धों औषधातयों उप पैद्धों वी रथापता 
और रख रखाव 
आयुर्येदिय' होमियोपैधिया' यूनानी औषधालयों की स्थापना और रण रखाव 
प्रतिरशीयण और टीवाकरण वार्यक्रम वा प्रियान्ययने 
रवास्थ्य शिशा स्वाध्थ्य प्रियावराप 
मावृत्य और शिशु स्पास्थ्य क्रियावलाप 
'परियार वरसाण कार्यत्रम 
पंचायत समितियों और पंपायां पी राहयवता सो स्वास्थ्य शिविरों पा आयोजत 
चराा 
8. परयविण्ण प्रदूषण थे विरद्ध उपाय। 
१4 ग्रापीण आधासन सम्बन्धी फार्य 
॥.. बेघर पौरियारों यो पहचान 
2... जि में आयास निर्माण या क्रियान्ययने 
3. यम लागत आवासा यो दोयप्रिय घवाता। 
$5 शिक्षा सम्बन्धी कार्य 
॥.. उच्य ग्राधतिय' विद्यारायों घी सथापता और रख सखाव सहित शैभणिव 
क्रियावराएँ यो उतत यरए 
2... प्रौद शिधा और पुस्तवादायों सुविधाओं ये तिए फार्यशर्मों की योजना बताता 


ता ऋा #े च॥ण कर 


338 


है. 
4 


पचायतीराज व्यवस्था 


आमीण क्षेत्रों में विज्ञान और त्तकनोको के प्रचार के लिए प्रसार कार्य, 
शैक्षणिक क्रियाकलापो का सर्वेक्षण और मूल्याकन। 


१6. समाज कल्याण और कम्रजोर वर्गों के कल्याण सम्बन्धी कार्य 


त 


5 


अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो और पिछडे वर्गों को छात्रवृत्तियाँ, 
वृत्तिकाय, बोर्डिंग अनुदान और पुस्तक और अन्य उपसाधन क्रय करने के लिए 
अन्य अनुदान देकर शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, 

निरक्षरता उन्मूलन और साधारण शिक्षा के लिए नसरो विद्यालयों, बाल 
बाडियों, रात्रि विद्यालया और पुस्तकालयों का सगठन करना, 

अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गों को कुटोर और 
ग्रामीण उद्योगों का प्रशिक्षण देने के लिए सुविधाय उपलब्ध करवाना, 
अनुसूचित जातियो, जनजातियों और पिछड़े वर्गों की सहकारी सस्थाआ का 
गठन, 

अनुसूचित जानियो, अनुसूचित जनजावियो और पिछड़े वर्गों के उत्थान और 
विकास के लिए अन्य कल्याणकारो योजनाएँ। 


47 गरोबी उन्मूलन सम्बन्धी कार्य 


गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों कौ योजना बनाता, उनका पर्यवेक्षण, मोनीटर करना और 
क्रियान्ययत करना। 


48 समाज सुधार क्रियाकलाप 


ते 


2 
3 
हि 


महिला सगठन और कल्याण, 
बाल सगठन और कल्याण, 
स्थानीय आवारागर्दी का निवारण, 


विधवा, वृद्ध और शारीरिक रूप से नि शक्त निरात्रितो के लिए पेशन को और 
बेरोजगारों को अन्तर्जातीय विवाह के युगलो, जिनमे से एक किसी अनुसूचित 
जाति या किसो अनूसूचित जनजाति का सदस्य हो के लिए भत्तो की मजूरी 
और वितरण को मोनीटर करना, 


अग्नि नियत्रण, 

अन्थविश्वास, जातिवाद, छुआदछूत, नशाखोरो, खर्चोले विवाह और सामाजिक 
समागेहो, दहेज तथा दिखावटो उपभोग के विस्द्ध अभियान, 

सामुदायिक विवाह और अन्तरजादोय विवाहों को प्रोत्साहित करना, 

आर्थिक अपग़धो जैसे तस्करों, कर वचन, खाद्य अपमिश्रण के विरुद्ध सतर्कता, 
धूमिहीन श्रमिकों को सौंपी गई भूमि का विकास करने में सहायता करना, 
जनजातियों द्वारा अन्य सक्रमित भूमियो का पुनर्ग्रहण, 

बन्धुआ मजदूरों को पहचान करना, उन्हे मुक्‍्न करता और उनका पुर्नवास, 
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सास्कृतिक और मनोरजक क्रियाकलाफे का आयोजन करना 

खेलकूद और खेलों को प्रोत्साहन वा ग्रामीण खेल मैदानों का निर्माण, 
पारम्परिक उत्सवो को नया रूप देना और उन्हे समाज प्रिय बनाना, 
निष्मलिखित के माध्यम से मितव्ययतां और बचत की उनति करना-- 
(॥) बचत की आदतों की प्रोन्नति, 

(४0). अल्प बचत अभियान, 

(73) कूट साहूकारों प्रथाओ और ग्रामीण ऋणप्रस्तता के विरुद्ध लडाईं। 


१9. जिला परिषद्‌ की साधारण शक्तियाँ 

इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे, या प्रत्यायोजित किये गये कार्यों के क्रियाप्ययन के 
लिए आवश्यक सभी कार्य करना और विशिष्टतया और पूर्षगापी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाले बिना इसके अधीन निर्दिष्ट समस्त शक्तियों का और निर्दिष्ट रूप से विष्मलिखित के 
लिए आवश्यक शक्ठियो का प्रयोग फरवा- 


॥ 


# 
रा 
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लोक उपयोगिता के किसी भी कार्य का या उसमें निद्तित या उसके नियत्रण या. 
प्रबन्ध के अथीन की किसी सस्था का प्रवन्‍थ और रख-रखाव, 

ग्रामीण हाटो और बाजारों का अर्जन और रख-रखाव॑, 

पच्चायत समितियों या पचायदों को तदर्थ अनुदानों का वितरण करना और उनके 
कार्य का समन्यय करना, 

कष्ट निवारण के उपायों को अगीकार करना, 

जिले में पचायत समितियों के बजट अनुमानों कौ परीक्ष करना और उन्हे मजूर 
करना, 

जिले मे पचायत समितियों द्वारा तैयार कौ गईं विकास योजनाओ और स्कीषों 

को समन्वित और एकीकृत करना, 

'एकाधिक खण्डो मे विस्तृत किसी योजना को हाथ में लेना और निष्पादित 

करना, 

जिले के पधो, सारपच्ो, प्रधागे और पचायत समितियों के सदस्यों के शिविरों, 

सेमिनारों, सम्मेलनों का आयोजन करना, 

किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके क्रियाकलापो के बारे मे सूचना देने की 

अपेक्षा करना, 

किन्‍्हीं विकास योजनाओं कौ ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जो लगे हुए दो या 

अधिक जिली की जिला परिषदों के बौच मे परस्पर तय क्री जायें सयुकत रूप 

से हाथ में लेता और विष्पादित करना। 


अधिनियम मे यह भी प्रावधान किया गया है कि जिला परिषद्‌ सकल्प द्वारा इस 
अधिवियम के अधीन किसी भौ जिला परिषद्‌ को प्रंदत कोई भी शव्तियाँ मुख्य कार्यपाल 
अधिकारी या किसो अन्य अधिकारी की प्रत्यायोजित कर सकेगी ।ए० 
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पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान 
संशोधन से पूर्व तथा निवर्तमान संशोधित 
प्रारूपों की तुलनात्मक विवेचना 








2 अक्टूबर 959 को पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में दीप 
प्रज्ज्य्लित कर बलघतराय मेहता समिति ड्वाश प्रस्तावित त्रिस्तरीय पचायती राज व्यवस्था का 
शुभारम्भ किया जो सम्पूर्ण भारत के लिए प्रेरणा पथ बना। वैसे राजस्थाब में ग्राम पंचायत 
अधिनियम 95$ कै ड्वार पचायत॑ व्यवस्था कौ प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकण कौ पद्धति का 
शुभारम्भ हो चुका था। 73वे सविधान सशोधनो से पूर्व राजस्थान मे पंचायतों राज को 
तिस्तरीय व्यवस्था 4953 के पंचायत राज अधिनियम 4959 के पचायत समिति एव जिला 
परिषद्‌ अधिनियम के तहत चल रही थो। 2 अक्टूबर 7959 से 23 अप्रैल 994 तक 
राजस्थान में विभिन्‍न आयोग एवं समितियाँ पचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु बिठाई 
जिनके सुधारों एवं सुझावों को मात्रा भी नहीं भी मात्रा और राज्य सरकारों को दवा पर ये 
सस्थाएँ मात्र प्रतीकात्मक होकर प्रजात-ऋत्मक राजवन्त्र का हिस्सा बत कर रह गई। समग्र 
भारत से इनका समान स्वरूप स्थिति नहीं थी और न ही इन्हे संवैधानिक दर्जा प्राप्त था अत 
ये सस्थाएँ गाँधीजों के 'लोकस्वराज्य' और स्वशासत' तथा ग्रामीण विकास व कल्याण से परे 
मात्र राजदीतिशों के हित साथत का माध्यम मात्र बनकर रह गई। 

जब अपने पुरातत स्वरूप में पंचायती राज सस्थाएँ विकास एव कल्याण में तथा विर्णयन 
में जनसहभागिता का आधार व विश्वास खो चुकी थी तो ऐसे समय में ऐसी सशक्त पचायतो 
राज प्रारूप की आवश्यकता महसूस हुई जो समग्र देश से समान रूप से विकास कल्याण तथा 
स्वशासन एव निर्णयन मे आज जन को सहभागी एवं सहयामी बना सके ! प्रशासनिक एक 
वित्तीय अधिकागे के अभाव मे पचायती गाज सस्थाएँ भी निष्छण प्राय हो चुकौ थी। 24 
अग्रैल २५१३ को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा यह नया पचायती राज अधिनियम लागू 


हो गया। 
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24 अप्रैल, 4993 को पचायती राज सविधात संशोधन के सन्दर्भ में टत्कालोत 
प्रधानमन्त्री पो वो नरसिम्हा राव ने स्वगोय राजोव गाँधी द्वार आरम्भ किये इस पुन्नोत उद्देश्य 
के सन्दर्भ में कहा था कि “लोकतन्र और पदायत को शक्तियो का हस्तान्वरण अब देश के 
सबसे पवित्र दस्तावेज अर्धात्‌ भारत के संविधान का एक भाग बन गया है। अब कोई भो 
आपको पदचायव को लोकतन््रोय प्रणाली को छोन नहों सकेगा। अब पदायव को मनमर्जी से 
न तो निलम्बित किया जा सकता है और न हो उसे भग किया जा सकता है। अब पचयदों 
को जो शर्क्तियाँ, उत्तरदायित्व और वित्तोय सस्ाधन हस्वान्दरित किये गये हैं, उन्हें कोई भी 
वापस नहीं ले सकेगा। सविधान में किये गये ये परिवर्तन देश के गाँव के विक्षास के इतिहास 
में एक महत्त्वपूर्ण घटना सिद्ध होगो। इस अधिनियम से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि 
वास्तविक शक्तियाँ फिर से केवल आपको हो मिल जादेंगी और आप अपने इलाके और अपने 
लोगो के विकास में कहों ज्यादा भूमिका निभा सकरेंगे। यह भो सुनिश्चित हो सकेगा कि गोव 
के गरोब लोग भो इस प्रक्रिया में भाग ले और समाज का कोई भी वर्ग यह नहों सोचे कि 
उनकी अनदेखी हो रहो है। 

बहुत जल्दो गाँव पचायतें स्थायो आधार पर एक सजोव सस्या वत जाएँगो और दे 

जनता द्वाग निर्वाचित प्रतिनिधियों से बनेंगो। ये सस्थाएं उदक कल्याण के विभिल कार्यक्रम 
चलाएँगी और इन कार्यक्रमो को योजवाएँ बनाने में लोगों का सहयोग लेंगो। वे ऐसो सक्रिय 
और सजोव सस्थाएँ बनाने में लोगों का सहयोग लेंगो। वे ऐसी सक्रिय और सजोव सस्याएँ 
होगो जो विकास, नियमन और सामान्य प्रशासन के काम करेगो। कृषि, भूमि का सुधार, 
पशु-पालन, ग्रामीण और घरेलू उद्योग, पोने का पानो, गरोदो उन्मूलन कार्यक्रम, स्वास्थ्य, 
सफाई, परिवार कल्याण आदि विषय इन पचायतो को जिम्मेदारी होगे। पदायतों को इतना 
समर्थ होना होगा कि दिन-प्रतिदिव की लोगो की जरूरो आवश्यक्ताएँ पूरी कर सकें और 
विभिन तरणेको से उनके हितों को रक्षा कर सकें।!7 


'राजस्थाव सरकार ने भो 73वें संविधान सशोधत के अनुरूप 23 अप्रैल, 7994 को नया 
'राजस्थात पचायतो राज अधिनियम लागू कर दिया और सशक्त व जनोन्सुखो पचाददो गज 
व्यवस्था के युग मे कदम रखा। राजस्थान सराकर ने तो समय-समय नये कानून विषम दा 
जनवरी, 2000 में 4999 के पचायठी राज अधिनियम में परिवर्तत कर पदायतो य्ज सस्याओं 
का पारदर्शों, सशक्त तथा जनोन्मुखो एव जनसहभागो बनाने के तहे दिल से प्रयास किये हैं जो 
शोध अध्ययन में यथासम्भव व सम्मिलित किये गये हैं। जैसा कि शोध अध्ययन में प्रस्तादित 
है, राजस्थान में 73वें संविधान सशोधन से पूर्व प्रारूप (जो मूलत: 953 के पचायत 
अधिनियम तथा 4959 के पदायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम पर आधरित था) 
एव 73वे सविधान सशोधन प्रदत्त प्रारूप जो 23 अप्रैल, 4994 को राजस्थान में व्यवहार सें 
आया। दोनो प्रारूपों के अनुरूप पचायती गज सस्थाओ के सयठन एव कार्यों का सँद्धान्तिक 
तुलनात्मक विश्लेषण जो राजस्थान सरकार के अधिनियम प्रपत्रा एवं अन्य निर्मयव व अदेश 
भन्नावलियो, प्रतिवेदगों पर आधारित है करना उद्देश्यापेक्षी हैं। चदोन पदायती राज 
अधिनियम के तहत इन सस्थाओ को सरचना एव कार्यकरण क्यो पयेक्षा को दशक का अष्यह 
चल रहा है। अतः पुरातन व्यवस्था एवं नवोन व्यवस्था का मूल्याकन समयोचिव अपेक्षा 
प्रतीत होती है। जो यक्ष प्रश्तत शव शक्पएँ युरातो व्यवस्था को समग्वि तथा नवीन प्रावधाव की 
उम्मीदों के साथ जुड़े थे क्या हल हो पाये २ 


यचायती सज व्यवस्था 73वें संविधान सशोधर से पूर्व तथा निवर्तमान सशोधित प्रारूपो ॥27 


नवीन पेचायती राज अधिनियम को व्यवस्थाओ के पश्चात्‌ राजस्थान में इत सत््याओ 
हरी बार चुनाव हो चुके हैं ? अठ इनके सगठव एवं कार्यों के मूल्याकव-तुलना एक 
का यही सही समय हैं। इनके सगठन एव कार्यों की तुलना निम्तोललेखित है-- 


ग्रामसभा सगठनात्मक तुलना 
[समानताएँ ] 

ग्रामसभा के 73वे सविधान सशोधन पूर्व एव पश्चात्‌ प्रारूपो की सागठनिक समानताओ 
को जैसा कि सारणी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठ नागरिकों की सभा दोनो ग्रारूपों से 
*ग्रामसभा' कहलायेगी ! ग्रामसंभा को बैठकों की अध्यक्षता सरपच अथवा उपसरपच करेगे। 
ग्रामप्भभा क्री कार्यवाहों पचायत संचिव लिखेगा तथा ग्रामसभा पच्यत मुख्यालय पर ही 
होगी। साथ ही एक समावता यह भी है कि वरिष्ठ नागरिकों की निश्चित संख्या द्वारा 
अतुरोध करने पर ग्रामसभा कौ भैठक बुलायी जा सकेगी। 

राजस्थान पचायत अधिनियम, 953 कौ धारा 23 (क) में ग्रामसभा का उल्लेख 
वयस्क भागरिको की सभा के रूप में किया गया है जो कि ग्रामस्रभा के नाम से ही अभिहीत 
'की जाती रही है। 73वें सविधान प्रदत्त पचायती राज तत्त्र मे ग्रामसभा को सवैधानिक दर्जा 
प्रदान करते हुए इसका गठन किया गया है। अत भ्रामस्षभा के पूर्ववर्ती एवं नवीन प्रारूप में 
सागठनिक दृष्टिकोण से निम्त समावताएँ एवं असमानतताएँ मुख्य रूप से दृष्टिगोचर होती है-- 


सारणी-57 
ग्रामसभा का सगठन 
(समानताएँ ] 





नवीन प्रारूप 


















३. पग्रामसभा की कार्यवाही पचायत सचिध 
लिखेगा। 


4. ग्रामसभा ग्राम पचायत मुख्यालय पर ही 
होगौ। 


5 वरिष्ठ नागरिकों के अनुरोध पर ग्राम- 
सभा की बैठक बुलायी जा सकती है। 
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ग्राम सभा का संगठन 
[ अम्मानताएँ ) 

साँगठनिक दृष्टिकोण से ग्रामसभा के पूर्ववर्तो एव नवीन प्रारूपो में व्यापक असमानताएँ 
हैं जैसे पुरातन प्रारूप मे ग्रामसभा को वैधानिक मान्यता का अभाव था, ग्रामसभा की बैठकों 
की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं था। 

ग्रामसभा को बैठक वर्ष में दो बार माह मई एवं अक्टूबर में करने का प्रावधान था, 
अनुसूचित क्षेत्रो को पंचायत के प्रत्येक गाँवों में ग्रानसभा करने के प्रावधान का अभाव, 
ग्रामस्रभाओ में कोरम या गणपूर्ति को अनिवार्यता को बाध्यता का अभाव, बैठक में विकास 
अधिकारी या उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति की अनिवार्यता का अभाव था। 

इसके विपरीत नवीन प्रारूप मे ग्राम सभा वैधानिक मान्यता युक्त हो गई, ग्रामसभा की 
बैठकों को अनिवार्य॑ता सुनिश्चित कर दी गई, ग्रामसभा की बैठक मे गणपूर्ति हेतु कुल 
सदस्यों के दशाश की उपस्थिति को अनिबार्यता का प्रावधान किया गया। 

अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पचायतों के सभी पग्रामो में ग्रामसभाओ, का प्रावधाव किया गया, 
ग्रामसभा की बैठक मे विकास अधिकारी या उसके प्रतिनिधि को उपस्थिति अनिवार्य कर दी 
गई साथ ही सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान नवोन प्रारूपो मे किया गया था। 

लेकिन राजस्थान पचायती राज सशोधन अधिनियम 6 जनवरी, 2000 के द्वारा सरवर्कता 


समिति का प्रावधान सम्राप्त कर दिया गया। ग्रामसभा के दोनो ग्रारूपों को असमानताओं को 
निम्न साएणी द्वारा स्पष्ट समझा जा सकता है-- 


सारणी-5.2 
ग्रामसभा का संगठन 
[ असमानताएँ ] 
नवीन प्रारूप 
ग्रामसभा वैधानिक मान्यता का अभाव। | 3. ग्रामसभा सबैधानिक मान्यता का 





ग्रामसभा को बैठकों की अनिवार्यता| 2 ग्रामसभा को बैठकों की अनिवार्यता। 
का प्रावधान नहीं। 


ग्रामसभा को बैठक वर्ष मे दो बार| 3 ग्रामसभा कौ बैठक वर्ष मे चार बार 
करने का प्रावधात। कले का प्रावधान 

4. ग्रामसभा को बैठक में गणपूर्ति या|4 ग्रामसभा को बैठक में कुल सदस्यों के 
कोरम को अनिवार्यता को बाध्यता का|।. दशाश की उपस्थिति की प्रथम बैंठक मे 
अभाव। अनिवार्यता। 
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5 अनुसूचित क्षेत्रों के सभी ग्रामो मे। 5 अनुसूचित क्षेत्रों के सभी प्रार्मों में ग्राम 
ग्रामसंभा के प्राधा- का अभाव। सभा का प्रयधान। 

6 बैठक में विकास अधिकारी या उसके | 6 बैठक में थिकास अधिकारी था उसके 
प्रतिभिधि को उपस्थिति की|  प्रत्तिनिधि यौ अनिवार्य उपस्थिति! 

अनिवार्यदा का अभाव । 


संतर्वता समितियों के गठन का।7 सदर्ऊता समितिया के गठन का प्रावधान 




















आमश्षभा की सागठनिक सरचना वी सवातता एवं अप्तमानता को हम अग्रोल्लेखित 
चार्ट के माध्यम से मापष्ट समझ सकते हैं-- 


राजस्थान मे ग्रामस्भा का सगठनात्यक आरेख 


(पूर्ववर्ती प्रारूप ) 
आरेख 5 






ग्राम पचायत 


गआ्रमसभा 
(वयस्क नागरियों की सभा] 


अध्यक्ष 


(ग्राम सभा] 
४ आणरिकों 

चंचायती राज अधिनियम 953 में सेक्शन 23/ जोड़कर वयस्क 

की सभा” कर उल्लेख किया गया है जो कि ग्रामसभा क% रूप में जानी जाने 

लगी है। 


4330 पचायतीयज व्यवस्था 


राजस्थान में ग्रामसभा सरचना आरेख 
(नवोनतम प्रारूपानुसार ) 


आरेख 52 


“ग्राम सभा सरचना 
(नवीन प्रारूप] 










अध्यक्ष 
[सरपच] 


ग्राम सचिव 
या 

विकास अधिकारी 
का 

प्रतिनिधि 


* सतर्कता 
समिति 


राजस्थान में नवीन पचायती राज अधिनियम, 994 के अनुसार ग्राम सभा का आरेख। 

राजस्थान पचायती राज अधिनियम सशोधन 6 जनवरी, 2000 के अनुसार सवर्कता 

समिति व्यवस्था समाप्त कर दो गई है। 

ग्रामसभा के कार्य 

73वे संविधान सशोधन के पश्चात्‌ ग्राम सभा के नवीन प्रारूप के अनुसार नवीन 
जिम्मेदारियाँ भो सौंपी गई हैं जो उसे पुणातन प्रारूप से विलग करतो है। हालाकि दोनों प्रारूपो 
के कार्यों में कुछ समानवाएँ भी हैं जिन्हे अलग से स्पष्ट करने का यत्किचन प्रयास 
अप्रोल्लेखित है-- 





ग्राम सभा आम सभा 
[सामान्य क्षेत्र] (अलुसूचित क्षेत्र) 







चचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान सशोधन से पूर्व तथा निवर्तमान सशोधित प्राहृपो ॥3] 


सारणी-53 












क्र पुरातनप्रारूप |! रातन प्रारूप 


आपमसभा के 


कार्य 
] 











पत्तायत का बजट प्रस्तुत करना। 












विवरण प्रस्तुत कएा। 





पचायत को ऑडिट रिपोर्ट और|2 
उसकी अनुपालना। 








पिछली सपरीक्षा रिपोर्ट और उसके 
दिये गये उत्तर। 













समानताएँ भी हैं जैसे ग्रामसभा मे पचायत 
और उसकी अनुपालन, योजना 
'पचायत के काम-काज का 


ओजता की प्रगति और विकास कौ | 3 









वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास 








विभिन्न प्रवत्तियो की रिपोर्ट। और अन्य कार्यक्रम। 
भचायत के काम-काज का ब्यौरा। 4. किसी भी क्रियाकलाप योजना आय 
और व्यय विशेष के बोरे मे सरपच एव 












सदस्यों से स्पष्टीकरण चाहना। 





उपर्युक्त साएणी से स्पष्ट है कि ग्राम के नवीव एवं पुएतन प्रारूपों के कार्यों मे कुछ 


का घजट प्रस्तुत करना, पचायत की ऑडिट पोर्ट 
जना की प्रगति और विकास वी विभिन्‍न प्रवृत्तियों की रिपोर्ट तथा 
ब्यौरा करने सम्बन्धी कार्य | 


सारणी-54 


नवीन प्रारूप 





भचायत की योजना प्रस्तुत करना। 


चचायत क्षेत्र से सम्बन्धित विकास 
योजनाओ के क्रियान्वयत में सहायता 
करना। 





ग्रामसभा के निर्णयो को क्रियान्विती | 2 
का लेखा-जोखा प्रस्तुत करना। 


विकास योजनाओ के क्रियान्वयन के 
लिए 'हिताधिवारियो को पहचान 
'करता। 





ऋण और सहायदा कै रूप मे प्राप्त धन 3 
राशि के उपयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत 
करता। 


कल्याण कार्यक्रमों के लिए 


स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप मेया 
नकद अथवा दोनो ही प्रकार के 
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सहकारी आन्दोलन सहकारिताओ से 
सम्बन्ध रखे वाले आम विषय तथा 
सहकारी समितियों द्वारा सुझाए गए 
मुद्दो का विवरण। 


ग्रौढ एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को 
प्ोत्स।हित करना। 





ग्रामोणो के सामान्य हितो के मामले 
जैसे-ग्रामोण चरायाह, जलाशय, 
सार्वजनिक कुओ आदि। 


समाज के सभी समुदायों भें एकता और 
सौहाद बनाना। 





महत्त्वपूर्ण सूचचाओ एवं निर्णया को 
जानकारी देना। 


ऐसे अन्यकृत्य जो विहित किये जये। 





वर्ष को प्रथम एवं द्वितीय त्रिमाहों में 
अठको का प्रावधान नहों। 


वर्ष को प्रथम एव द्वितीय तिमाही में 
ग्रामसभा बैठकों के अलग मुद्दे 


कार्यवाही हेतु ठथा जो कि मूलत* 
वित्तीय क्रियाकलापो से जड़े हैं। 
वर्ष में लिये जाने बाले भौतिक व 
वित्तोय कार्यक्रम! 

73व संविधान संशोधन पश्चात्‌ ग्रामसभा को ज्यादा सशक एवं जिम्मेदार बनाने का 
प्रयास किया गया है। अपने नवीन स्वैधानिक प्रारूप में ग्रामसभा अब पुरातन ग्रामसभा के 
कार्यों को प्रकृति से ज्यादा प्रभावशाली बनाई गई है। राजस्थान सरकार ने भो ग्रःमसभा को 
सशक्त व प्रभावशालो बनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका अदा को है। 

इसी वजह से ग्रामसभा के पुराने एव नवोन प्रारूप व्यापक अन्तर रखते हैं। अपने कार्यों 
के सन्दर्भ में पुरातन व्यवस्था में ग्रामसभा के कार्य, जैसे--पचायत को योजना प्रस्तुत करना, 
ग्रामसभा के निर्णयों को क्रियान्वितों का लेखा-जोखा रखना, ऋण एवं सहायता के रूप में 
प्राप्त धन-राशि के उपयोग कौ एिपोर्ट प्रस्तुत करना, सरकारी आन्दोलन, सहकारिताओं से 
सम्बन्ध रखने बाले आम विषय तथा सहवारी समितियों द्वारा सुझाए गए मुद्दे का विवरण, 
ग्रामीणों के सामान्य हितो के भामले जैसे ग्रामोण चरागाह, जलाशय सार्वजनिक कुओ अदि 
देखना ग्राम पाठशाला का सचालन, महत्त्वपूर्ण सूचनाओ एव निर्णयो को जानकारी वर्ष को 
प्रथम एव द्वितीय तिमाही मे बैठको का प्रावधान नहों है। 


अपने नवीन प्रारूप ग्रामसभा के कार्य पुरातन ग्रामसभा कार्यों से व्यापक अन्तर रखते हैं। 
जैसे-पचायत क्षेत्र से सम्बन्धित विकास योजनाओ के क्रियान्वयन मे सहायवा करता। 
विकास योजनाओं के लिए हिताधिकारियों को पहचान करना, सामुदायिक कल्याण 
कार्यक्रमो के लिए स्वैच्छिक श्रम और वस्तु रूप मे या नकद अथवा दोनो हो प्रकार के 
अभिदात जुटवा, प्रौड शिक्षा एव परिवार कल्याण को प्रोत्साहित करना। समाज के सभी 
समुदायो मे एकता और सौहार् बनाता ऐसे अन्य कृतज्ञ जो विहित किये जाये राज्य सरकार 
द्वारा आज ग्रामसभा मे वर्ष के प्रथम एव द्विदीय तिमाहो में वित्तोय क्रियाकलापो से जुड़े 





ग्रम पाठशाला का सचालन। 





पचायती राज व्यवस्था 73वें सविधान सशोधन से पूर्व तथा निवर्तमाव सशोधित प्राछ्पो ॥53 


ज्यादातर मुद्दे एवं सामान्य मुद्दे अलग से सरकरर द्वाग तय किये गये हैं जो कि भुग़तन प्रारूप में 
नहीं है। अब वर्ष में लिये जावे वाले भौतिक य वित्तीय कार्यक्रम भी ग्रामस्भा कार्यों का 
हिस्सा है। ग्रामस्तभा के कार्य पुराने प्रारूप में केवल चाहिए की भावता पर आधारित थे जबकि 
नवीन व्यवस्था में अतिवार्यता प्रभावशीलता नियन्त्रण तथा उत्तरदावित्व की प्रकृति युक्त 
कार्यों को बनाया गया है और यही कारण है कि 73वे सबिधान सशोधन पश्चात्‌ ग्रामसभाएँ 
ज्यादा सशक्त भूमिका निभाने कौ स्थिति में है। 

ग़ाप्र पच्चायत 


73वे सवैधानिक सशोधनो के पश्चात्‌ ग्राम पचायती के सागठनिक स्वरूप में पूर्ववर्ती 
प्रारूप की अपेक्षा व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होते हैं लेकिन साथ हीं समानताओ को भी 
नहीं नकारा जा सकता है। सारणो एव चार्ट के माध्यम से दोनो प्रारूपो के मध्य समानता एव 
अप्मावता को स्पष्ट किया गया है 
सारणी 5.5 
ग्राम पचायत का सगमठन 


0 पमानताए | 






















क्र 








पु प्रारूप 


सरपच प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित । सरपव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा विदाचित। 


क्र 
[। 
निर्वाचित। निर्वाचित। 
3. ठप सरपच का निर्वाचन निर्वाचित पची 
'पचो द्वारा अपने में से बहुमत द्वारा। द्वारा अपने में से बहुमत द्वारा। 


4 सरपच को पचो हारा बहुमत से|4 सरपच को पचो द्वारा बहुमत से 
अविश्वास करने पर हटाने कौ. अविश्वास करने पर हटाने को 


व्यवस्था। व्यवस्था। 
$ जनसझ्या 2 हजार से 5 हजार तक| & जनसख्या 2 हजार से 4425 हजार तक 
अथवा क्षेत्रफल पर आधारित गठन। अथवा क्षेत्रफल पर आधारित गठत। 
मामूली परिवर्तव के साथ दोनो प्राूपो में कुछ समानताएँ भी हैं जैसे 50228 
निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होगा ग्राम पचायत सदस्य सीधे मतदान दवा रे त 82 
उपसरपच का निर्वाचन पचो मे से बहुमत द्वारा होगा। उपर्बुक्त कुछ समातता: 4०205 
भये प्रावधानों के तहत दोनों प्रारपों मे काफ़ी असमावाएँ हैं। ग्राम पचायत पका कक 
(निर्माण आधार) 2 हजार से 5 हजार तक की जनसख्या अथवा क्षेत्रफल पर आधारित 
गया है। 











334 'पचायतीणज व्यवस्था 


सारणी-5 6 
ग्राम पंचायत का संगठन 
| ॥| 














दीन प्रारूप 


स्वैधानिक प्रावधानों द्वारा प्रदत्त 
स्वैधानिक प्रारूप। 


2__पचायत वार्डों का आरक्षण नहों। 2 _पचायत बाड्डों को आरक्षण का प्रावेधान। 
3. पचायत चुनाव अवधि व कार्यकाल 3 पचायत चुनाव अवधि व कार्यकाल 






क्र. पुरातनप्रारूय _ | 


अधिनियम द्वारा पारित प्रारूप। 





































अनिश्चित। सुनिश्चित ५ वर्ष। 
4 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। 4 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जगजाति 
'सहवरण को व्यवस्था। वार्ड आरक्षण व्यवस्था! 













5 महिला सदस्य का प्रत्यक्ष चयन नहों| ५ महिलाओं हेतु वार्डों का आरक्षण। 
होने पर सहवरण की व्यवस्था। 


6__ सरपच पद का आरक्षण नहों। &__सरपच पद को आरक्षण को व्यवस्था। 


7 आरक्षण व्यवस्था को लॉटरी द्वारा 7 पदों एव वार्डों का लॉटरी द्वारा चक्रातु- 
अक्रानुक्रमानुस्तार व्यवस्था प्रावधान| . क्रमानुसार आरक्षण का प्रावधान) 
नहों। (पदों व वाडडों में 


8 ग्राम पचायत स्थित सहकारी समितियों 
के अध्यक्ष सह-सदस्य के रूप में ग्राम 
'यचायत सदस्य बनाने का प्रावधान 


9 सरपच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 
कौ अवधि १ वर्ष तक नहीं लाने का 
प्रावधान। 


१0 अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरपच के 
हटाये जाने पर बहुमत द्वारा नया 
'सरपच बनाये जाने का प्रावधान! 
























8 ग्राम पचायत में सह-सदस्यों के पचायत 
सदस्य बनाने का प्रावधान समाप्ता 













9 सरपच के खिलाफ 2 वर्ष पूर्व 
अविश्वास प्रस्ताव न लाने वा प्रावधान। 

















१0 अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जिस वर्ग का 
सरपच हटाये जाने पर उसो वर्ग का 
सरपच पचों में से बनाये जाने का 
प्रावधान 
१4 न्याय उपसमिति के गठन का प्रावधान 

समाप्त कर दिया गया! 
42 कार्यों में सहायता हेतु समिति व्यवस्था 
का प्रावधात नहों। 

















4॥ न्याय उपसमिति के गठन का प्रावधान 
धा। 


42 कार्यों में सहायता हेतु समिति व्यवस्था 
का प्रावधान है। 
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उपर्युक्त साएणी से दोनों प्रारूपो के मध्य व्यापक अन्तर स्पष्ट परिलक्षित होता है जैसे 
पूर्ववर्ती प्रारूप में ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार द्वारा साधारण अधिनियम द्वाग निर्धारित 
किया जाता था ग्राम पचायतों में चाहा का आरक्षण नहों था। 

पचायतों के चुनाव व कार्यकाल अवधि अनिश्चित थी अनुसूचित जाति व अनुसूचित 
जनजातियों के सहयरण का प्रावधान था तथा भट्ठिला पच का आरक्षण नहीं था। पदों एव 
या्डों को लॉटरी द्वारा चक्रानुक्रमतुसार आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान नहीं था ग्राम पचायत 
में स्रिथत सहकारी समितियों के अध्यक्ष सह सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाते थे। 

'सरपच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव एक वर्ष पूर्व न लाना निश्चित था। अविश्वास 
प्रस्ताव द्वारा सरपच के हटाये जाने पर बहुमत द्वारा भया सरपच बवाये जाने का प्रावधान था। 
पचायत स्तर पर लोगों को न्याय हेतु न्याय उपस्नमिति का प्रावधान था। सर॒पच को कार्यों में 
सल्लाह एवं सरह्ययता हेतु पूर्वयर्ती व्यवस्था में समिति व्यवस्था का प्रावंधान था जबकि नवीन 
पररूप में यह व्यवस्था समाष्त कर दी गई है। 

जयकि नई व्यवस्था के तहत ग्राम पचायतों की स्थापन! या गठव॑ संवैधानिक तौर पर 
समग्र राष्ट्र में समान रूप से की गई है। पचायदों में वार्डों के आरक्षण का प्रावधान किया गया 
है। साथ ही सरपंच पद के आरक्षण की चक्रक्रमानुसार व्यवस्था की गई है। 

ग्राम पचायतों मे पूर्ववर्तों व्यवस्था के तहत सहसदस्यों के मनोनयन का प्रावधान 
समाफा कर दिया गया है। सरपच के खिलाफ अधिश्वास प्रस्ताव 2 वर्ष पूर्व न लाने का 
प्रावधान किया गया है तथा साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि जिस यर्ग का सरपच 
हटाया जाये उसी वर्ग का सरप पच्चो में से यनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त न्याय उपसमित्ति 
का प्राथधान समाप्त कर दिया गया है। 

यदि उक्त अन्तर को हम नूतन य पुरातन प्रारूपों के चार्ट मे देखे तो स्वत व्यापक 
अन्दर दृष्टिगोचर होता है. जो अप्रनिर्मित है-> 


पचायदौीराज व्यवस्था 
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राजस्थान मे ग्राम पचायत का सगठनात्मक आरेख 
(शीत फ्रक्ए] 
आरेख-5 4 







+ शाम पचायत सरचता 
(नवॉन प्रारूप) 





चच महिला पच अन्य 


दाजस्थान मे नवीन पचायतीराज अधिनियम 4994 के अनुसार 
आम पचायत का आरेख। 


338 पंचायतीराज व्यवस्था 


आम पंचायत के कार्य 

ग्राम पंचायत के कार्यों को एक फहरिस्त पंचायतों के जिम्मे को गईं है जिसमें पूर्ववर्तो 
एवं वर्तमान कार्यों में कोई गहरा अन्तर स्पष्ट नहीं होता है। यह अवश्य है कि कुछ ज्यादा 
अधिकारों के साथ नवीन प्रारूप में पंचायतों को ज्यादा प्रभावी तरोके से जिम्मेदारियों दी गई 
हैं लेकिन यथार्थ शायद इससे थोड़ा परे है। 994 से पूर्ववर्ती ग्राम पंचायतों के कार्यों एवं 
73वें संविधान प्रदत्त ग्राम पंचायतों के कार्यों में समानता एवं असमानता निम्त सारणों द्वाग 
स्पष्ट रेखांकित करने का प्रयास अग्रांकित है-- 
समानताएँ-- 

पंचायती राज अधिनियम की अनुझूनी तृतीय में पूर्ववर्तो प्रारूप तथा नवीन पंचायतों 
राज अधिनियम को अनुसूची प्रथम (धारा 52) में पंचायत के कृत्यों को निम्नानुसार स्पष्ट 
किया गया हैं जिसमें दोनों के असमान कृत्यों को अलग से साएणी द्वारा स्पष्ट किया गया है 
जबकि दोनों प्रारूपों में कार्य लगभग समात है। पूर्ववर्तो प्रारूप के कार्यों को नवोन व्यवस्था 
में अलग से शोर्षक मात्र अवश्य दे दिया गया है, जो अग्रोलिखित है-- 


सारणी-5.7 
ग्राम पंचायत के कार्य 



































» स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में: | , साथारण कृत्यः 

4. गृहकार्य अथवा मवेशी के लिए जल।| 4. पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक 
प्रदान करने को व्यवस्था। योजनाएँ तैयार करना। 

2. सार्वजनिक कार्यों, नालियाँ, बाँधों,| 2. वार्षिक बजट तैयार करता। 
दालाबों तथा कुओं (सिंचाई के उपयोग | 3, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता जुदना। 
में आने वाले कुओं तथा तालाबों के , सम्पत्तियों केअग 
अलावा) ठथा अन्य सार्वजनिक स्थानों | +* लोक सम्पत्तियों पर अतिक्रमण हटाता। 
'की सफाई अथवा निर्माण आदि। $. सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम 


और अभिदान का संगठन 

» स्वच्छता, मलवहन, कष्ट आदि काएणों। 6. गाँव (गाँवों) की आवश्यक सांख्यिकी 
की रोकथाम, उनको हटाना और मृत|। रखना। 
पशुओं की लाशों का निपटाय करना। | 2, प्रशासन के क्षेत्र में : 

« स्वास्थ्य का संरक्षण तथा सुधार करता। । 4. परिसरों का संख्यांकन। 

« चाय, काफों तथा दूध कौ दुकानों का| 2. जनगणना करना। 
लाइसेंस द्वार अथवा अन्य प्रकार से| 3, चंचायत सर्किल में कृषि उपज के उत्पादन 
नियमन। को बढ़ाते के लिए कार्यक्रम बनाना। 









प्र 






हे 





फ्् 
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सधारण तथा नियमन। 


खेल के मैदानो द्था सार्वजनिक 
का अभिनन्‍यास तथा सधारणा 


व 


फैलने या पुठराक्रमण के विरोध के लिए 

उपाय करना। 

सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण तथा 

उनका सधारण और निजी शौचालयो का 

नियमन करना। 

१0 स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर बस्तियों 
का सुधार कग़ना। 

१॥ कूड़ा-कग्कट के डेरो, गन्दे तालाबो, 
पोखरो, खाइयो, गड्ढों व खोखली 
जगहों को भरना, सिचित क्षेत्र मे पानी 
को इकट्ठा होने से रोकना तथा 
स्वच्छता सम्बन्धी अत्य सुधार कराना। 

१2 प्रसूति एवं शिशु कल्याणे। 


१3 चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करना। 

44 मनुष्यों तथा पशुओ के टीका लगाने के 
लिए ग्रोत्साहन। 

१5 नये भवनों के निर्माण तथा वर्तमान 
भवनो के विस्तार अथवा परिवर्तन का 
नियमन। 

३. 4608 पनिर्माण कार्यों के क्षेत्र 


] 


१ जल मार्गों में अथवां ऐसे स्थानों और 
स्थलों से जो किसी की निजी सम्पति 
न हो, और जो जनता के लिए खुले हुए 
हों, आने वाले अवरोध तथा उन पर 
झुके हुए हिस्सो को हंट्ाना चाहे ऐसे 
स्थान चचायत में निहित हो अथबा 
सय्कार के हो। 


शमशान तथा कब्रिस्तान की व्यवस्था, | 4 ग्रामीण विकास स्कीमो के कार्यान्वयन 


किसी सक्रामक रोग के आरम्भ होने | ५ ऐसौ प्रणाली के रूप में कार्य करना 












लिए आवश्यक प्रदा्धों और वित्त की 
अपेक्षा दर्शित करने वाला बिवरण तैयार 
करना। 


जिसके माध्यम से केद्धीय या राज्य 
सरकार द्वार किसी भी प्रयोजन के लिए 
दी गई सहायता पचायत सर्किल में पहुंचे। 

6 सर्वेक्षण करता। 

7 पशु स्टेण्डो, खलिहानो, चरागाहों और 
सामुदायिक भूषियों घर नियसत्रणा 

3. कृषि विस्तार भ्रहित कृषि 

] कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और 
विकास) 

2 बजर भूमियो का विकास। 

3 चरागाहों का विकाप्त और रख-रखाव 
और उनके अप्राधिकृत अन्य सक्रमण 
और उपयोग को रोकना। 

4. पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पालन 

१ चरागाह विकास। 


5. सामाजिक और फार्म बानिकी, लधु 
घन उपज, ईंधन और चारा 


१ चाँव और जिला सडकों कै पाश्तों पर 
और उसके नियम्त्रण के अधीन की अन्य 
लोक भूमियों पर चुक्षों पर रोपण और 
परिरक्षण। 

2 ईंधन रोपण और चारा विकास। 

3 फार्म चानिकी कौ प्रोन्नति। 

4 सामाजिक वानिकी और कृषिक 
चौधशालाओ का विकास 


१40 
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2 सार्वजनिक मार्गों, नालियो, बाँधो 6 खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग : 


पुलो का निर्माण एवं सधारण तथा 
मरम्मत किन्तु शर्त यह है कि ऐसे मार्गों, 
नालियो, बाँधो और पुलो के कार्य अन्य 
सार्वजनिक अधिकारों कौ स्वीकृति के 
बिना हाथ में नहों लिये जायेंगे। 


3 पचायतो में निहित या उनके नियन्त्र- 
णाधोन सार्वजनिक भवनों, चरागाहो, 
बन भूमियों, जिनमे राजस्थान बने 
अधिनियम 3953 (राजस्थान 
अधिनियम 33 सन्‌ 3953) को धारा 
28 के अन्तर्गत सौंपी गई वन भूमियाँ 
सम्मिलित हैं, तालाबों तथा कुओ 


(सिचाई के उपय्प्ेण मे आने वाले|2 
तालाब तथा कुओ के अलावा) का।3 


सधारण तथा उनके प्रयोग का नियमन। 

4 पचायत क्षेत्रों में रोशनी को व्यवस्था। 

5 पचायत क्षेत्रों में मेलो, बाजारों, क्रय- 
विक्रय स्थानो, हाटो, त्ाँगा स्टेण्डो तथा 
गाडियो के ठहरने के स्थानों का नियमन 
एवं नियन्त्रण (जिनका प्रबन्ध राज्य 
सरकार अथवा षचायत समिति द्वारा 
नहीं किया जाता है।) 


6 शणब को दुकानों तथा बूचड-खानों का 
नियमन तथा नियन्त्रण। 

7. सार्वजनिक मार्गों तथा क्रय-विक्रय 
स्थानों, एव अन्य सार्वजनिक स्थानों में 
येड लगवाबा तथा उनका सथारण और 
परीक्षण। 

8 आवारा और स्वामी विहोन कुत्तो को 
समाप्त करता। 

9 धर्मशालाओं का निर्माण एव सधारण। 

१0 स्तान करने या कपडे धोने के ऐसे घाटो 
का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण जिनका प्रबन्ध 
राज्य सरकार अथवा किसो अन्य 
अधिकासे द्वारा नहीं किया जाता है। 


4 ग्रामोण और कुटौर उद्योगो को क्‍ 
करना। 

7 ग्रामीण आवास : 

4 अपनी अधिकारिता के भोतर मुक्त आवास 
स्थलो का आवटन। 

2 आवासो, स्थलो और अन्य प्राइवेट तथा 

लोक-सम्पत्तियों से सम्बन्धित अभिलेख 

रखना। 

पेय जल * 

4 पेयजल कुओ, जलाशयो और तालाबों 

का सनिर्माण, मरम्मत और रख-रखावा 

जल प्रदूषण का निवारण और नियन्त्रण। 
हैण्ड पम्पो का रख-रखाव और पम्प 
और जलाशय स्कोमें। 

सड़के, भवन, पुलियाएँ, पुल नौघाट, 

जलमार्ग और अन्य सचार साधन : 

4 ग्राम सडको, नालियों और पुलियाओं का 

सनिर्माण और रख-रखाव। 

अपने नियन्रण के अधोन के या सरकार 

या किसी भी लोक प्राधिकरण द्वार उसके 

अनतरित भवनों का रख-रखाव 

3. नावो, नौघाटो और जल मार्गों का रख- 
रखाव। 

40. ग्रामीण विद्युतोकरण, जिसमें लोक 
भागों और अन्य स्थानो पर प्रकाश 
व्यवस्था करना और उसका रख- 
रखाव सम्मिलित है। 

44. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत : 

4. गैर-परम्परागत ऊर्जा योजनाओं कौ 
प्रोल्ति और रख-रखाव, 

2 सामुदायिक गैर-परम्परागत ऊर्जा युक्तियो 
'का, जिसमे गोबर गैंस संयंत्र सम्मिलित 
है, रख-रखाव, 


2. 
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१। पचाया के मलवाइन 3 विकसित घूल्हों और अन्य दक्ष 


कर्मचारियों के लिए मकानो का निर्माण 
'एवं संधारण। 


१2 शिविर मैदानों की व्यवस्था एवं उनका 
सधारणा 


काजीहाऊसो (0०8६६]6 
(०79०घ7०) की स्थापना, नियन्त्रण 
एप प्रबन्ध। 

॥4 अकाल अथवा अभाव के समय निर्माण 
कार्यों का आरम्भ, उनका संधारण तथा 
'ऐेजगार कौ व्यवस्था। 

१5 ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जो कि 

निर्धारित किये जावें, आयादी स्थलों का 

विस्तार तथा भवनों का तियमत। 


१3 


6 गोदामों क्री स्थापना और उपका' 
सपारण। 

१7 पशुओ कै लिए पानी की ध्ययस्था हेतु 
चोजरों फो खुदाई एवं सथारण। 

3. शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में 

शिक्षा का प्रसार। 

2 अखाड़ों, क्लबो तथा मनोर॑जन एवं 

खेलकूद के अन्य स्थानों कौ स्थापना 

एवं उनका सधारण। 

कला एवं सस्कृति की उन्‍्मति के लिए 

पियेटरों की स्थापना एवं उनका 

सथारण। 

पुस्तकालयो एवं घाचनासयों की 

स्थापना एवं उनका संधारण। 


कक 


ए्ण 


है 


] 


फा सगाना। 


युक्तियो का प्रचार। 

१2 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 

। अधिकाधिक नियोजन और उत्पादक 
आघ्तियां आदि के सृजन के लिए गरौैबी 
उन्मूलन सम्बन्धी जन॑-घेतना को और 
उसमें भागीदारी को प्रोन्‍्नत फरता 

43 शिक्षा (प्राथमिक ) 


१ समग्र साक्षरता कार्यक्रम के लिए लोक 
चेतना प्रोन्‍्नव करता और ग्राम शिक्षा 
समितियाँ में भाग लेना, 

2 प्राथमिक विद्यालयों और उनके प्रबन्ध में 
लड़को का और विशेष रूप से लडकियों 
का पूर्ण नामाकन और उपस्थिति सुति- 
श्चित करना। 

44 प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा 


प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम को प्रोलक करना 
और उसका अवुषीक्षण। 

75 पुस्तकालय 
आम पुस्तकालय और थाचनालय। 

॥6 सॉस्कृतिक क्रियाकलाप : 
सामाजिक और सास्कृतिक क्रियान्वयन 
को प्रोन्तता करता। 

7. याजार और मेले * 
मैलो (पशु मेलो सहित) और उत्सवों 
का आयोजन 

१8 ग्रामीण स्वच्छता 

4 सामान्य स्वच्छता रखता 


सार्वजनिक रेडियो सेट्स एंवं ग्रामफोनो | 2 लोक सड़को, नालियों, जलाशयों कुओं 


और अन्य लोक स्थानों की सफाई, 


242 


5 


3 पचायत क्षेत्र के कृषि एवं कृषि घिन्त 


पचायत क्षेत्र मे सामाजिक एवं नैतिक 3 
उत्थाव करता, जिसमे स्थिति में सुधार, 
भ्रष्टाचार का उन्मूलन तथा जुआ एव 
निरर्थक मुकदमेबाजी को निरत्साहित 
करना सम्मिलित है। 


आत्मरक्षा एवं पचायत क्षेत्र को 
सुरक्षा ४ 

भचायत क्षेत्र और उसके अन्दर्गत फसलों 
को चौकोदारो का प्रबन्ध, किन्तु शर्ते 
यह है कि चौकोदारो का व्यय, पचायत 
द्वाग पचायत क्षेत्र में ऐसे व्यक्तियों से 
और ऐसे ढग से लिया एवं वसूल किया 
जायेगा जैसा कि निर्धारित किया गया है। 


4 


6 


हे 


कष्ट कारक (048९0५9४९) एवं 
खदरनाक व्यापारों अथवा व्यवहारों का 
नियम एवं सनन्‍्यति। 


आगजनी होने पर आग बुझाने मे 
सहायता करना तथा उसके जोवन एवं 
सम्पत्ति को सुरक्षा करना। 


प्रशासन के क्षेत्र मे : 


भू-गृहादि पर अक लगाना। 
जनगणना करना। 


उत्पादन कौ वृद्धि के लिए कार्यक्रम ३ 
बताना! 


ग्रामीण विकास योजनाओं को 
क्रियान्वित करने के लिए उपयोग में 
आने वालो रसद एवं घित्तोय 
आवश्यकताओ का विवरण तैयार 

| 


करता। 


परचायतीण्ज व्यवस्था 


शमशान और कब्रिस्तान भूमियो का रख- 
रखाव और विनियमन, 

ग्रामीण शौचालयो, सुविधा पाकोँ और 
स्वान स्थलों और सोकपियों इत्यदि 
सन्निर्माण और रख-रखाव, 

अदाबकृत शवों और जोव-जन्तु शवों का 
निपटारा, 

धोने और स्नान के घाटो का प्रबन्ध और 
नियन्त्रण 


१9 लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण: 


परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रिया- 
न्वयन, 

महामारी की रोक और उपचार के 
उपाचय, 

मास, मछलो और अन्य वितश््वर खाद्य 
पदार्थों के विक्रय का विनियमन, 

मानव और पशु टोकाकरण के कार्यक्रम 
में भाग लेगा, 

खाने और मनोरजन के स्थापन्रों का 
अनुज्ञपन, 

आवाश कुत्तों का नाशन, 

खालो और चमड़ो के ससस्करण, 
चर्मशोधन और राई का विनियमन, 


आपराधिक और हानिकारक व्यापारों का 
विनियमन। 


20. महिला और बाल विकाम्त : 


महिला और बाल कल्याण कार्यक्रमों के 
क्रियान्वयन में भाग लेना, 

विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार 
कार्यक्रमों को प्रोन्नत करता। 


24. विकलांगो और मंदबुद्धि वालों के 


कल्याण सहित समाज कल्याण 4 
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5 एक ऐसे माध्यम में कार्य को क्‍ ] विकलामों, मदबुद्धि वालों 


जिससे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार 

ट्वारा किसी प्रयोजव के लिए दी गई 

सहायता पचायत क्षेत्र में पहुँच जाये। 

सर्वेक्षण करा। 

पशुओ के खड़े रहने के स्थानों, 

खलियानो, चग्रगाहों तथा सामुदायिक, 

भूमियों का नियेस्रणं। 

मेलो, तीर्थयात्राओ तथा त्यौहागो 

(जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार आज्ञा 

'पचायत समिवि द्वारा नहीं किया जाता। 

हो) स्थापना, सधारण तथा नियमन। 

9 बेरोजगारी से सम्बन्धित आँकड्टे तैयार 
करना। 

१0 जिन शिकायतों का पचाण्त निरीक्षण 
नहीं कर सके, उतके बारे में समुपयूक्त 
प्राधिकारी को रिपोर्ट करना। 


॥। पचायंत अभिलेखो को तैयार करना, 
उनका सधारण एवं देखभाल! 

42 जम्मों त्तथा विवादों का ऐसी रीतियो से 
तथा ऐसे प्रपत्र में, जो ग़ज्य स॒कार द्वारा 
इस निमित्त स्रामास्यत्वा विशेष आज्ञा 
द्वात निर्धारित किये जाएँ, पजियत 
(सजिस्ट्रेशन) करता! 


व्व्0 


च्छ 


१3 पच्चायव क्षेत्र में स्थित गाँवों के विकास | 25 धर्मशालाओ और ऐसी हो सस्याओ 


के लिए योजनाएँ दैयार करना। 
6, जनकल्याण के क्षेत्र मे 


4 भूमि सुधार योजनाओं को कार्यालित[ 27 बूचड़खानों का सलिर्षाण और रख- 


करने में सहायता करना। 


2 अपगो, विदाश्रितों तथा रोगियो को| 28 लोक उद्यानो, खेल के मैदानो इत्यादि 


राहुद दिलाना। 


३3. देवी-प्रकाप के समय क्षेत्र के निवासियो| 29 लोक स्थानों के खाद॑ के गइढ़ो का 


की सहायता करना। 
















निशाश्चितों के कल्याण सहित समाज 
कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग 
लेगा। 

22 कमजोर वर्गों और विशेषतया अनु- 
सूचित जातियों और अनुसूचित जन- 
जातियों का कल्याण 


॥ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन- 
जातियों, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर 
वर्यों के सम्बन्ध मे जन-जागृति को 
प्रोन्चत करता। 

23 लोक विकास व्यवस्था * 


॥ आवश्यक वस्तुओं के वितरण के सम्यन्य 
में जन-जागृति को प्रोन्‍्नत करता 

2 लोक वितरण व्यवस्था का अनुवीक्षणा 

24 सप्मुदायिक आस्तियो का रख- 
रखाव 

4 सामुदायिक आत्तियों का रख-रखाव, 

2 अन्य सामुदायिक आस्थियो का परिक्षण 
और रख-रखावा 


'का सनिर्माण और रख-रखाद। 

26 पशुशेड़ों, पोखरों और गाड़ी स्टेफ्डो 
का सन्तर्माश और रख रखाव। 
रखावा 


करा रख-रखाव। 


विनियमन। 


25 भपवायदोराज व्यवस्था 


है 


भचायत क्षेत्र में भूमि तथा ससाधनो के | 30 शराब की दुकानों का विनियमन। 
सहकाएं प्रबन्ध को व्यवस्था करना और 
सामूहिक खेती, ऋणदात्रो समितियों 
तथा बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का 
'सगठन। 

राज्य सरकार को पूर्व अनुमति से बजर 
भूमि को कृषि योग्य बनाना और ऐसी 
भूमि पर खेतो करवाता। 

सामुदायिक कार्यों तथा पचायत क्षेत्र के 
उन्नति कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम 
'को आयोजित करना। 

सस्ते भाव को दुकान खोलना। 

परिवार नियोजन का प्रचार करना। 
कृषि तथा परीक्षण के क्षेत्र मे 

कृषि उनति तथा आदर्श कृषि फार्मों को 
स्थापना। 

धान्यागारो (57.097९५) कौ स्थापना। 
3 राज्य सरकार द्वारा पचायत में निहित 
बजर तथा पडत भूमियों पर खेतों 
'करवाना। 

कृषि उपज बढाने को दृष्टि से पचायत 
क्षेत्र में कृषि के न्यूनतम निर्धारित लक्ष्यों 
को प्राप्त करना। 

खाद के सधारणो का सरक्षण करना, 
मिप्रित खाद (८०घाए०5७ तैयार करना 
और खाद की बिक्रो करना। 

उनत बोजो के लिए पौधघर (नर्सरीज) 
स्थापित कर्या तथा उनका सथाएण 
करना और औजारों तथा सामान्य 
(स्टोर्स) के लिये व्यवस्था करना। 
उन्नत बीजो का उत्पादन तथा प्रयोग 
सहकाये कृषि को प्रोत्साहन 
'फसल-परीक्षण तथा फसल रक्षा 


छ् 


क्ऊ न+ 4 0 कब छः 


पत्र हु 


] 


छ ०9 चअ+ 
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१0 छोटे सिचाई कार्य जिसमें पचास एकड 
से अधिक भूमि में सिचाईं नहीं होती हो 
और जो पच्ायव समिति के कर्तव्य क्षेत्र 
के अन्तर्गत नहीं आते हो। 

१7 ग्राम बनो का बर्धन परीक्षण तथा 
सुधार। 

72 डेयरी फार्मिंय को प्रोत्साहन! 


8 पशु अभिजनन तथा पशु रक्षा के क्षेत्र 













पशु सुधार तथा पशु मसल सुधार और 
चशु-धन को स्गमौन्य देखभाल जिसके 
तहत जानयरो कौ चिकित्सा तथा उनमे 
रोग फैलने कौ रोकंधाम सम्मिलित है। 

नस्ली साड़ प्खना और उनका पालन 
करना। 

ग्राम उद्योग के क्षेत्र में 

कुटीर तथा ग्राम उद्योगों का विकास 
उनमें सुधार तथा प्रोत्साहन। 

१0 विविध कार्य 

विद्यालयों के भवनो तथा उनसे अनु 
बन्धित समस्त भदनो का निर्माण तथा 
उनकौ मरम्मत करमा। 

प्राथमिक विधालयौ के अध्यापकों के 
लिए आवासो का निर्माण कराना। 

भारत सरकार के डाक-विभाग के लिए 
और उसकी ओर से उस विभाग के साथ 
तय हुई शर्तों पर डाक सेवा हाथ मे 
लेना तथा निष्पादित करना। 

जोवत बीमा तथा सामान्य बोमा 
कारोबार प्राप्त करणा। 
अभिकर्त्ता के रूप मे या अल्पबचत 


प्रमाण-पत्रो को बिक्री। 
पर्यक्त सारणी मे प्रदर्शित दोनो प्रारूपो के कृत्य समान है। 


कक 













बज 
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असमानताएँ 


चंचायतीराज व्यवस्था 


'पचायतो राज व्यवस्था के 73वे सविधान सशोधन पूर्व एवं 73वें सविधात सशोधन 


प्रदत्त प्रारूप में असमानताएँ अग्राकित हैं-- 


सारणी-5 8 
ग्राम पंचायत के कार्य 





क्र - पंशतनंप्रार्प >- ०] 


पुरातन प्रारूप 





क्र. 


] 
नवीन प्रारूप 








4 पूर्ववर्ती प्रारूप मे जहाँ कार्य 40 शोर्षको 
में विभक्त थे। 

सार्वजनिक स्थानों पर रेडियो, टो वी 
एवं सचार शिक्षा के अन्य साथनो को 
लगाना व उनका रख-रखाव। 

विविध कार्य :; जैसे जीवन बीमा 
सामान्य बोमा करवाना। भारत सरकार 
की डाक सेवाओ में सहायता करना, 


क्उ 


प्‌ 


'एजेट के रूप मे या अन्यथा अल्पबचत 


प्रमाण-पत्रो को बिक्री 


पुरातन प्रारूप मे यह कार्य-सूची मे 
सम्मिलित नहीं है। 
--उपर्युक्त-- 


के 


“-उपर्युक्त-- 


् 


--उपर्युक्त-- 


्छ 


--3पर्युक्त-- 


--3पर्युक्त-- 


हि] 








4 


ह 


् 


क 


फत 


०2 


५) 


99 


हि] 


नवीन प्रारूप मे कार्यों को 32 शीर्षकों में 
विभक्त कर दिया गया है। 

नवीन प्रारूप में यह कार्यसूची में शामिल 
नहीं है। 


साधारण कृत्य : पचायत क्षेत्र मे विकास 
के लिए वार्षिक योजनाएँ तैयार करना, 
वार्षिक बजट तैयार करना, गाँवों को 
आवश्यक साख्यिकी रखना। 


मत्स्य-पालन : गाँवों में मत्स्य-पालन का 
विकास) 

लघु सिचाई : 50 एकड तक सिचाई करने 
वाले जलाशयो का नियन्त्र० एवं रख- 
रखाव। 

खादो, ग्राम और कुटीर उद्योग : ग्रामोण 
क्षेत्रे के फायदे के लिए चेतना शिविरों, 
सेमीनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि 
और औद्योगिक प्रदर्शनियो का आयोजन। 
पेयजल : जल-प्रदूषण का निवारण एव 
नियन्त्रण हैण्डपपो का रख-रखाव और 
पम्प और जलाशय योजनाएँ। 

ग्रामीण विद्युतोकरण : जिसमे लोकमार्गों 
और उसका रख-रखाव सम्मिलित है। 
गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत * गैर- 
परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की उन्‍तति व 
रख-रखाव, गोबर, गैस, सौर-ऊर्जा, 
विकसित चूल्हे आदि। 


पचायत्री ग़ज व्यवस्था 73वें सविधान सशोधन से पूर्व तथा निवर्तमान संशोधित प्रारूपों पा 


न +उपर्युक्त-- 40 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पग्रामसभा के 
माध्यम से हिताधिकारियों की पहचान 
तथा उसको क्रियान्वयन एवं अनवीक्षण 
(मोनौटरिंग)॥ 

१॥ --उप्युक्त-. ॥। शिक्षा (प्राथमिक) विद्यालयों मे तथा 
प्रबन्ध मे लडकों तथा विशेषत 
लडकियो का नामाकन सुनिश्चित करना। 

१2 पुरातन प्रारूप से यह कार्यसूचों मे। ॥2 प्रौढ सहायता कार्यक्रम को उनत करना 

















शामिल नहीं है। और अनवीक्षण (मॉनीटरिंग)। 
43 --उपर्युक्त-- १3 महिला एवं बाल विकास के तहत 
आँगनबाडी केद्रों का विकास करता) 
44 --उपर्युक्त-- 74 वृद्ध और विधवा पेशव तथा साधाजिक, 
बीमा योजनाओं में सहायता करना। 
प$ --उपर्युक्त-- 75 लोक वितरण व्यवस्था का अनुवोक्षण 
(मॉनीटरिंग) करता। 





उपर्युक्त सारणी से ज्ञातव्य है कि जहाँ पूर्ववर्ती प्रारूप के आरम्भिक तीन कार्यों 89% 
बिल्कुल अलग है वहाँ कार्य न 4 से 45 तक सारणी मे नवीन प्रारूप के तहत जिन 
के कार्यों का उल्लेख किया गया है वे पूर्ववर्ती प्रारूप की कार्यसूची में नहीं है। 

इस प्रकार नवीन प्रारूप मे शीर्षको के तहत कुछ नवीन कार्यों को जोड (678 मीन 
जिम्मेदारियाँ दी गई हैं जो उसे पुरातन प्रारूप से कुछ अलग प्रदर्शित करती है। सारणी 
में नबीन प्रारूप में 6वें न पर राज्य सरकार द्वाग सौंपे जाने वाले कार्य पुरातन पचायती राज 
व्यवस्था में पचायतो को अनिवार्य एव ऐच्छिक कार्यसूची मे शामिल थे जिनकौ प्रकृति अब 


बदल दी गईं है। 

पंचायत समिति हे 
संरचना एवं गठप के दृष्टिकोण से 73वें पचायती राज अधिनियम के अनुसार 794 
राजस्थान सर॒कौर द्वाद्य स्वोकृत नवीन पंचायत समिति प्रारूप मे पूर्ववर्ती प्रारूप की तुलना मे 
व्यापक बदलाय किया गया है। कार्यों की दृष्टि से हालाकि कम परिवर्तन परिलक्षित होता 
है। सागठनिक दृष्टि से पचायत समिति के नवोत एव पुरातन प्रारूपों मे अन्तर अग्रोल्लेखित 
सारणी-5 9 
घचायत समिति का गठन 












क्र पुणठनप्रारप  /| पु क्र नवीन प्रारूप 

प्रधान का अप्रत्यक्ष निर्वान बहुमत ट्वारा। | ॥ प्रधान का अप्रत्यक्ष निर्वानि बहुमत हारा। 

2 उपप्रधात का विवोचन गुप्त मतदान द्वा | 2 उपप्रधान का निर्वाचन गुप्त सत॒दान ह्वाय 
बहुमत से होठ है! (सदस्यों मे से) अदस्यो में से बहुमत द्वारा 









उ48 'परचायतीणज व्यवस्था 





न लक समिति के क्षेत्र में आने वाले। 3 पचायत समिति के क्षेत्र में आने बले 
विधानसभा क्षेत्र का विधायक पदेव। विधानसभा क्षेत्र का विधायक भदेन 
सदस्या सदस्य 
कार्यों को सुविधा हेतु समिति व्यवस्था।। 4 कार्यों को सुविधा हेतु समिति व्यवस्था। 
अपधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का 5 प्रधान के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव का 
आ्रावधान। प्रावधान। 
राजस्थान में पचायत समिति सरचना के सन्दर्भ में पूर्वदर्दी एव नवीन प्रारूपों में काफी 
लघु अन्तर है जैसाकि उपर्युछ् चार्ट एवं सारणो से प्रदीत होता है कि प्रधान का निर्वाचन दोनों 
भआरूपो में पचायत समिति सदस्यो द्वारा गुप्त मतदान से एवं बहुमत द्वाय किया जाता हैं। 
उपप्रधान का चुनाव भो गुप्त मतदाव से पचायत समिति सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जाता 
है। 


पक 











जज + 






दोनों हो प्रारूपो में उस प्रचायत समिति क्षेत्र मे आने वाले विधान सभा क्षेत्र का 
विधायक पदेत सदस्य होता है। प्रधान को सहायता एव पचायत समिति में कार्यों को सुविधा 
के दृष्टिकोण से समिति व्यवस्था दो प्रारूपो में मौजूद हैं। इस प्रकार प्रधान के खिलाफ 
अविश्वास प्रस्ताव पूर्ववर्ता व्यवस्थाओ मे भो था और नवोन व्यवस्था में भी है। ये कुछ 
समानताएं दोनो प्रारूपो में परिलक्षित होती है-- 


सारणी-5 40 
पंचायत समिति का संगठन 





मे विभाजित। 





में विभाजन का प्रावधान नहों पचायत 
क्षेत्रों में विभाजन। 

पचायत समिति मे सरपच, पच, 
विधायक (पदेन सदस्य) सहवरित 
सदस्य, ग्रामसभा अध्यक्ष (ग्राम दादी) 
सहकारी समितियों के अध्यक्ष होते हैं। 
(अप्रत्यक्ष निवांचित व मनोनीत 
सदस्य) 
चचायत समिति का अनिश्चित 
'कार्यकाल। 

















3 पचायत समिति मे प्रत्यक्ष निवांचित 
सदस्य होते हैं तथा विधानसभा सदस्य 
पदेन सदस्य होता है। 


| 















4 पदचायत समिति का 5 वर्ष का निश्चित 
कार्यकाला 


की 





पचायती राज व्यवस्था 73यें सविधात सशोधन से पूर्व तथा निवर्तमात सशोधित प्रारूपो 49 


_. सदस्य (विधायक) को प्रधान के | $ पदेन सदस्य (विधायक) को प्रधान के 
निर्वाघन में मताधिकार। निर्वाचन में मताधिकार नहीं। 
सरपच पचायत समिति को मताधिकार | 6 सरपच केवल बैठकों में आमन्ठत्रित 
सहित सदस्य। मताधिकार व सदस्यता नहीं। 
प्रधान के खिलाफ अविश्वास 2/3|7 प्रधान के खिलाफ प्रस्ताव पदप्रहण करने 
अहुमत से 6 माह पहले नहीं लाया जा।. के 2 यर्ष पूर्व नहीं लाया जा सकता। 
सकता है। 

अप्रत्यक्ष दिर्वाचित या मनोनीत सदस्यों 
द्वारा प्रधान का यहुमत से निर्वाचत। 
निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण नहीं सह- 
बरण, सह-सदस्यता। 
१0 आरक्षित थर्गों का क्षेत्र एवं कोटा 
आरक्षण तय नहीं। 
॥ प्रधान पद के आरक्षण का प्रायधान 
नहीं। 

।2 आरक्षण का प्रावधान नहीं (पदेन, 
मनोनेयन, सहयरण, सह-सदस्य) 


फ़ 



























यु 
5 






च्च 
च्ज 








प्रत्यक्ष निर्वाचित पचायत समिति सदस्यों 
में से बहुमत ट्वाय प्रधाव का चुनाव। 
निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। 


च्छ 
न] 






च्छ 













40 आरक्षित वर्गों का क्षेत्र व कोटा एव 
आउरक्षण तय 
4] प्रधान पद के आरक्षण का प्रावधान 




















42 आरक्षण का प्रावधान लॉटरी द्वारा 
अक्रक्रमानुसार (महिला, अ जाति, अ 
जनजाति व पिछड्ठा वर्ग) । 

१3 चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष या पंचायत समिति 
भग होने के 6 माह के अन्दर करवाना 
निश्चित थे अविवार्य। 

44 उपप्रधान का चुनाव केवल निर्वाचित 
क्षेत्रो के प्रतिनिधियों मे से निर्वाचित 
अतिनिधियों द्वारा बहुमत से। 

45 प्रधान जिला परिषद्‌ की बैठकों भे 
आमन्त्रित मात्र सदस्यता व मताधिकार 
नहीं। 


46 अविश्वाप्त द्वारा हटाये जाने पर जिस वर्ग 
का प्रधान का पद है उसी वर्ग का प्रधात 





3 चुनाथ की समय सीमा निश्चित नहीं। 














१4 ठषप्रधान का चुनाव सहवृत, सह- 
सदस्य, सरपच, पच व ग्रामदानी प्राम- 
सभाओं से निर्वाचित सदस्यों द्वारा। 

45 प्रधान जिला परिषद्‌ का मताधिकार 
सहित सदस्य । 



















46 अविश्वास प्रस्ताव ट्वास हटायें जाने पर 


उपप्रधान को प्रधान बनाने का प्रावधान दामन 
भये प्रधान बनने तक। , बनाये जाने का प्रावधान। 


भचायत समिति सहयरित सदस्य तभी लिये जायेंगे जमकि इसका कोई सदस्य चुनकर 
नहीं आया हो (पूर्ववर्ती प्रारूप में ) उपर्युक्त साएणी से ज्ञात है कि 73वें चचायती राज 482 
सशोध॑न के पश्चात्‌ राजस्थान सरकार ट्वारा स्वीकृत 4994 के चंचायटी राज 422024% 
चूर्ववर्ती प्रारूप मेँ व्यापक फेरबदल किये गये जो 73वें सविधात सशोधन के अनुरूप गे 
जैसे पूर्ववर्ती प्रारूप मे जहाँ 959 के पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम 
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आधारित था। प्रारूप ध्यरत सरकार द्वाण सम्पूर्ण राष्ट्र मे समा रूप से लागू 73वें सविधान 
सशोधन के अनुरूप पचायत समिति मे निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान नहीं था जबकि नवोत 
घचायत समिति को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में विभक् किया गया है। पहले पच, सरपच, 
'सहवरित सदस्य, सहसंदस्य, पदेन सदस्य, ग्रामदानों ग्रामसभाओ से निर्वाचित सदस्य पचायत 
समिति के सदस्य हुआ करते थे लेकिन अब पचायत समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 
निर्वाचित व्यक्ति ही पचायत समिति के सदस्य है। पूर्व में पचायत समिति का कार्यकाल 
अनिश्चित था जबकि नवीन व्यवस्था मे इसका कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित कर दिया गया है। 
पहले विधानसभा सदस्य जो उस पचायत समिति क्षेत्र में आता था। 

'पचायत समिति का मताधिकार के साथ पदेव सदस्य था जबकि अब वह पदेन सदस्य 
तो है लेकिन मताधिकार के साथ नहीं पूर्ववर्तो व्यवस्था मे सरपच पचायत समिति के 
मताधिकार के साथ सदस्य थे लेकिन नवीन व्यवस्था में वे केवल मैठको में आमन्त्रित सदस्य 
मात्र है। पहले प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 2/3 बहुमत से 6 माह पूर्व नहीं लाया 
जा सकता था लेकिन नवीन नियमो में पद-ग्रहण करने के दो वर्ष से पूर्व अविश्वास प्रस्ताव 
नहीं लाया जा सकता। पूर्व व्यवस्था में जहाँ पचायत समिति सदस्यों यथा सरपच, पच, 
सहवरित सदस्य, सहसदस्य, पदेन सदस्य वा ग्रामदानो ग्रामसभाओ के निर्वाचित सदस्यो 
द्वारा प्रधान का निर्वाचन बहुमत से किया जाता था जबकि नवोन प्रारूप में पचायत समिति में 
प्रत्यक्ष निर्वाचित (डायरेक्टर्स) द्वारा अपने मे बहुमत से प्रधाव व उपप्रधान का निर्वाचन करने 
का प्रावधान है। 

पहले अनु जाति, अनु जनजाति व महिला वर्ग के सदस्यों के सहवरण की व्यवस्था 

थी लेकिन अब इन वर्गों के लिए पचायत समिति क्षेत्रों में आरक्षण का प्रावधान कर दिया है 
तथा पूर्व व्यवस्था समाप्त कर दो गई है। पहले आरक्षित वर्गों का क्षेत्र व कोटा चा लेकिन नई 
व्यवस्था में आरक्षण का क्षेत्र व कोटा दोनों निश्चित किया गया है। पुणनी व्यवस्था में प्रधान 
के यद के आरक्षण का प्रावधान नहों था लेकिन अब प्रधान का पद भी लॉटरी व्यवस्था द्वार 
अक्रक्रमानुसार आरक्षित कर दिया गया है। पूर्ववर्ती व्यवस्था आरक्षण रहित थी जबकि नवोन 
व्यवस्था में लॉटरो द्वार चक्रक्रमानुसार आरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पहले 
चुनाव की समय सोमा निश्चित नहीं थी सब कुछ राज्य सरकार की मर्जा पर निर्भर था 
जबकि नवोन प्रारूप मे 5 वर्ष या पचायत समिति भग होने के & माह में चुनाव अनिवार्यतः 
'करवाने का कानूनी प्रावधान किया गया है। पुरानी व्यवस्था में प्रधान जिला परिषद्‌ का 
मताधिकार के साथ सदस्य था लेकिन नई व्यवस्था में वह केवल बैठकों में आमन्त्रित सदस्य 
के रूप में रह गया है। प्रधात को आतिएवाम़ प्स्ताज़ हुए हटाओ ऋाते पए पूर्व में उपप्रधाव 
प्रधाव बना दिया जाता था। नये प्रधान के निर्माण तक लेकिन नये प्रावधानों के तहत जिस वर्ग 

का प्रधान हटाया गया है उसी वर्ग का पचायत समिति सदस्य प्रधान बनाया जायेगा न कि 

उपप्रधाना 
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राजस्थान मे पचायत समिति का सगठनात्मक आरेख 
[ नदीन प्रारूप ] 


____ आरेख 56 
* पचायत समिति सरचना 
[नवोन प्रारूप] 


'पचायत समिति 





































विधानसभा सदस्य 
( क्षेत्रोय) 
(पदेन सदस्य) 


प्रत्यक्ष निर्वाचित 
सदस्य 


सरपच 
विशेष अमन्तरित 
सदस्य 


स्थायी समितियाँ 





प्रशासन वित्त व 
'कराधाव समिति 
$ सदस्य प्रधान 
'पदेन अध्यक्ष 












भाँचवों समिति किसी 


भो विषय पर पवायत 
समिति आवश्यकतानुसार 


गठित कर सकती है। 
* पचायदी राज अधिनियम, 994 के अनुसार पचायत समिति की सरचता 
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पंचायत सम्रिति के कार्य 


राजस्थात सरकार ने इल्के से परियर्तनों के पश्चाद्‌ पचायत समिति के कार्यों में शीर्षक 
संख्या बढ़ाकर पूर्वयर्ती कार्यों को यथावत्‌ रखा गया है। अत, कार्यों में समाउठा अधिफ 
अप्तमावता नाममात्र की रह गई है। हालाकि दोनो प्राहृपों के मध्य कार्यों की समावता एव 
असमानवा स्पष्ट करना शोधापेक्षित है, जो अग्रोल्लेखित है- 
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पंचायत समिति के कार्य 








पुरातन व्यवस्था में पचायतो के कार्य 47| ॥ पचायंत समिति के पूर्ववर्नी कार्यों को 

शीर्षको में विभक्त थे। नयीन व्यवस्था के तहत 29 शीर्षको मे 

विभक्त कर दिया गया। 

समाज शिक्षा के तहत युवक सगठनों कौ | 2, कृषकी का प्रशिक्षण और प्रसार क्रिया- 

स्थापना, ग्रामंयासियों तथा ग्राम साचियो।.. कलाए। 

के प्रशिक्षण तथा उनकी सेयाओं के 

उपयोग को विशेष रूप से ध्याने मे 

रखते हुए महिलाओं और याल़कों के 

खीच काम कएना। 

थे कार्य पूर्यवर्ती प्रारूप में नहीं थे। जलन प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण 

ग्रामोण स्वच्छता योजनाओं का 

क्रियान्ययन। 

+--उपर्ुक्त-- औैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत * सौर प्रकाश 
पवन आदि युक्तियो की प्रोन्नति और 
रख-रखाव। 





++उपर्पुक्त-- 


तैयार करते और उतके सदाय में सहायता 
करना। 
उपर्युक्त सारणी पचायत समित्ति के पूर्वदर्दी एवं नयीन प्राहूपो के मध्य कार्यों को 
असमानता के अल्प-संकेत दे रही है जैसे पहले पचायव समिति को दिये गये राजस्थान 
झऋण्काए डण कार्य १7 शीर्षको मे विधकत थे जेबकि नवीन पचायदी राज व्यवस्था के शहत 
उन्हों कार्यों का २9 शीर्षक में विभक् कर नवोन भाषा विन्यास के साथ पचायत समितियों 
को सौंप दिये गये। 
इसके अतिरिक्त कुछ शीर्षको में नये कार्य जोड़ दिये सैसै-नबौन प्रारूप में तथा कुछ 
हटा दिये गये। जैसे पुरातत प्राकूप में जहाँ सामाजिक शिक्षा के ठहतँ युवा संगठना की स्थापता 
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तथा ग्रामवासियो एव ग्राम साथियों के प्रशिक्षण तथा उनकी सेवाओ के उपयोग को विशेष 
रूप से ध्यान मे रखते हुए महिलाओ एवं बालको के बीच काम करना। यह कार्य नवोनर 
व्यवस्था मे पचायत समितियों को नहीं सौंपा गया। इसके नदीन प्रारूप में राज्य सरकार ने 
पचायत समितियों को कृषको के प्रशिक्षण तथा कृषि प्रसार के क्रियाकलापों की जिम्मेदारी 
सौंपी है। ग्रामीण स्वच्छता के तहत जल प्रदूषण का निवारण एवं नियन्त्रण तथा ग्रामीण 
स्वच्छता योजनाओ के कार्यान्वयन को करना। 

ऊर्जा समस्या के समाधान पर ध्यान देते हुए ग़ज्य सरकार ने गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों 
जैसे-सौर-ऊर्जा, पवत ऊर्जा आदि युक्तियो की प्रोन्नति तथा रख-रखाव का जिम्मा पचायत 
समितियों को अतिरिक्त सौषा है। यशु बीसा, दुर्घटना, अग्नि, यृत्यु आदि सामाजिक दावे 
तैयार करने तथा उनके सदाय में सहायता कार्य भो नवीन हो है जो पूर्ववर्ती व्यवस्था में नहीं 
था। इस प्रकार कार्यों को दृष्टि से ज्यादा असमानता दिखाई नहीं देतो है। यह प्रकोर्ण कार्यों के 
शीर्षक मे अतिरिक्त कार्य नई व्यवस्था के वहत जोडा गया है । 
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पंचायत सप्रिति के कार्य 






१ साधारण कृत्य : 

अधिनियम के आधार पर सौंपे गये और 
सरकार या जिला परिषद्‌ द्वारा समानु- 
देशित योजनाओ के सम्बन्ध में वार्षिक 
योजनाएँ तैयार करना और उन्हे जिला 
योजना के साथ एकीकृत करने के लिए 
विहित समय के भीतर जिला परिषद्‌ को 
प्रस्तुत करना। 







4 सामुदायिक विकास 

3 अधिक, नियोजन, उत्पादन तथा सुख- 
सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए ग्राम 
सस्थाओ का संगठन 











+ 












2 पारस्परिक सहकारिता के सिद्धान्तो पर 
आधारित ग्राम समुदाय मे आत्मसहाय 
तथा स्वावलम्बन को प्रवृत्ति उत्पन्न 
करना) 


















अरिषद्‌ को समेकित योजना प्रस्तुत 
करता। 
चचायत समिति का वार्षिक बजट तैयार 










3 समुदाय की भलाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रो 


प्र 

















में काम में नहों लिए जाने वाले समय। करना। 
तथा शक्ति का प्रयोग। 
2. कृषि 4 ऐसे कृत्यो का पालन और ऐसे कार्यों का 
निष्पादन करना जो उसे सरकार या जिला 


१. परिवार, ग्राम तथा खण्ड के लिए 
अधिक कृषि उत्पादन के लिए योजनाएँ 





चरियद्‌ द्वारा सौंपे जायें। 
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बनाना तथा उनको पूरा करना। 


थज्ञ तथा जल के साधनो का प्रयोग 
नवीनतम शोध पर आधारित खेतों को 
सुधारी हुईं रीतियो का प्रसार। 

से सिचित कार्यों जिनकी लागत रु 
25,000 से अधिक न हो, का निर्माण 
तथा सधारणा 

सिचाई के कुओ, बाँधो एनीकटो तथा 
मेड-बंधो के निर्माण के लिए सहायता 
का प्रावधान। 


भूमि को कृषि योग्य घनाना तथा कृषि 

भूमियों पर भू-सरक्षण। 

बीज वृद्धि के फार्मों का सधारण- 

'पजीकृत बोज उत्पादको को सहायता 

तथा भीज वितरण। 

'फल तथा सब्जियों का विकास। 

खादो तथा उर्वरक्ौं को लोकप्रिय 

बनाना तथा उनका वितरण। 

स्थानीय खाद-सम्बन्धी साधनों का 

विकास। 

सुधारे हुए कृषि औजारो के प्रयोग, 
खरीद तथा निर्माण को बढावा देना तथा 
उनका वितरणा 

7 पौथो की रक्षा। 

2 राज्य योजना नीति के अनुसार 

व्यापारिक फसलो का विकास। 


ब्3 


्ण 


हु 


न] 


हर 


च्च 


9 


१3 सिचाई तथा कृषि के विकास के लिए 
उधार तथा अन्य सुविधाएँ। 


3. पशु पालव 
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प्राकृतिक आपदाओ में सहायता 
करना। 

कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए 
कृषि 


कृषि और बागवानी की प्रोलति और 
विकास करना। 


बागवानी पौधशालाओं का रख-रखाव। 
'पजीकृत बीज उगाने वालो को बोजो के 
वितरण में सहायता करना, 

खादो और उर्वरकों को लोकप्रिय बनाता 
और उनका वितरण करना। 

खेती के समुलत तरीको का प्रचार करना 
यौध सरक्षण, राज्य सरकार की नीति के 
अनुसार नकदी फसलों का विकास 
करना। 

सब्जियों फलों और फलो की खेती को 
प्रोन्‍्नत करना। 

कृषि के विकास के लिए साख-सुविधाएं| 
उपलब्ध कराने मे सहायता करता। 
कृषको का प्रशिक्षण और प्रसार क्रिया- 
कलाप। 


भूमि सुधार और मृदा स्रक्षण 
सरकार के भूमि सुधार और मृदा सरक्षण 
कार्यक्रमों के कार्यागवयन में सरकार और 
जिला परिषद्‌ की सहायता करता। 

लघु प्िचाई, जल-प्रबन्ध और जल- 
विभाजक विकास : 

लघु प्िचाई कार्यों, एविकटा, लिफ्ट 
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ने 


] 


के एव 


फ् 


अभिजात अभिजतन सांडो कौ व्यवस्था 
करके शुद्र साडों को बधिया करके और 
कृत्रिम गर्भाधान केद्रो को स्थापना तथा 
सधारण द्वारा स्थानोय पशुओ को 
क्रमोन्‍्नति करना। 

ढोर, भेड सूअर कुक्कुटादि तथा ऊँटो 
'कौ सुधरी नस्‍लों को प्रस्तुत करवा, इनके 
लिए सहायता देना तथा लघु आधार पर 
अभिजनन फार्मों को चलाना। 

छूत की बीमारियों को रोकना। 


सुधग हुआ चारा तथा पशु खाद प्रस्तुत 
'करना। 


ग्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा छोटे 


पचायदीराज व्यवस्था 


सिचाई, सिचाई कुओं, कच्चे बधों 
निर्माण और रख-रखाव। 


2 सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों 


का कार्यान्‍वयन। 


5, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम 


गरोबो उन्मूलत कार्यक्रमों और योज- 
नाओं, एकोकृत ग्रामोण विकास कार्यक्रम 
ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, मरु 
विकास कार्यक्रम, सूखा सभाव्य क्षेत्र 
कार्यक्रम जनजाति क्षेत्र विकास, परि- 
वर्तित क्षेत्र का विकास उपागमन, अनु- 
सूचित जाति विकास निगम योजनाओं 


चशु औषधालयो को स्थापना तथा आदि का आयोजन और कार्यान्वयन 


सधारण। 
6 दुग्धशालाओ की स्थापना व दूध भेजने। & पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पाठ, 
का प्रवन्‍्ध। पशुपालन, डेरी और कुक्कुट पालन 


7 कन को श्रेणोबद्ध करना। + पशु चिकित्सा और पशु पालन सेवाओं का 


निरोक्षण और रख-रखाव। 


8 शुद्र ढोर की समस्या सुलझाना। 2 पशु, कुक्कुट और अन्य पशुधत की नस्ल 
का सुधार करना। 

9 परचायता के कन्ट्रोल के अधीन तालाबो | 3 डेरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर 
में मछली-पालन का विकास करता। पालन की प्रोनति। 

4. स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई 4 समुल्तत चोरे और दाने का पुत्र स्थापता 

१ टोका लगाने के सहित स्वास्थ्य सेवाओ| 7 मत्स्य पालन 
का सधारण तथा विस्तार और व्यापक मत्स्य पालन विकास को प्रोलत करना। 
रोगो को रोकथाम। 

2 'पेने थोग्व शुर्शक्षव पाने 'को सुविधाओं 5 खादो, ग्राम और कुटर उच्चोग 
का प्रबन्ध। 

3 परिवार नियोजन। १ ग्रामोण और कुटोर उद्योगा को प्रोनन्‍्नत 


करना। 

सम्मेलनो, गोष्ठियो और प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों, कृषि और औद्योगिक 
गदर्शनियों का आयोजन / 


ओऔषधालया दवाखावा डिस्पेन्सरियो,| 2 
प्रसूति-केन्द्रा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्रो का निरीक्षण। 


ट 
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फ़् 


अभियान चलाना तथा (क) 
पौष्टिकता (ख) प्रसूति तथा शिशु तथा 


» व्यापक स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के लिए 3 मास्टर शिल्पी से, और 


प्रशिक्षण सस्थाओं में बरोजगार ग्रामीण 
युवाओं का प्रशिक्षण। 


(ग) छूत की बीमारियों के सम्बन्ध में | ५ चढद्ी हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक 


लोगो को शिक्षित करना। वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बतावी। 
5. शिक्षा 9 ग्रामीण आवासन ; 
4. अनु जातियों और अनु जनजाहियों के”! आवासन योजनाओं का कार्वान्वयत और 
चलाए जाने याले विद्यालयों को सम्मि-।.. आवास उधार किस्तों की बघूली। 
लिंद करते हुए प्राथमिक विद्यालथ। | १0. पेव जल : 
2. प्राथमिक प्रठशालाओ की बुनियादी |॥ हैंड पम्पो और पचायतों की पम्प और 
पद्धति में परियर्तन। जलाशय योजवाओ को मॉनीटर काना, 


उनकी मरम्मत और रख-रखाव। 


माध्यमिक स्तरों तक छात्रवृत्तियाँ [2 ग्रामोण जल प्रदाय योजनाओं और 

आर्थिक सद्दायताएँ जिसमे अनु | तिवन्त्रण। 

78 हक 22302 स्‍ 8 3 जल प्रदूषण का निवारण और नियत्रण। 
छडी जाति सद ए का 

छाजवृत्तियाँ व आर्थिक सहायढाएँ|+ 32 स्वच्छहा योजनाओं का 

सम्मिलित हैं। कार ता) 

यघ्यियो कौ शिक्षा का विकास करना| 4. सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधत 

तथा शाला-भाताओं (स्कूल-मर्दर्स) का|। और चारा : 

नौकरी में रखा जाता। 


क्रक्षा ] से 5 तक के विद्यार्थियों को। । अपने नियन्त्रण के अधीव की सडकों के 
पाश्वों और अन्य लोक भूमियों पर, 


श्छ 


रे 


डन 


छात्रवृत्तियाँ तथा वजीफे देना। 5 
विशेषत: चरागाह भूमियों पर वृक्षों का 
८ ६०8३ 2 60% ४80 रोपषण और परिरक्षण। 
6. समाज शिक्षा 2 इंधन रोपण और चारा विकास। 


- सूचना सामुदायिक य विनोद केद्यो की| 3 फार्म वानिको कौ प्रोलति। 
स्थापता। 


2 युवक सयठयों की स्थापना। 4 बजर भूमि विकास। 


+३ पुस्तकालयों की स्थापता। 
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*4 ग्राम काकियो तथा ग्राम साथियो के।| 32. सड़के, भवन, पुलियाएँ, पुल, 


क्र 


फ् 


भय 


के 


9 


रन 


के 


् 


है 


फ़् 


प्रशिक्षण तथा उनको सेवाओं के 
को विशेष रूप से ध्यान मे रखते हुए। ॥ 
महिलाओ और बालकों के बीच काम 
'करना। 


प्रौढ शिक्षा। 

सचार साधन 

अतः पचायत साधन सडको तथा ऐसी। 2 
सडको पर पुलियो का निर्माण तथा 
निर्धाएण। 

सहकारिता 3 


सेवा सहकारी समितियों, औद्योगिक, 
सिचाई, कृषि तथा अन्य सहकारी 
सस्थाओ को स्थापना मे तथा उन्हे 
शक्तिशाली बनाने मे सहायता देकर 
सहकारी कार्य को प्रोत्साहित करना। 

सेवा-सहकारी सस्थाओ मे भाग लेना 
तथा उन्हे सहायता देना। 


कटीर उद्योग : 


रोजी कमाने के अधिक अवसर देने के।| 2 
लिए तथा गाँवो मे आत्म-निर्भरता को 
बढ़ाने के लिए कुटोर एवं छोटे पैमाने के 
उद्योगो का विकास। 

उद्योग तथा नियोजन सम्बन्धी सम्भाव्य| 3 
साधनों का सर्वेक्षण 

उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की 
स्थापना। 

कारोगरो तथा शिल्पकाये को कुशलता 
को बढाता। 


4 


सुभरे हुए औजागे को लोकप्रिय बनाना।| 45. तकनीकि प्रशिक्षण और व्याव- 


43 गैर-परम्परागत ऊर्जा स्लोत : 


१4 प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा : 


पंचायतोराज व्यवस्था. 

















जलमार्ग और अन्य सचार साधन : 
ऐसी लोक सडको, नालियो, पुलियाओ 
और अन्य सचार साधनों का, जो क्सो 
भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकार 
के नियल्रण के अधीन नहीं है, निर्माण 
और रख-रखाव। 

पचायत समिति में निहित किसो भो 
भवन या अन्य सम्पत्ति का रख-रखाव। 


नावो, नौघाटों और जलमार्गों का रख- 
रखाव। 


गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विशेषतः सौर 
प्रकाश और ऐसी हो अन्य युक्तियो को 
प्रोन्नति और रख-रखाव। 


सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों को सम्मिलित 
करते हुए प्रायमिक शिक्षा, विशेषतः 
बालिका शिक्षा का सचालन। 

ग्राथमिक विद्यालय भवनों और अध्यापक 
आवासो का निर्माण, मरम्मत और रख- 
रखाव। 


युवा क्लबो और महिला भण्डलो के 
माध्यम से सामाजिक शिक्षा को प्रोलति। 
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य 
पिछड़ा वर्गों के गरोब विद्यार्थियों को 
पाठ्यपुस्तको, छात्रवृत्तियो, पोशाका और 
अय्य प्रोत्साहनो का वितरणा 


साथिक शिक्षा + 
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१0 पिछड़े वर्यों के लिए कार्य * 


4 अनुसूचित जातियो, अनुसूचित 
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 
लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रा- 
जासो का प्रमन्ध। 

2 समाज कल्याण के स्वयसेवी सगठतो 
को मजबूत बनाता तथा उनको 
गतिविधियों का समन्वय करना। 

१7, आपातिक सहायता : 
आग, बाढ, महाघारियो तथा अन्य 
व्यापक प्रभावशाली आपदाओ को दशा 
में आपातिक सहायता का प्रबन्ध 

१2. आँकड़ों का सग्रह : 
ऐसे आँकडो का सग्रह तथा सकलन जो 
कि पच्चायत समिति, जिला परिषद्‌ या 
राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे 
जावे। 

१3. न्यास 
*ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
अनाए गए न्यासो का प्रबन्ध जिसके, 
जिला पचायत समितियों कौ निधि का 
प्रयोग किया जाय। 

१4 बन 

॥ आम वन। 
2 बारी-बादी से चराई। 


१5 ग्राम भवन का निर्माण : 

१6. प्रचार 
। सामुदायिक रूप से सुतने की योजता। 
2 प्रदर्शनियाँ। 
3. प्रकाशन! 


ग्रामीण शिल्पी और व्यावसायिक 
प्रशिक्षण की प्रोनति। 

१6. प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा * 

4 सूचना, सामुदायिक मनोरजन केद्ो और 
पुस्तकालयो की स्थापना। 


2 प्रौढ साक्षरता का क्रियास्वयन। 
१7. सास्कृतिक क्रियाकलाप : 


सामाजिक और सास्कृतिक क्रियाकलापों, 
प्रदर्शनियो, प्रकाशनों की प्रोलनति। 


48 बाजार-और मेले * 
पशु मेलो सहित मेलो और उत्सवो का 
विनियमन। 

१%, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण + 

4 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों 
का क्रियान्वयत। 


प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों 
को मॉनी2र करना। 

3 मेलो और उत्सवों पर स्वास्थ्य और 
स्वच्छता। 


क्ऊ 


औषधालयों (एलोपैधिक और आयु- 

चेंदिक, यूतानी, होम्योपैधिक) सामु- 

दायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रो, 

उप-केन्द्रो आदि का निरीक्षण और 

नियल्रण। 

209. महिला और बाल विकाप्त : 

4 महिला और बाल विकाप्त से सम्बन्धित 
कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, 

2. एकौकृत बाल विकास यौजनाओ के 

मध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और 

चओोषाहार कार्यक्रमो का कार्यान्वयन, 


के 
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१7. विदिध 

4. पंचायतों को समस्त गतिदिधियों का 
चर्यदेक्षय तथा उनका पथ-प्रदर्शन एवं 
ग्राम व पंचायत योजनाओं का निर्माणा 


2. घृणास्पद, भयानक अधदा हानिकर, | 4. 


व्यापारों, धन्धों तथा रिवाजों का 
दियमता 


3. गन्दो बस्तियाँ का पुतरुद्धारा 


पंचायतोयज व्यवस्था 





विकास कार्यक्रमों 
भाय लेते को 


3. महिला और बाल दि 
स्वैच्छिक संग्रठनों 


ड्लोनतत करना; 


व्द्व 





आर्थिक विक्षास के लिए ग्रारोण छ्षेद्नों में 

महिला और डाल विज्ञात सदृह बचाता 
और रूमग्रौ के ठपापत्र ठध्य विष्दन में 
सहायठा करणा। 

27. विकलांगों और मंदबुद्धि वालों के 

कल्याण सहित सम्यज कल्याण : 


4. हाटों ठथा सार्वजदिक संस्थाओं--| 4. विकलांगों, मंदबुद्धि वालों और 


उदाहरणार्थ सार्वजनिक पार्कों, बायों, 
'फलोघधानों व फार्मों आदि को स्थापना, 
प्रबन्ध, संघारण तथा निरोक्षण। 

5. रंगमंचों को स्थापना तथा प्रबन्ध । 


तियाद्निदों के कल्याथ सहित समाज 
'कल्याय कार्यक्रम; 


2. वृद्ध और विधवा पेंशन और विकलांग 
पेंशन मंजूर करता। 


6. खण्ड में स्थित दरिद्रालयों, आद्रमों,| 22. कमजोर वर्गों और विशिष्टतः अनु- 


अवाधालयों, पशु-दिकित्स्यलयों तथा 
अन्य संस्थाओं का निरेक्षण। 


सूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों 
और पिछड़े वर्गों का कल्याण : 


7. अल्प बचत तथा बोमा के जरिये मित-। 3. अनुसूचित जातियों, अनुसूचिद 


व्ययिता को प्रोत्छाहन। 
8. लोक कला तथा संस्कृति को प्रोत्साहन 


जनजावियों, पिछड़े दर्गों और ऊनन्‍्प 
'कमडोर वर्गों के कल्पाय की प्रोल्तति; 


9. पंचायत समिति के मेलों का आयोजन। 2. ऐसी जातियों और दर्यों का सामाजिक 


'एवं प्रबन्ध 


अन्याय और शोषण से संरक्षा करवा। 


१0. डाक ठथा तार विधाग के अप्रतिदेय। 23. सामुदायिक आस्तियों का रख- 


अभिदाय के भुगठान का उपबन्ध करके 


रखाव ३ 


पंचायत समितियों के किसो भी ग्राम में | 4. अपने में दिहित या सरकार द्वारा था 


जहाँ कहों भी आवश्यक हो तथा जहाँ 
पंचायतें समुचित तथा पर्याप्त कारणों से 
ऐसा करने से अस्तमर्थ हो, प्रयोगात्मक 
डाक-घरों सम्बन्धो डाक सुविधाएँ 
सुनिश्चित करना। 





किसो भो स्थानीय प्राधिकरण स्य संयठत 
द्वार अन्ठरित सभी सामुदायिक उ्ास्वियों 
का रख-रखाव; 

2. अन्य झामुदायिक ऊ्तियों का परिरक्षण 
और रख-रखावा 

24. सांख्यिको : 
ऐसो साख्यिको का संग्रहघ और संकलन 
जो पंचायद समिति, डिलापरिषद्‌ दा 
राज्य सरकार ड्वाय आवश्यक पायी ऊाये। 


'पचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान सशोधन से पूर्व तथा निवर्ठमाव सशोधित ग्रारूपो 6[ 







5 आपात सहायता 
अग्नि बाढ़ भहामारी या अन्य व्यापक 
आपदाओं के मामले में। 
26 सहकारिता 

सहकारी गतिविधियों को सहकारी 
रूमितियों की स्थापना और सुदृढीकरण 
में सहायता करके प्रोन्‍्नत करना। 
27 पुस्तकालय 

पुस्तकालयों का विकास 
28 पंचायत का उनके सभी क्रिया- 
कलापो और गाँव और पचायत 
योजनाओ के निर्माण में पर्यवेक्षण 
और मार्गदर्शन। 

29 प्रकोर्ण 

॥ अल्प बचतो और बीमा के माध्यम से 
मितव्ययता 82052%! ६ 
2 पशु बीमा सहित दुर्घटना अग्नि पद 
आदि के मामली मे सामाजिक बीमा पा 
तैयार करने और उनके सदाय में सहायता 
करना। 

30 पंचायत समितियों की साधारण 
शक्तियाँ 

इस अधिनियम के अधीन सौंपे शये 
समनुदिष्ट या प्रत्यायोजित किये गये 





























था अनुषगिक सभो कार्य करमा और 
विशिष्टतदा और पूर्वगामी शक्ति पर 
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिता इसके अधीन 
विनिर्दिष्ट को गयी संभो शक्तियों का 
अयोग करता। 


उपर्युक्त चिह्षित कार्यों के अलावा दोनो प्रारूपो मे सभी कार्य समान है। 

दोनों प्रारूपो मे कार्यों के सन्दर्भ में शीर्यक परिवर्तत के अलावा कार्य यधावत्‌ है। अब 
अश्षमानता कम और समानता ही परिलक्षित होती है। जैसाकि उपर्युक्त सारणी में वर्णित 
कार्यों से विदित है। 
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जिला परिषद्‌ 


73वें पंचायतों राज संविधान संशोधन से पूर्व राजस्थान में जिला परिषद्‌ केबल 
पर्यवेक्षणीय एवं समनन्‍्वयात्मक भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहरायो गयी थी लेकित्र 73वें 
संविधान संशोधन पश्चात्‌ राजस्थाव सरकार द्वारा 9994 के पंचायतों राज अधिनियम द्वारा 
व्यापक संगठनात्मक एवं कार्यात्मक परिवर्तन किये गये तथा जहाँ एक ओर जिला परिषदों के 
संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन किये गये वहाँ इनके कार्यों में व्यापकठा के साथ व्यापक 
परिवर्तन किये गये। जो कि हमें इनके सांगठनिक एवं कार्यों के मध्य तुलवात्मक विश्लेषय से 
स्पष्ट होगा। आगे जिला परिषद्‌ के पूर्ववर्ती एवं नवोन प्रारूपों से स्पष्ट होगा। जिला परिषद्‌ के 
पूर्ववर्ती एवं नवोन प्रारूपों में गठन एवं कार्यों को समावताओं एवं असमानठाओं को 
अग्नोल्लेखित चार्ट एवं सारणों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है जो 
'निम्तानुसार है-- 

सारणी-5.43 
जिला परिषद्‌ का गठन 


हर नवीत प्रारूप 

- जिला प्रमुख व उप-जिला प्रमुख का| . जिला प्रमुख व उप-जिला प्रमुख का 
निर्वाचन अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा। . निवांचन अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वाय जिला 
जिला परिषद्‌ सदस्यों द्वारा। परिषद्‌ सदस्यों ट्वारा। 

. जिला परिषद्‌ क्षेत्र के लोकसभा सदस्य, | 2. जिला परिषद्‌ क्षेत्र के लोकसभा सदस्य, 


राज्य सभा सदस्य तथा विधानसभा। राज्य सभा सदस्य तथा विधानसभा सदस्य 
सदस्य पदेन सदस्य देव सदस्या 

» जिला प्रमुख को सहायता एवं सलाह | 3. जिला प्रमुख को सहायता एवं सलाह हेतु 
हेतु समिति व्यवस्था का प्रावधाव। समिति व्यवस्था का प्रावधाव। 

» जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास 4. जिला प्रमुख के खिलाफ अविश्वास 
प्रस्ताव का प्रावधान। प्रस्ताव का प्रावधान 





पचायतो राज व्यवस्था 73वें सविधान सशोधन से पूर्व तथा निवर्तमान सरी्धित प्रारूपो 63 





» राजस्थान में 4959 के जिला परिषद्‌ प्रारूप के अनुसार जिला परिषद की सेरचना। 


' 
! 
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चचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान सशोधन से पूर्व दथा निवर्तमान सशोधित प्राहृपों 65 


जिला परिषद्‌ के पूर्वदर्ती एवं वर्तमान प्राहृूप में मात्र चार समानताएँ परिलक्षित होती 
है। उपर्युक्त सारणी के अनुसार प्रमुख और उप-प्रमुख का निर्वाचन दोनों व्यवस्थाओं में जिला 
चरिषद्‌ के सदस्यों दाग अप्रत्यक्ष गुप्त मतदान द्वार बहुमत से होता है। पदेन सदस्यों में जिला 
चरिषद्‌ क्षेत्र के लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान सभा सदस्त्य होते हैं। दो व्यवस्थाओं में 
सलाह एवं सहायता हेतु समिति व्यवस्था यथावत्‌ रखो गई है तथा जिला प्रमुख के खिलाफ 
अविश्वास का प्रावधान भी पूर्ववर्ती एवं वर्तमान पचायती राज अधिनियम में राज्य सरकार 
द्वारा रखा गया है। 


सारणी-$ ॥4 
जिला परिषद्‌ का गठन 



















जिला परिषद्‌ का गठन भारत सरकार के 
73वें पचप्यती राज स्वैधानिक प्रावधानों 
के अनुरूप। 

जिला प्रमुख का निर्यावन जिला परिषद्‌ | 2. जिला प्रमुख जिला परिषद्‌ के प्रत्यक्ष 
सदस्यों द्वारा यथा, पदेन व सहवृत| निर्वाचित सदस्यों (डायो क्टर्स) से 
सदस्य जिला परिषद्‌ व पदेन व सहवृत| बहुमत द्वारा करने का प्रावधान। 

सदस्य पचायत समिति (जिलाधीश व 
उपखण्ड अधिकारी को मताधिकार 
नहीं) 

जिला प्रमुख पद के आरक्षण का प्रावधान 
नहीं। 

अनु जाति, अतु जनजाति व महिला 
सदस्यों का नियमानुसार सहवरण का 
प्रावधान। 
निर्वाचन क्षेत्रों व आरक्षण का प्रावधाद 
नहीं। 


॥ जिला परिषद्‌ का गठन ॥959 के | ॥- 
पचायती राज अधिनियम द्वारा स्वीकृत। 
































3 जिला प्रमुख पद के आरक्षण का प्रावधान 
लॉटरी द्वात चक्रक्रमानुसार। 

अनु जाति, अनु जनजाति व महिलाओं 
का आरक्षण लॉटरी द्वारा चक्रक्रमानुसार 
व्यवस्था का प्रावधात। 

निर्वाचन क्षेत्रों तथा निर्वाचन क्षेत्रो द्वारा 
जिला परिषद्‌ सदस्यों (डायोकटर्स) की 


च्छ 


ही 
_> 










फ् 
फल 















चत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचन हेतु आरक्षण 
लॉटरी के चक्रक्रमातुसार पद्धति से 
6 जिला परिषद्‌ का गठत पदेम, सहदृत| € जिला परिषद्‌ का गठन प्रादेशिक निर्वाचन 
सहसदस्यों द्वारा। क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वाए। 
7 पदेन सदस्यों को जिला प्रमुख निर्वाचन | 7 चदेन सदस्यों को जिला प्रमुख निर्वादत 
में मताधिकार नहीं। 


में मठाधिकार। 
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स्ि जिला प्रमुख को अविश्वास प्रस्ताव द्वात | 8 जिला प्रमुख को पद ग्रहण करने से दो 
हटाने का प्रावधान समय सोमा 6 माह। वर्ष के पूर्व अविश्वास प्रस्ताव न लाने का 
ची। ग्रावधादा 

9 चुनाव व कार्यकाल को अनिश्चितता। | 9 चुनाव व कार्यकाल 5 वर्ष तक सुनिश्चित 
व जिला परिषद्‌ भग होने के 6 माह के 
अन्दर चुवाव ट्वाय गठन अनिवार्य। 


40 जिला परिषद्‌ को प्रादेशिक निर्वाचन| 0 जिला परिषद्‌ का प्र'देशिक निर्वाचन क्षेत्रों 
क्षेत्रों में विभाजन का प्रावधान नहीं। में जनसरूख्या आधारित विभाजन का 
ग्रावधान। 

4 जिला प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा। 4॥ जिला प्रमुख के अविश्वास प्रस्वाव द्वारा 
हटाये जाने पर जिला परियद्‌ सदस्यो में।. हटाये जाने पर उसी वर्ग के व्यक्ति का 
से बहुमत द्वारा प्रमुख का निर्वाचन। जिला प्रमुख बनाने का प्रावधाना 

१2 प्रधान जिला परिषद्‌ का मताधिकार| 32 प्रधान जिला परिषद्‌ का सदस्य नहीं 

सहित सदस्य ? केवल बैठकों में आमन्त्रित करने का 

प्रावधान 

१33 उप-जिला प्रमुख का निर्वाचन जिला| 33 उप-जिला प्रमुख का चुनाव प्रादेशिक 
परिषद्‌ के मताधिकार वाले सदस्यों द्वारा|.श्षेत्रो से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों में से 

अपने में से करने का प्रावधान। द्वार करने का प्रावधान। 

राजस्थान सरकार ने अपने राज्य में 73वें पचायती राज सवैधानिक सशोयधनों को 7994 
के पचायदो राज अधिनियम के तहत व्यापक सागठनिक परिवर्तनों के साथ लायू कर दिया जो 
पूर्ववर्ती प्रा््प से अधिकाशतः विपर्ययी प्रकृति के हैं जैसे-पूर्ववर्ती प्रारूप 7959 के राज्य 
सरकार के पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम पर मूलतः आधारित था लेकिन 

'पश्चातवर्तों प्रारूप सवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निश्चित किया गया। 

जिला प्रमुख पूर्व में जिला परिषद्‌ सदस्यो यथा-पदेन, सहवृत, पचायत समिति दया 
चदेन व सहवृत सदस्य जिला परिषद्‌ द्वारा निवांचित होदा था जबकि वर्तमान प्रारूप में जिला 
प्रमुख जिला परिषद्‌ के प्रादेशिक निर्वाचन श्षेत्रो से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों (डायरेक्टर्स) 
द्वारा अपने में से बहुमत से किया जाना है। पहले जिला प्रमुख के पद के आरक्षण का प्रावधान 
नहीं था जो कि नवीन व्यवस्था के तहत कर दिया गया। पूर्व मे अनु जाति, अनु जनजाति 
झणा महिला वर्गों का सहवरगा किया जाक्ा शा जपाकि निषपपानुसाए झुकीर ऋफए रें हत वर्गों 
को आरक्षण का प्रावधान चक्रक्रमानुसार व्यवस्था से कर दिया गया। 

जिला परिषद्‌ के पुण प्रारूप में निर्वाचन क्षेत्रों व आरक्षण का प्रावधान नहों था जबकि 
नवीन प्रारूप में जिला परिषद्‌ का प्रादेशिक क्षेत्रो में विभाजन तथा उन क्षेत्रों के आरक्षण एवं 
जिला परिषद्‌ सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। पहले जिला परिषद्‌ का 
गठन पदेन, सहवृत व सहसदस्यों द्वारा होता था जबकि बदली व्यवस्था में जिला परिषद्‌ का 
गठन पदेन व जिला परिषद्‌ के प्रादेशिक क्षेत्रो से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों (डायरेक्टर्स) द्वाय 
होता है। 
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घूर्षवर्ती प्रारूप पदेन सदस्यों को (नियमानुसार) जिला प्रमुख के वि्वाचत मे 
मताधिकार देता है जबकि भये प्रारूप में पदेन सदस्यों को जिला प्रमुख उप॑ तिला प्रमुख क 
खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की ध्ययस्था थी लैकिन समय सीमा का प्रावधान 6 माह ही 
था जयकि अब यह व्यवस्था जिला प्रमुख के पदभार ग्रहण करने के 2 वर्ष पूर्व अधिश्वापत 
प्रस्ताव की स्वोकृति प्रदात नहीं करती। चुनाव कार्यकाल को निश्चितता का अभाव पूर्ययर्ती 
च्यवस्थां का दोष था जबकि नयी व्ययस्था में 5 यर्ष के निश्चित कार्यकाल के पश्चात्‌ चुनाव 
अनिवार्यत होगा। 

सर्वैधानिक प्रावधान कर दिया गया है। जिला परिषद्‌ को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में 
विभाजन का प्रावधान पूर्व में नहीं था यह नई व्यवस्था की देन है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 
की सख्या का निर्धारण जनसख्या आधारित है 73वे सवैधानिक सशोधम पूर्व पचायती राज 
व्यवस्था मे जिला प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाये जाने पर उप जिला प्रमुख के 
जिला प्रमुख बनाये जाने का प्रावधान था नये प्रमुख के निर्वाचन तक जो 73वे सवैधारिक 
सशोधन युक्त व्यवस्था जनित राज्य सरकार के पचायतीं राज अधिनियम में यदल दिया गया 
है एधा अब जिस थर्ग का जिला प्रमुख अधिश्वास मत द्वारा हटाया जायेगा उसी वर्ग का जिला 
प्रमुण जिला परिषद्‌ मे प्रत्यश निर्याचित सदस्यों मे से बनाये जाने का प्रावधाव कर दिया 
गया। 

घुरातन प्रारूप मे प्रधाद मताधिकार के साथ जिला परिषद्‌ का सदस्य था जबकि नई 
व्यवस्था भे उसे माह बैठकों में आमन्त्रित सदस्य की हैसियत मात्र में रखा गया है। उप- 
जिल प्रमुण का चुनाव अपने में से मताधिकार चाले सदस्यों द्वारा किये जाने का प्रायधान 
पूर्यवर्ती व्यवस्था में था जमकि यह प्रावधान नई व्यवस्था मैं जिला परिषद्‌ के प्रादेशिक क्षेत्रों 
से प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों मे से बहुमद द्वार करने का प्रावधान कर दिया गयां। 
असमानताओ फी ठपर्युक्त व्यापकता दोनों भ्रारूपो के मध्य स्पष्ट विभाजक रैखा खींचती है। 

जिला परिषद्‌ के कार्य 

राजस्थान घचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम ]999 के अनुसाए 828 
आरकृप के कार्य तथा राजस्थान पचायती राज अधितियम ॥994 कौ धारा 52 व अतुमृ- 
तृतीय के अनुसार नवीन प्रारूप में कार्यों का विर्धारण किया गया है। 

जिला परिषदो को पूर्यवर्ती व्यवस्था में केवल समन्वयाममक एवं पर्यवेक्षणीय कार्य वो 
भी काफौ सीमित मात्रा से सौंपे गये थे जबकि नवीन प्राह्म में न केवल पर्यवेक्षणीय थे 
समन्वयात्मक कार्य ही सौंपे गये हैं बल्कि जिला परिषदों को कार्यभार कौ दृष्टि लाती व्यापक 
कार्य पंचायत समिति की रह सौंपे गये हैं जो समग्र ग्रामीण विकास एव यही 
गतियिधियो को समाहित किये हैं अत कार्यों में समावता का कोई आधाए नजर नहीं आठा 
है। दोनो व्यवस्थाओ में अन्तर स्पष्ट परिलक्षित है जो अप्राकित है-- 
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० मा] 
धर्यवेक्षणीय कार्य निर्देशात्मक पर्यवेक्षणीय कार्य 


इस सम्बन्ध में निर्मित जिले कौ पचायत| 4 सामान्य कार्य 


पचायतोराज व्यवस्था 


सारणी-5 ॥5 


[ 
पुरातन प्रारूप 


समितियों के बजटा को नियमों के 
अनुसार जाँच करना। 


राज्य सरकार द्वाग़ा जिले को आवटित' 
किए गए तदर्थ अनुदानो को पचायत 
समितियों मे वितरित करना। 

पचायत समितियों द्वारा तैयार कौ गई 


योजनाओ का समन्वय तथा समेकन 
करना। 


'पचायता तथा पचायत समितियों के 
कार्यों का समन्वय करना। 

किसी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में 
ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे 
अन्य कृत्यो का पालन जो राज्य 
सरकार विज्नप्ति द्वारा उसे प्रदान करे या 
सौंपे। 

'ऐसी शक्तियो का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यो 


अधोन उसे प्रदान को जाए तथा उसे 
सौंपे जाए। 


ऐसे मेलो और उत्सवो को छोडकर 
जिनका प्रबन्ध राज्य सरकार द्वाय किया 
जाता है या अब आगे किया जायेगा, 
अन्य मेलो और उत्सवो तथा पचायत 
समिति के मेलो और उत्सवो तथा 
चचायत के मेलो 


जिला परिषद्‌ के कार्य 





2. कृषि एवं भूमि सुधार सम्बन्धी कार्य 
१ कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के समुलत 


2 कृषि मेला और प्रदर्शनिया का सचालन 


3 कृषका का प्रशिक्षण। 
का पालन करना जो इस अधिनियम के | 4 भूमि सुधार और भूमि सरक्षणा 


3. लघु सिचाई, भू-जल स्रोत और जल 


] 






नवीन प्रारूप 





जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक 
न्याय क लिए योजनाएँ तैयार करना और 
ऐसी योजनाआ का अगलो मदों में प्रमा 
णित विषयो सहित विभिन्‍न विषय के 
सम्बन्ध मे समन्वित क्रियान्वयन 
सुनिश्चित करना। 










कृषि उपकरणा के उपयोग और 
विकसित कृषि पद्धतियों के अगीकरण 
को लोकप्रिय बनाने के उपायो को उन्तत 
करना। 















करना। 













जिशएजप्क उप्छप्यर को 





3 “ग' और “घ'! वर्ग के 2500 एकड के 


लघु सिचाई सकरमों और लिफ्ट सिचाई 
सकरममों का निर्माण नवीकरण और रख- 
रखाव। 


2 जिला परिषद्‌ के वियन्त्रणाधीर सिचाई 
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औए उत्सवों थे रूप में वर्योीवरण करना 
और इसपे' मारे में किसी पंपायत या 
पंधायत समिति द्वारा अध्यापेदन विये 
जाने पर उ्क वर्गीकरण या 
पुनर्थि्ोपात परता। 


शध्टीय राजपभों राज्य राजपधों और 
जिशे की सुछा साइकों यो छोड़वर 
अन्य सड़कों जा पंचायत रूमिति फी 
साईपों और गाँपों पी सट्दयों पे! रूप में 
चर्गीषएण घरना। 

जितै मे पंपायत रामिश्ियों फी गति 
विधियों की सामान्य देख रेख फरना। 


)0 जिले में पंधायत और पंग्रायत 
समितियों के' सभी सरपंषों प्रधानों और 
अन्य पंचों व सदस्यों पे! फैम्प सम्मेलन 
और शैमीगार आयोजित बरना। 


१॥ पंगरायत तथा पंघायत समितियों थी 
गतिपरिधियों से सम्षीधत सम मामणो 
में राज्य संपवार यो सलाह देता। 

१2 शण्य शरवाए द्वाग जिला परिषद्‌ यो 
पिशेष रूप से निर्दिष्ट पी गईं फिसी 
वैधानिक अधषा पार्य निष्पादन 
सम्बन्धी आशा को वार्यान्यित परने 
सम्बथी मामलों मे राज्य सएफार यो 
सलाह देता। 

॥3 पंथ्रवर्षीय भोजनाओं थे” अरार्गत 
विभिन योजनाओं पो जिले पे भीतर 
चार्यान्यित करने सम्यथी मामसों मे 
राण्य सरबार को सलाह देना। 

१4 जिले पे ल्लिए निर्धारित सभी यृषिय 
उत्पादन चार्यक्रमो निर्माण फार्यत्रमों 
नियोगनों शथा अन्य शक्ष्यों षो ध्यात में 
रखना और यह देखते रहना कि थे 


च्ज् 


चधोधित रीति से ब्रियान्वित पूर्ण और | & 


मोजनाओं के अधीन जल पे समय पर 
और रामान विवरण और पूर्ण उपयोग 
शधा राजस्व चयूती पे लिए उपयन्ध 
करना 

भू जरा सोतों या विशस 

4 सामुदायिक पम्प सैट छगाना 

$ जल विभाजक विवास कार्यक्रम। 

4. ग्ागयानी साय्थी कार्य 

 ग्राप्रीण पार्क और उद्योग 


2 फलों और सम्जियो की खेती। 

5. सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य 

+ प्राय रामितियों और जिला परिषद्‌ गे 
'फ्रैयावलापो से सम्बन्धित साछणिपीय ये 
अन्य गूधता था समन्वय और उपयोग 

2. पंचायत समितियों और जिला परिषद्‌ फे 
प्रियावतापों पे' लिए अपेक्षित आंकड्ों 
और अन्य सूपना का शामन्वय और 
उपयोग 

3. पंधायत समितियों और जिला परिषद्‌ की 
सौपी गई परियोजनाओं और कार्यप्रमों 
का समय समय पर पर्यशरेक्षण और 
मूल्यांवल। 

€& ग्रामीण विद्युतीवरण सम्बन्धी कार्य 


चर 


॥ ग्रामीण विधुतीकरण कौ प्रगति की 
मूल्यांकन करता 

2 विषुत सम्यन्ध फरना (कनैयशन) वीर 
ज्यौति और अन्य पिएुत राम्य प 
(वनेवशत)। 

7 मृदा संरक्षण सायस्धी कार्य 

॥ भृदा संरक्षण फार्य 

विकास चार्य। 
धर 26 के चानिकी सम्बन्धी कार्य 
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निष्पादित किये जा रहे हैं तथा दर्ष मे 
कम-से-कम दो बार ऐसे कार्यक्रमों 
और लक्ष्यों को प्रगति को 
'करना। 


१5 ऐसे आकडे इकट्ठे करना जो वह 
आवश्यक समझे। 

+6 जिले मे स्थानोप अभिकरणों को ग्रहि- 
विधियो सम्बन्धो साख्यिको ब्यौरो 
अधथदा कोई अन्य सूचना प्रकाशित 
करना। 

१7 किसी भी स्थादोय प्राधिक्ारों से उसके 
कार्यकलापो के सम्बन्ध में हालात प्रस्तुत 
'करने की अपेक्षा करता। 


पंचायतोणज य्यवस्ध 


सामाजिक ऊँर प्ार्म दानिको, 
ऊर चाय विकास को उन्तव करता; 


2 बजर भूमि का विक्तस, 
3 वृक्षाग्रेषण के लिए ऊआपोजन करना ऊर 


अभियान चला ठथा कृषिक पौध- 
शालाओ हो प्रोत्सहन, 

कत भूमियों को छोड़कर, वृक्षों का ऐपय, 
'ठपा रख-रखाव, 

राजरार्गों तथा मुख्य जिला सड़कों क्यो 
छोड़कर, सडक के कितारे-किकारे 
चुक्ारोपथ। 

पशु-पालन और डेयरो सम्बन्धी 
कार्य : 

जिला और रेफरल अस्पतालों को 
छोडकर, पशु दिक्तत्सालयों को स्थारता 
और रख-रखाव। 


2. चाय विक्मास कार्यक्रम, 
3 डेपग्ने उद्योग, कुक्कुट पलव और सुअर 


पालन को उन्तत करदा। 


4. महामारो और सांरुमिक रोगों को 


रोकथामा 


१0. मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्य 
4. मत्स्य पालक विकास ऊभिकरण के 


समस्त कार्यक्रम; 


2. निडो और सामुदायिक्त जलाशयों के 


भमत्स्य-सवर्द्धन का दिक्षास, 


3. पारम्परिक मत्स्यपालन में सहायठा 


करना; 


4. मत्स्य विषयन सहकारी समितियों का 


शठन करना, 


5 भउुझायें के उत्दाव ऊऔर विक्ञास के लिए 


कत्याय कार्यक्रमा 


37. यरेलू और कुटीर उद्योग सम्बन्धी 


कार्य ६ 
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क्िय 


परिक्षेत्र मे पारम्परिक कुशल व्यक्तियों 

पहचान और घरेलू उद्योगो का विकास 

करना, 

कच्चे माल कौ आवश्यकठाओं का इस 

प्रकार से निधरिण करदा कि जिससे 

समय-समय पर उसकी पूर्ति सुनिश्चित 
की जा सके। 

परिवर्ततशील उपभोक्ता के अनुसार 

डिजाइन और उत्पादन, 

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बैंक ऋण 

दिलबाने हेतु सम्पर्क करना, 

खादी, हाथकर्घा , हस्तकला और प्राम 

कुटौर उद्योगों को उन्‍त करना। 

432 ग्रामीण सड़के और भवन सम्बन्धी 

कार्य : 

राष्ट्रीय और राजमार्गों से भिन्‍न सड़कों का 

निर्माण और रख-रखांव, 

राष्ट्रीय और राजमार्गों से भिनल मार्गों के 

नोचे आने चाले पुल और पुलियायें, 

जिला परिषद्‌ के कार्यालय भवनों का 
निर्माण और रंख-रखाव। 

आजार, शैक्षणिक सस्थाओ, स्वास्थ्य 

केन्रों को जोडने वाली मुख्य सम्पर्क 

सडको और आत्तरिक क्षेत्रो मे सम्पर्क को 
चहचान, 

नई सडको के लिए और विद्यमान सड़कों 

को चौडा करने के लिए भूमियों का 

स्वैच्छिक अभ्यर्षण कराना। 

स्वास्थ्य और स्वास्थिकी सम्बन्धी 
कार्य : 

4 सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य 
केन्द्रों, औषधालयो, उप-केद्रों को 
स्थापना और रख-एखाव। 

2 आयुर्वेदिक, होमियोपैधिक, यूनानों 

ऑऔषधालयों को स्थापत्रा और रख- 

रखाव, 
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भदायवोराज व्यवस्था 


3 प्रविरक्षीकरण और टीकाकरण 
का क्रियान्वयन, 


स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य क्रियाकलाप, 
मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य क्रियाकलाप, 
परिवार कल्याण कार्यक्रम, 


पचायत समितियों और पचायतो की 

सहायवा से स्वास्थ्य शिविरों का 

आयोजन करना, 

8 पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध उपाय। 

44 ग्रामीण आवासन सम्बन्धी कार्य : 

१ बेघर परिवारों को पहचान, 

2. जिले मे आवास निर्माण का क्रियाययर, 

3 कम लागत आवासन को लोकप्रिय 
बनाता। 

१5 शिक्षा सम्बन्धी कार्य : 

4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्थापना 
और रख-रखाव सहित शैक्षणिक क्रिया- 
'कलापो को उन्नत करना, 

2 प्रौढ शिक्षा और पुस्तकालय सुविधाओं के 
लिए कायक्रमों को योजना बनाना, 

3 ग्रामीण क्षेत्रों मे विज्ञान और तकनोकी के 
प्रचार के लिए प्रसार कार्य, 

4 शैक्षणिक क्रियाकलापो का सर्वेक्षण और 
मूल्याकना 

36 समाज कल्याण और कमजोर वर्गों 
के कल्याण सम्बन्धी कार्य . 

+ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन- 
जातिया और पिछडे वर्गों को छात्र- 
वृत्तियाँ, वृत्तिकाये, बोरडिंग अनुदान और 
पुस्तक और अन्य उपसाधन क्रय करने के 
लिए अन्य अनुदान देकर शिक्षा सुविधाआ 
का विस्तार, 

2. निरक्षरता उन्मूलव और साधारण शिक्षा के 

लिए नर्सरी विद्यालयों, बाल-वाडिया, 

रात्रि विद्यालया और पुस्तकालयो का 
संगठन करता, 


5 ७० ०७ + 
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मा] 


अनुसूचित जातियो अनुसूचित 
जातियो और पिछडे वर्गों को कुटीर और 
ग्रामीण उधोगो का प्रशिक्षण देने के लिए 
सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, 

अनुसूचित जातियों, जनजातियों और 
पिछड़े थर्मों को सहकारी संस्थाओं का 
गठन, 

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन- 
जातियो और पिछड़े वर्गों के उत्थान और 
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१7. गरीबी उन्पूलन सम्बन्धी कार्य 
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों कौ योजना 
बनाता, उनका पर्यवेक्षण, मॉमीटर करता 
और क्रियान्वयन करना। 

48. समाज सुथार क्रियाकलाप 
महिला सगठन और कल्याण, 
बाल सगठन और कल्याण, 
स्थातोंय आवाणगर्दी का निवारण, 
ब्रिधवा, वृद्ध और शारीरिक रूप से 
नि.शक्त निशम्रितों के लिए पेशन को और 
बेरोजगारों की अन्तरजातीय विवाह के 
सुगलो, जिनमें से एक किसी अनुसूचित 
जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का 
सदस्य हो, के लिए भत्तो कौ मजूरी और 
बविताण को मॉनीटर करना, 

आग्नि नियन्त्रण, 

अन्धविश्वास जातिवाद, हब 24 नशा 

खोरी, खर्चीले विवाह और सामाजिक 

समारोहो, दहेज तथा दिखावटी उपभोग 
के विरुद्ध अभियात, हु 

सामुदायिक विवाह और अन्तरजातोय 
विवाहों को प्रौत्साहित करना, 

आर्थिक अपगधों जैसे तस्करी, कर- 

चचन, छाद्य अपमिश्रण के विश्द्ध 

सतर्कता 
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9 भूमिहीन श्रमिको को सौंपो गई भूमि 
विकास करने में सहायता करना, 

१0 जनजातियों द्वारा अन्य सक्रमित भूमियो 
का पुन्रग्रंहरण, 

4 चन्धुआ मजदूरों को पहचान करना, उन्हें 
मुक्त करता और उनका पुनर्व॑ंस, 

42. सास्कृतिक और मनोरजक क्रियाकलाएों 
का आयोजन करना, 

43 खेल-कूद और खेलो को प्रोत्साहन तथा 
ग्रामोण खेल गैदानों का विमाण, 

44 पारम्परिक उत्सवों को नया रूप देना 
और उन्हें समाजप्रिय बनाना, 

45 निम्नलिखित के माध्यम से मितव्ययता 
और बचत को उन्‍तति करता-- 

(3) बचत को आदतों को प्रोलति, 

(33) अल्प बचत अभियान, 

(४७४) कूट साहूकारी प्रथाओ और ग्रामोष 

ऋषग्रस्तवा के विरुद्ध लडाई। 

49. जिला परिषद्‌ की साधारण शक्तियाँ : 

इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे या 

प्रत्यायोजित किये गये कार्यों के क्रिया- 

न्वयन के लिए आवश्यक सभी कार्य 

'करना और, विशिष्टतया और पूर्वगामी 

शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, 

इसके अधीन निर्दिष्ट समस्त शक्तियों का, 

और निर्दिष्ट रूप से निम्नलिखित के लिए 

आवश्यक शक्तियों का प्रयोग करना-- 

'लोक उपयोगिता के किसो भो कार्य का 

था उसमें निहित दर उसके (नियष्त्रणा व 

प्रबन्ध के अधोन को किसो सस्था का 

प्रबन्ध और रख-रखाव, 

ग्रामोण हायो और बाजारों का अर्जेन और 

रख-रखाव, 

परचायत समितियों या पचायतो को तदर्ध 

अनुदाना का वितरण करना और उनके 

कार्य का समन्वय करना, 
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| हे किन्ही विकाश्न योजनाओ को ऐसे 


कुष्ट निवारण के उपायो को | 
करना, 

जिले में पचायत समितियों के बजद 
अनुमानो को पैक्षा करना और उन्हें 
मजूर करना, 

जिले मे पचायत समितियो द्वारा सैयार कौ 
गई विकास योजनाओ और स्कीमो को 
समन्वित और एकौकृत करना, 

एकाधिक॑ खण्डो में विस्तृत किसी योजना 
को हाथ में लेना और निष्यादित करता, 
जिले के पचों, सरपचो, प्रधानो और 
पंचायत समित्तियों के सदस्यों के 
शिविरों, सेमिनारो, सम्मेलनो का 
आयोजन करता, 

किसी भी स्थानीय प्राधिकरण से उसके 
क्रियाकलाऐं के बारे मे सूचत्ा देने को 
अपेक्षा करता, 












निबन्धनो और शर्तों पर, जो लगे हुए दो 
या अधिक जिलों की जिला परिषदो के 
बीच में परस्पर तय की जाये, सयुक्त रूप 
से हाथ मे लेगा और निश्यादित करता। 








सन्दर्भ 


$ १ पचायती राज , पचों और सरपचों के चाय प्रधानमन्त्री श्रो पी दी भरसिम्हाराब का पत्र 5 माई 
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पंचायती राज व्यवस्था : अनुभवमूलक 
अध्ययन [ प्रथम ] 
[ उत्तरदाताओं की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ] 
2-22: प्सपपप----मकफ-्ऋ्लतततततत 


भारतीय इतिहास अतीत काल से ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के रूप में पचायतों के 
अस्तित्व का प्रामाणिक साक्षी रहा है। प्राचीन काल से अर्थाचीन काल एक पचायतें भारतीय 
राजनय के एवं. अग के रूप में अस्तित्व में रहो है। यह भी सत्य है कि विभिन्त काल-खण्टों 
में पचायतों का स्वरूप भिन्‍त रहा है। राजस्थान राज्य में भी ग्राम चदायतों की अतीत काल से 
विद्यमानता रही है। प्रख्यात पुराविद्‌ अनन्त सदाशिव अल्तेकर के अनुसार “बिहार 
राजपुताना, महाद्राष्टर और कर्नादक में गुप्त और परवर्ती काल में ग्राम सभा की कार्यकारिणी 
समितियों ने स्थान ग्रहण कर लिया था, लेकिन स्मृति और उत्कीर्ण लेख इनके सगठन 
सम्बन्धी विवरण प्रदात मरी करते हैं! राजस्थान से प्राप्त लेख इस बात का प्रमाण है कि यहाँ 
पर ये कार्यकारिणी समितियाँ या इन्हे ग्राम पचायत कहना अधिक सही होगा, विद्यमान 
धी।" ये 'पचकुली” कहलाती थी और ये मुखिया की अध्यक्षता में जिसे महंत कहा जाता 
था, कार्य करता धी 7 मध्यकाल और ब्रिटिश काल में पचायतें मृठप्राय हो गई थी। 

पदायत राज व्यवस्था एक ध्यवस्था या पद्धठि ही नहीं यएन्‌ एक जौवन-दर्शन है जो 
समाज में अनवस्त अस्तित्य में रहा है तथा ग्राम्य जौवन यी आत्मा मे रघ यसत गई है जिसे 
हम सोकतन्र फी आधारशिला, सस्‍्कृति की सवाहक जनकल्याणवारी राज्य की सकल्पना के 
आदर्श प्रतिमान सदृश्य मानते हैं। जत-समुदाय में ये सस्थाएँ अनवए्त जन-जागएण, सामाजिक 
सद्भाव, जन-सहयोग, परस्पर सौहार्दप्रियता की प्रभावी प्रवाहिती तथा सोकतन्त्र की सशक्त 
प्रहरी रही है। 

स्वतन्य भारत के सविधात के निर्माण के समय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 
पंचायती राज की धारणा को अत्यन्त महत्त प्रदान की गई। संविधान के अतुच्छेट ९ में लिया 


गया है कि... राज्य ग्राम पयायतों की स्थापता के लिए आवश्यक कदम उठायेगा और उन्हें 
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ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदाव करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन को इकाई के रूप में कार्य 
करे में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।'५ 

भारत ने नियोजित विकास की दिशा में जब प्रयल आरम्भ किये तो स्वाभाविक है कि 
पचायती गज की अवधारणा को विकसित होने तथा साकार रूप लेने में कुछ समय लगा। 
राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रा मे यह अच्छी तरह अनुभव कर लिया गया कि देश में 
वास्तविक लोकतठन्त्र की स्थापना तभी सम्भव होगो जब भारत क बहुसख्यक ग्रामीण लोगों से 
अपना निकटतम सम्पर्क स्थापित किया जाए और देश को ग्रामीण जनता का अपने ही हाथो 
अपना भाग्य निमाण करने को प्ररित किया जाए ' इसी उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम 
आरम्भ किया गया। ग़जस्थान म भी 2 अक्टूबर, 952 को अन्य राज्यों को भाँति सामुदायिक 
विकास योजनाओ का शुभारम्भ किया # इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वय के प्रयत्लो से ग्रामोण 
समुदाय म अपनी आवश्यकताओ को देखते हुए विकास करना था। सामुदायिक विकास 
कार्यक्रम मे उदार-चढाव आए और कुछ वर्षों मे ही यह बात स्पष्ट हो गयो कि सामुदायिक 
विकास कार्यक्रम में जनसहयोग को गति मद पडती चली गयो। अत एक नए चिन्तन और 
नयी दिशा को आवश्यकता अनुभव हुई। 


'जन-सहयोग को कमो को आधारभूत कठिनाइयो को हल करने के लिए बलवन्तराय 
मेहता अध्ययव दल जनवरी, 4957 में नियुक्त किया गया। दल से यह अपेक्षा को गई कि 
'यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रशासन में कुशला और मितव्ययता लाने तथा कार्यक्रम 
के लिए जनता मे उत्साह-सचरण के लिए उपाय सुझाए। अध्ययन दल को यह कार्य भी 
सौंपा गया कि वह लोकतान्त्रिक सस्थाओ को सम्पूर्ण जिले अथवा सब-डिविजन (उप- 
सभाग) के विकास और सामान्य प्रशासन को हाथ में लेने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से 
जिला प्रशासन को पुनर्गठित करने की दिशा मे भी सर्वेक्षण करेगा। दल के कार्यक्षेत्र में यह 
वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप हो देहातो क्षेत्रो में स्थानीय प्रशासत और विकास के आधारभूत 
ढाँचे के रूप में पचायदोयज का स्वरूप सामने आया। 

सन्‌ 4957 के नवम्बर में बलवन्त राय मेहता अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन सरकार 
को दिया। सन्‌ 958 मे इस प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ (०८) ने अपनों 
स्वीकृति को मोहर लगा दी। इस अध्ययन दल ने जिस व्यवस्था को प्रस्तावित किया उसे 
उन्होंने “लोकतान्त्रिक विकेद्रोकरण'' को सन्ञा प्रदान को जिसका अभिप्राय था कि उसके 
अन्तर्गत प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जनता सक्रिय रूप से भाग ले तथा जनता द्वारा गठित 
सस्थाएँ हो सामुदायिक विकास को महत्त्वपूर्ण इकाइयाँ हो। 

'लोकतान्त्रिक विकेद्रीकरण अर्थात्‌ पचायदीराज सस्थाओ कौ त्रि-स्तरोय योजना प्रस्तुत 
को गई प्रथम ग्रामस्तर, द्वितीय खण्ड या ब्लॉक स्तर एव तृतोय जिला-स्तर। इस त्िस्तरीय 
व्यवस्था द्वाग्र देश के ग्रामोण जीवन को चेतनामय बनाने का प्रयास किये जाने का प्रस्ताव 
किया गया ताकि राष्ट्रीय योजना को स्वोकार कर तदनुसार ऊपर से नौचे को ओर तीन स्तरों 
पर क्रमश: जिला परिषदो, पचायत समितियों तथा ग्राम पचायतो का गठन किया गया। इस 
समूची व्यवस्था को 'पचायतो राज' के नाम से अभिहित किया गया। पचायतो ग़ज का उद्देश्य 
प्रारम्भ से अन्त तक विकास योजनाओ से जनता को सम्बद्ध करना और प्रशासन के प्रत्येक 
स्तर पर जनता कौ सक्रिय भागीदारी को बढ्ाना था। 
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पचायती राज को स्थापना भारतीय लोकतन्त्र की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। राजस्थान को 
पहला राज्य शोने का गौरव प्राप्त है जिसने अपने यहाँ पचायती राज की स्थापना की। 2 
अक्टूबर ॥959 को श्री नेहरू ने महात्मा गाँधी के जन्म दिवस पर नागौर जिले में 
अ्जातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना का शुभारम्भ किया * इस प्रकार राज्य में पचायदी राज की 
जिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया। इसके बाद अन्य राज्यों मे भी यह व्यवस्था लागू की गई। 
न केयल राजस्थान राज्य मे अपितु देश के अधिकाश गम्यो में पचायती राज व्यवस्था की 
स्थापना के आरम्भ के धर्षों मे इन सस्थाओ ने गामीण विकास को दिशा में अच्छे परिणाम 
दिये। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात्‌ किन्हीं कारणों से पंचायती राज सस्धाएँ अपने सौंपे गये 
उत्तरदायित्व को सही ढंग से निष्पादित करने में असक्षम दिखाई देने लगो। इसका सबसे मड़ा 
कारण इन संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों का अभाव रहा। साथ ही अधिकाश राज्य सरकारों 
ने पचायती राज सस्थाओ के नियमित चुनाव बरवाने में अधिक रचि नहीं ली। 


पचायती राज सस्थाओं में सुधार हेतु समय-समय पर समितियाँ गठित की एव 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। देश की पचायती राज सस्थाओं को सरवैधानिक दर्जा देने पचायती 
राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ करते हेतु देश के सभी रास्यो में चचायती राज की अनियार्यता 
एव एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार द्वार सविधान से (73वाँ संविधान सशोधन 
१992”" अधिनियम लापू किया गया। 

राजस्थान पचायती राज अधिनियम 953 एवं पचायत समिति व जिला परिषद्‌ 
अधिनियम 959 को समेकित कर तथा 73वे सविधान सशोधन के प्रावधानों को मध्यनजर 
रखते हुए राजस्‍्थाव विधान सभा में नये पचायती राज अधिनियम १ अप्रैल 994 को पारित 
किया गया जो राज्यपाल महोदय के अनुमोदन के पश्चात्‌ 23 आल १994 को राज्य में लागू 


हो गया? 
ब्ररूप दथा 73वे सविधान सशोधन ह्वाग स्वीकृत 


पचायतराज अधिनियम 959 के प्रा रेप 
आरूपो के मध्य एक तुलनात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते ऐैतु निहित उद्देश 


को ध्यान मे रखते शोधकार्य को यधार्थपएक बनाने के लिए बहुस्तरीय पद्धति का उपयोग 
करते हुए पचायती राज-सस्थाओ के सभी स्तर कौ जानकारी एकत्रित के की प्रयास 0२ 
गया है। प्रस्तुत अध्ययन में तुलनात्मक तथ्यों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य से विभितत ४३442 हे 
उत्तदाताओं का चयन किया गया है जिसमे जन-प्रतिनिधियों कार्मिक एवं नागरिक वर्ग 
उत्तरदाताओ फो प्रतिदर्श मे सम्मिलित करके साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा विस्ठृत जानकारी 
प्राप्त कर सूचनाएँ सकलित की गई है। अध्ययन के पेत्रीय कार्य में साक्षात्कार करते हेतु जन 
प्रतिनिधियों में दो प्रकार के जनप्रतिनिधियों का चयत किया गया हैं। प्रधम स्तर पर घे रे 
प्रतिनिधि जो 4959 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अयनित हुए थे तथा 226 
सबिधान सशोधन अधिवियम के प्रावधानों के माद भी चयतित हुए हैं उनकी अतिद३ हा 
लिया गया है। द्वितीय स्तर पर ये जनप्रतिनिधि जो 73वे सविधात सशोधन 202 
प्रावधानों के अनुरूष मात्र वर्तमान मे हो चयतित हुए हैं। अठ द्ोता व्यवस्था दे 
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जनप्रति-निधियो एवं वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों को प्रतिदर्श में मानकर 
न्यादर्श का क्रमश, 33% एवं 67% चयनित किये गये हैं । इन जन-प्रतिनिधियो में ग्राम स्तर से 
लेकर जिले स्तर तक को पचायतोशज सस्थाओ के जनप्रतिनिधियो को चयन मे शामिल 
किया गया है। जिनमें जिला प्रमुख, सरपच, पच शामिल है। चयनित जनप्रतिनिधियों में 
चर्तमाव एवं भूतपूर्व दोनो को हो अध्ययन के क्षेत्रोय कार्य हेतु दयनित किया गया है। 
भचायती राज सस्थाओ में कार्मिक वर्ग को भो अहम भूमिका रहतो है। अतः प्रतिदर्श में 
कार्मिक वर्ग को सख्या का न्यादर्श में चयनित जन-प्रतिनिधियो को सख्या का 50% रखा गया 
है। पचायती शाज सस्थाओ की मुख्य इकाई ग्राम पचायत होती है। इसलिए ग्रामीणों को भी 
प्रतिदर्श में सम्मिलित किया गया है। चयनित प्रतिदर्श में जनप्रतिनिधियो को सख्या के बधबर 
हो नागरिक वर्ग को अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य में साक्षात्कार कर सूचना एकत्रित करने हेतु 
प्रतिदर्श में माना है। 


अतः शोधकर्त्ता ने शोधकार्य हेतु चयनित प्रतिदर्श में जनप्रतिनिधियों में 400, कार्मिक 
वर्ग मे 50 एवं नागरिकों में 00 इस प्रकार कुल 250 उत्तरदाठाओं से साक्षात्कार कर प.रा. 
सस्थाओ के विभिन्‍न पहलुओ पर सूचना एकत्रित कर वास्तविक तथ्यो को समाविष्ट करने 
का शोध कार्य में प्रयास किया है। 


'पचायतो राज सस्थाओ के लिए घरित दोनो अधिनियमो के बारे में जनप्रतिनिधि वर्ग, 
कार्मिक बर्ग एवं नागरिक वर्ग को क्या-क्या प्रतिक्रियाएँ हैं उन्हों के विचारों को सम्मिलित 
करते हुए शोध के उद्देश्यो को विभिन्‍न पहलुओ पर विश्लेषण करने का यत्किचन प्रयास 
किया गया है। 

'जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 
वर्तमान एवं भूतपूर्व दोनो प्रकार के जनप्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं। इनमें जिला प्रमुख 
'उपजिला प्रमुख 6 06%, जिला परिषद्‌ के सदस्य 6 06%, पचायत समिति प्रधान 6 06%, 


'पचायत समिति सदस्य 24 24%, सरपच 2॥ 27%, उप-सरपच 2 2% एवं पच 24 24%, 
लिये गये हैं। 


वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध चर्यानित उत्तदाताओ में से 2 99% जिला प्रमुख/उप-जिला 
प्रमुख, 4 48% जिला परिषद्‌ के सदस्य, 4 48% पचायत समिति प्रधान, 23 88% पचायत 
समिति सदस्य, 46 42% सरपच, 0 45% उप-सरपच एवं 37 30% पच सम्मिलित किये 
गये हैं। 

'पचायती राज सस्थाओं के कार्मिक वर्ग में मुख्य कार्यकारे। उप-मुख्य कार्यकारी 
4 00%, विकास अधिकारी 8 00%, प्रसार अधिकारियों में शिक्षा, खादो, सहकारिता, 
भचायत आदि 24 00%, ग्राम सेवक 30 00%, पदायठो राज के अधीन विद्यालयों के शिक्षक 
76 00%, लिपिक वर्ग 0 00%,सहायक अभियम्ता 6 00% एवं परियोजना अधिकार एव 
लेखाधिकारी 2 00% सम्मिलित करके प्रतिदर्श चयन किया गया है। 


पचायतो राज ध्यवस्था ६ अनुभवमूलक अध्ययन [प्रथम] ॥8] 


जन-सामान्य में भी सभी वर्ग एव शैक्षणिक स्तर के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया 
है। अतः प्रतिदर्श चयन में इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखा गया है कि पचायती राज 
संत््थाओं से आयद्ध सभी वर्ग एवं श्रेणी के ध्यक्तियों को सम्मिलित किया जाये ताकि शोध 
अध्याय में दिये जाने घाले त्रध्यात्यक विश्लेषण वास्तविकता को उजागर कर सके। शोध 
अध्ययन हेतु चयनित प्रतिदर्श का विवरण निम्नानुसार है-- 


आरेख 64 


| उत्तरदाता । 
चयनित प्रतिदर्श 


परचायतीराज सत्थाओ 
का 
कार्मिक चर्म 









अंनेप्रतिनिधि 
रा 










।ओ से पवायतीणज सह्ष्याओं के संगठन एवं 
गा गहन विचार-विमर्श किया जाकर युपताए 


शोधकार्य हेतु प्रतिदर्श में चयनित उ' 
कार्यप्रणाही, अधिकारों, निर्णयों आदि पर गह' 
'सकलित को गई है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाता: 


ओ फा विवरण तिस्तानुसार 
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तालिका : 67 
चयनित उत्तरदाता 
| उत्तदाताओ की श्रेणी | की श्रेणी ग्रतिशत 














जन-प्रतिनिधि वर्ग- 40 00 
(अ) दोनो व्यवस्थाओं से सम्बद्ध 

(तब भी अब भी) 3 20 

(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 2680 

2... | पचायतीणज सस्थाओ का कार्मिक वर्ग 2000 

3 | नागरिक वर्ग 40 00 









योग 

चयनित प्रतिदर्श मे जब-प्रतिनिधि बर्ग के 40 प्रतिशत उत्तरदाताओ को लिया गया है 
जिसमे दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित उत्तरदाताओ का प्रतिशत 43 20 एवं वर्तमान व्यवस्था 
से सम्बन्धित उत्तरदाताओ का प्रतिशत 26 80 है। पंचायती राज सस्थाओ के कार्मिक वर्ग का 
प्रतिशत 20 00 एवं नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 40 00 है। अत, प्रतिदर्श मे 
उत्तरदाताओ के श्रेणीवार वर्गोकरण से स्पष्ट होठ है कि सभी प्रकार के व्यक्तियों को 
प्रतिनिधित्व दिया गया है। 

व्यक्ति कौ प्रकृति और उसके अभिमत पर उसको साम्राजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि का 
प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप मे बहुत प्रभाव पडता है फिर वह व्यक्ति चाहे सामान्य जन हो, 
जनप्रतिनिधि या लोकसेवक। मानव का व्यवहार उसके स्लामाजिक पारिवारिक परिवेश, 
आर्थिक पृष्ठभूमि, जाति, लिग, आयु, धर्म, शैक्षणिक स्तर, सामाजिक मान्यताओ इत्पादि 
विभिन्‍न कारकों से प्रभावित होता है। सामाजिक आर्थिक एभूमि को गहन जाँच से समाज 
की प्रमुख समस्याओ, आकाक्षाओ, सरकार व रष्टर के प्रति जन-समुदाय, कार्मिक एव 
जनप्रतिनिधिया के दृष्टिकोण आदि का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। जनप्रतिनिधियो, 
कार्मिको एव नागरिको को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पचायतो राज सस्थाओं को कुशलता 
और प्रभावीपन पर व्यापक प्रभाव डालतो है। शोधार्थी अपना कर्त्तव्य मानता है कि शोध 
विश्लैषणो से पूर्व हो पाठकों को विभिन्‍न उत्तरदाताओ की पृष्ठभूमि सम्बन्धी विस्तृत 
जानकारी उपलब्ध कर दे। लोक प्रशासन विज्ञान के क्षेत्र मे किये गये पाश्वात्य अध्येतओ 
द्वारा सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनेक दिशा बोधक अध्ययनों से भी यह तथ्य 
प्रमाणिक हो चुका है। उस अध्याय में लोकसेवको, जनप्रतिनिधियों और जनसामान्य से 
सम्बन्धित सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण किया गया है। 


उत्तरदाताओं का लिय भेदानुसार वर्गोकरण--- 


प्रस्तुत अध्ययन हेतु चयनित्र विभिन श्रेणी के उत्तदाताओं मे पुहप एवं महिला दोना 
का ही प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। पचायतीराज सस्थाओं के जन-प्रतिनिधियों 
में पूर्व में सहवृत के आधार पर महिलाओ को लिया जाता रहा है लेकिन 73वे सविधान 
सशोधन के बाद महिलाओ क लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 





पचायदी राज व्यवस्था : अनुभवमूलक अध्ययन [प्रथम] ॥83 


कार्मिक यर्ग मे भी महिलाओं को पर्याप्त अवस्सर देने का प्रयास किया जा रहा है तथा 

नागरिक था जो कि समाज है जहाँ पुरप॑ एव स्त्रो दोगो को ही समानता का अधिकार प्राप्त 

है। इसलिए अध्ययन के क्षेत्रीय कार्य मे भी पुरुष एव महिला दोनो से ही साक्षात्कार लिया 

रा गे 554 हैतु चयनित उत्तरदाताओ का लिगभेदानुसार वर्गीकरण तिम्त छालिका 62 
अकित है-- 


तालिका 6 2 
उत्तरदाताओ का हि ४ 








50 45 (0 ॥ 2000 


(ब) वर्तमान व्यवस्था 
सै सम्बद्ध 
00 


75 
448७ 00 00) | (500) | (2500 
(00 00) | (78 80) 


कोष्ठक ( % ) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 
तालिका के अयलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं मे जनप्रतितिधि 2५ 
के 40 00% कार्मिक वर्ग के 20 00% एव नागरिक घर्ग के 40 00%, उत्तरदाठा हैं। इत! 
समग्र रूप से 78 80%, पुरुष एवं 2 208 महिला उत्तरदाता है। हि 
जनप्रतिनिधि यर्ग के उत्तरदाताओ में 77 00% पुरुष ए। 23 00%, महिलाएं हैं। जन- 


पुरुष एवं 
प्रतिनिधि वर्ग मे से दोनों व्यवस्थाओ से सम्बद्ध उत्तददावाओ मे मे से कि 


१2 2%, महिलाएँ हैं। इसी प्रकार वर्तमान व्यवस्था सेसः होता है कि 
ध महिलाएँ वर्गोकरण से यह तथ्य स्पष्ट होता 
पुरुष एबं 28 36%, महिलाएं हैं। लिप न हिलाओं का प्रतिशत 2 2 रहा है 


जनप्रतिनिधियों में महिला आरक्षण के और 
जयकि थर्तथात मे आरक्षण के पश्चात्‌ महिला जनप्रतिनिधियों की सा में वृद्धि हु हज 


उनका प्रतिशत बढ़कर 28 36 हो गया है। 











54 भचदायटोसज व्यवत्त्दा 


घदायतो राज सस्दाओं के कार्मिक दार्प में दपदित उत्तरदादाओं में से 90 00%, पुर 
एव 30.00%, महिलाएँ हैं। जदरामन्य से दयदित उत्तरदाटाओं में 75,00०, पुरुष एव 
25 03% महिलाएं हैं। अत+ समग्र रूप से उत्तरदाठऊं का लिपभेदानुत्तार विस्‍्लेषय करने पर 
यह तथ्य उडायर हुआ है कि 75वाँ सविधात सशोधत अधिनियन महिला आरक्षाय के 
आवधन के कारण महिलाओं को भाषोदाये ददाने में सहायक सिद्ध हुआ है। 
जाति विश्लेषण 
भारत में दिभिन जातियो एवं समुदायों के व्यक्ति अनेक्षदा में एकटा के लिए वर्षों से 
सौहाद॒पूर्ण दःतावरण में आपस में घुल-मिच गये हैं । जावि व्यवस्था घूलव. वर्ष-व्यवस्था का 
पिकृत रूप है। कालन्तर में व्यक्ति के पुप, कर्म को ऊपेझ्ा उनस के आधर पर दघ स्वीकार 
किया जाने लगा तो दण व्यवस्या धोरे-धोरे जाति व्यवस्था में परिददित होने लगे। एच पटो 
'शाज सस्थाओ के जत्प्रतिनिधि दर्प कार्मिक वा एवं नायरिझ्यों का उातिदार दिवरण डिम्त 
तालिका 6.3 में दिया गया है। 
ठालिका-6.3 
चयनित उत्तरदाताओ का जातिदार दिवरण जनप्रतिनिधि वर्ग 


जाते का नाम दोचओ व्यवस्णा | दर्वरान ध्यवस्दा । कारक दर्ग | नागरिक | कुलयोग 





“ 


यादव/अहिर 


भ्+ 









































पचायती राज व्यवस्था * अनुभवमूलक अध्ययन [प्रथम] 85 


“उपर्युक्त तालिका में दिये गये उत्तरदाताओ के जातिवार वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि 
जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनों व्यवस्थाओ से सम्बद्ध प्रतिदर्श में सबसे अधिक ब्राह्मण एवं गूजर 
जाति के क्रमश* 24 24% व 24 24% है। वर्तमान व्यवस्था मे भी सर्वाधिक गूजर जाति के 
ही जनप्रतिनिधि चयनित हुए है जिनका प्रतिशत 32 39 है। कार्मिक वर्ग मे सबसे अधिक 
ब्राह्मण है जितका प्रतिशत 20 00% है। नागरिको में भी सर्वाधिक उत्तरदाता 5 00% है। 


चयतित उत्तरदाताओ का जातिवर्ग का विश्लेषण तालिका 6 4 मे दिया गया है। 
तालिका-6 4 


जाति वर्ग नागरिक वर्ग 





अनुसूचित जाति 





अन्य पिछड़ा वर्ग । 
| (33 33) ।_(35 82 


अन्य जाति 8 




















'कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाय/ गया है। 

तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों सा 
सम्बद्ध उत्तदाताओं में अनुसूचित जाति के 9 09% अनुसूचित जनजाति के 3 03% के 
पपिछडा चर्ग के 33 33% एवं अन्य जाति के 54 55% उत्तरदाता है। वर्तमान व्यवस्था ि 
सम्बद्ध उत्तरदाताओ में 25 37%, अनुसूचित जाति, 044% अनुसूचित जनजाति 3582 ५ 
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 28 37%, अन्य जाति के च्रतिनिधि उत्तरदाता है। अत कक 40१ 
वर्ग उत्तरदाताओ कौ जातिवर्ग के विश्लेषण से जाहिर होता है कि पूर्व व्यवस्था में अनु 


]86 'पचायताणज व्यवस्था 


के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 9 09% से बढकर वर्तमान में 25 37५ अनुसूचित जवन'ति में 
303५ से बढकर 40 44५ एवं अन्य पिछडा वग 33 33५ से बढकर 35 82७ 'चनप्रति 
(निधि चयनित हुए हैं जबकि अन्य ज'ति के जनप्रतिनिधिया का प्रतिश्त 54 ५५७ से घटकर 
28 37% हो रह गया है। इस प्रकार चयनित जनप्रतिनिधियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित 
जनजाति के जनप्रतिनिधियों के प्रतिशत में अत्यधिक एवं अन्य पिछडा वर्ग में आशिक वृद्धि 
हुईं है जा कि 73वें सविधान सशोधन अधिनियम म अनुसूचित जाति अनुसूचित जनटति 
एव अन्य पिछठा वग क व्यक्तियो क लिए स्थाना के आरक्षण के प्रावधान क कारण हुईं है। 
अत 75वे सविधान सशोधन अधिनियम के प्रावधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जबजाति 
एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए सार्थक सिद्ध हुआ है जिसके कारण इन वर्गों के 
जनप्रतिनिधियों को सख्या म वृद्धि हुई है। 


भपचायतो राज सस्थाआ के कामिक वर्ग में चयनित प्रतिदर्श में 42.00% अनुसूचित 
जाति 30 00% अनुसूचित जनजाति 32 00% अन्य पिछडा वर्ग एवं 46 00% अन्य जाति के 
कार्मिक हैं। 


नागरिक वर्ग में अनुसूचित जाति के 6 00% अनुसूचित जनजाति के 9 00% अन्य 
पपिछडा घर्ग के 39 00% एवं अन्य जाति के २७ 00% उत्तरदाता है। 


चयनित उत्तरदाताओ मे से समग्र रूप म जाति वर्ग का विश्लेषण किया जये तो 
१6 80% अनुसूचित जाति 880% अनुसूचित जनजाति 36 00% अन्य प्रिछडा वर्ग एव 
38 40% अन्य जाति के उत्तरदाता हैं। 


अत जाति वर्ग विश्लेषण से स्पष्ट है कि अनुभव मूलक शोधकार्य हेतु प्रतिदर्श चयन 
में सभो जाति वर्ग के उत्तरदाताओ को समुचित प्रतिनिधित्व देते हुए सूचना एकत्रित करने का 
प्रयास किया गया हैं। 


आयु वर्गीकरण 


भारतीय समाज मे आयु का विशेष महत्त्व है क्योंकि सामान्यत यह धारण्ग है कि 
आयु जितनी अधिक होगी उत्तरदायित्व का बोध एवं विचारों को गरिक्वता उततो हो 
अधिक: होगे, भागाय मसाज, में, द्पपिक आयु के; व्यन्कियें, वो, सप्ििक चिणाल एड इापतान, 
माना जाता है इसलिए बुजुर्गों को सम्मान को दृष्टि से देखा ज्दा है एवं आदर किया जता है। 
आयु को राजकोय सेवाओं एवं मताधिकार में एक अहंता के रूप में रखा गया है जो कि सबसे 
महत्वपूर्ण अर्हता होती है। चयनित उच्तरदाताओ को आयु का वर्गोकरण तालिका 65 में 
दिया गया है। 
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तालिका-6 5 
का वर्गीकरण 
उत्तादाताओं की 'उत्तरदाताओं की श्रेणी 


जनप्रतितरिधि वर्ग जभागरिक | कुछ योग 
वर्ग 





दोनों. | व्॑धात 
श्यवस्थाओं | व्यवस्था से 
सम्बद्ध 
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कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि यर्ग मे दोनों व्यवस्थाओं से 
सम्बन्धित उत्तदाताओं में 3। से 45 वर्ष की आयु वर्ग में 8 8% 45 से 60 वर्ष कौ आयु 
वर्ग में 4५ 46% एवं 60 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग में 36 ३6 उत्तदाता हैं। जनप्रतिनिधि 
वर्ग मे ही जो यर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध है उनमे से 746% उत्तरदाता 8 से 30 वर्ष 
37 328 उत्तरदाता 3। से 45 वर्ष 4776% उत्तरदाता 45 से 60 वर्ष एवं 7 46% 
उत्तरदाहाओ की आयु 60 यर्ष से अधिक है। इस प्रकार जनप्रतिनधि यर्ग में कुल 8 से हट 
चर्ष तक फी आयु मे 5 00% 3॥ से 45 तक कौ आयु यर्ग में 47 00% एवं 60 5 गे 
अधिक की आयु यार्ग में 77 00% उत्तरदाता चयनित किये गये हैं अत ज़नप्रतिनिधि वर्ग 
सभी वर्ग के उत्तरदाताओ को सम्मिलित किया गया है लेकिन अधिकाश प्रतिशत का 2 
वर्ष तक की आयु वर्ग के उत्तदाताओं का है। इसके साथ हो जनप्रतिनिधि हक 
आया है| इसका कारण यह है कि यह जमप्रतिनिधि पुणतों ध्यवस्था से ही जनप्रतितिधि 
रूप में चयनित होते आये हैं अध इनकी आयु वर्ग 30 वर्ष से अधिक को है। 

भचायतौशज संस्थाओं फै कार्मिक यर्ग में 3। से 45 वर्ष तक की आयु में 36 00% 46 
से 60 चर्ष तक 54 00% एवं 60 वर्ष से अधिक के 0 00% उत्तरदातां हैं। 


485 'पदायदीराज व्यवत्त्या 


नागरिकों में से 38 से 30 दर तक को आयु में 25 00%, 34 से 45 दर्ष ठक को ऊयु 
में 39 00%, 46 से 60 दर्ष तक को आयु दर्ग में 2: 00५ एवं 60 दर्ष से अधिक को ऊयु 
में 00% उत्तरदाता अध्ययत हेतु सम्मिलित किये गये हैं। 

चयनित उत्तरदाताओ का समग्र रूप में ऊयु वर्ग विश्लेषय का आकऊलत किया जापे टो 
१8 से 39 वर्ष तक क्यो आयु में 42.00%, 34 से 45 दर्ष तक को आयु में 35.20७, 48 से 
60 वर्ष को आयु 39 60% एवं ६0 दर्ष से अधिक को आयु में 3.20% उत्तरदाता सम्मिलित 
किये गये हैं। अत- नवोत एवं घुरानौ पचायठों राज व्यवस्था के तुलदात्मक अध्ययन हेतु 
अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओं को महत्ता प्रदान को गई है जिदसे 37 वर्ष 60 दर्ष ठक के 
उत्तरदाता दोनो व्यवस्थाओ से पूर्णतः जानकार हैं तथा इनके विचारे में परिपक्वता है इसलिए 
नवोन एव पुराने अधिनियम के दोरे में जो भो जावकारों दो जायपेगो वह पूर्घत: विश्वसनोय 
मादी जायेगी। शेष 25.20% उत्तरदाताओ में 2.00% उत्तरदाता 38 से 30 दर्ष तक को ऊयु 
के एवं 43.20% उत्तरदाता 60 वर्ष से अधिक को आयु वर्ग के हैं। 


शैक्षणिक स्तर का विश्लेषण- 

वर्तमान समय में शिक्षा व्यक्ति के जोवन का केन्द्र-दिन्दु है। शिक्षा के अभाव में मानव 
क दिनचर्या प्रभावित होने लग गईं है। शिक्षा के बिता मस्तिष्क का पूर्ण विकास सम्भव नहीं 
है। निरक्षरता आज के युग में समाज के लिए अभिशप है अतः साक्षरता हेतु कई योजनारे 
पक्रैवान्विव को जा रहो है। सक्लरता के अधक प्रयास करने के बाद भी राज्य में साक्षरता की 
दर कम है। जनप्रतिनिधियों, कार्मिको एव नागरिकों से चयनित उत्तरदाताओ के शैक्षणिक 
स्तर का विवरण तलिका 6 6 में दिया गया है। 


'ठालिका-6.6 


उत्तरदाताओ का शैक्षणिक स्तर 
उत्तरदाताओ की फ्लेष्गी 
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कोष्टक (%) में प्रविशव दर्शाया गया है। 

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध 
जनप्रतिनिधियों में 303% अशिक्षित, 8 8% प्राथमिक, 27 28% भाध्यमिक, 20 2% 
उच्च माध्यमिक, 2॥ 2% स्नातक एवं 9 09% स्नातकोत्तर तक को शिक्षा प्राप्त है! वर्तमान 
व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 46 42% अशिक्षित, 9 40% प्राथमिक, 28 36% 
माध्यमिक, 3 33% उच्च माध्यमिक 8 96% स्नातक एवं 3 43% स्तातकोत्तर तक कौ 
शिक्षा प्राप्त उत्तरदाता है। 

जनप्रतिनिधि थर्ग के उत्तरदाताओ में दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध जमप्रतिनिधियों एव 
वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के शैक्षणिक स्तर का तुलनात्मक विश्लेषण किया 
जाये तो ज्ञात होता है कि पूर्य व्यवस्था में अशिक्षित जनप्रतिनिधियों का प्रदिशत 303 से 
यर्तमान व्यवस्था मे बढकर 6 42%, प्राथमिक स्तर को शिक्षा में 8 8# से बढकर 
49 40%, माध्यमिक स्तर मे 2728 से धढकर 28 36% हुआ है। इसके साथ ही पूर्व 
व्यवस्था मे उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधियों में 2 2# से घटकर 
१3 3% एय स्लातक-स्तर तक की शिक्षा मे 27 27% से घटकर 8 96% हो गया है। 
जनप्रतिनिधियों में केवल स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त उत्तदाताओ का प्रदिशत 9 09% सै बढकर 
43 43% हुआ है। 

अत कहने का अभिप्राय यह है कि जनप्रतिनिधियों के चयन हेतु कोई शैक्षणिक 
अहंता नहीं रखी गयी है इसलिए नवीन अधिनियम के प्रावधानों में स्थानों के आरक्षण 
व्यवस्था से अशिक्षित जनप्रतिनिधियों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। पूर्व व्यवस्था में अशिक्षित 
जनप्रतिनिधि समाज को प्रतिष्ठित तागरिक ही चयनित हुआ करता था जबकि वर्तमान 
व्यवस्था में स्थानो के आरक्षण के कारण कोई भी व्यक्ति चयनित हो सका है। पूर्व व्यवस्था 
में अधिकाश जनप्रतिनिधि माध्यमिक एव इससे अधिक की शिक्षा प्राप्त हो चयनित होते थे 
जबकि वर्तमान व्यवस्था में ऐसा नहों हो रहा है। 2022 200% को नवीन 
अधिनिवप्र में चर्याप्त स्वायत्ता दैने के उद्देश्य से अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदात की जा रही हैं 
जबकि दूसरी ओर जमप्रतिनिधियों के चयत हेतु कोई शैक्षणिक अहठा नहीं रखा जाता 
चचायती राज की सफलता पर प्रश्तवाचक चिद् अकरित कर रहा है। पचायतों राज की भविष्य 





]% चचायदौणज व्यवत््पा 


मे सफलता के लिए जनप्रतिनिधियों के चयन हेतु चुनाव के लिए शिक्षा को भी चयन अहंदा 
के रूप में स्वीकार करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उचित रहेगा। 

कार्मिक वर्ग में 44 00% माध्यमिक, 26 00% उच्च माध्यमिक 22 00% स्नातक एवं 
38 00% स्नातकोत्तर स्तर तक को शिक्षा प्राप्त है। 

नागरिक वर्ग में 43 00% अशिक्षित, 46 00% प्राथमिक, 3 00% माध्यमिक, 9 00% 
उच्च माध्यमिक, 22 00% स्तातक एवं 27 00% स्तातकोत्तर स्तर तक को शिक्षा प्राप्त 
प्रतिदर्श में सम्मिलित है। 

अत प्रतिदर्श में सम्मिलित समग्र उत्तरदाताओं के शैक्षघिक स्तर का आकलन किया 
जावे तो ज्ञत होता है कि 0 00% अशिक्षित, 4 00% प्राथमिक, 49.20% माध्यमिक, 
१5 20% उच्च माध्यमिक, 8 40% स्तातक एवं 23 20७ स्नातकोत्तर स्तर तक को शिष्टा 
चप्त उत्तरदाताओ को क्षेत्रोय कार्य हेतु लिया गया है। 

अहाँ यह उल्लेख कएना समोचोन प्रतीत होता है कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछडा 
हुआ राज्य है। जहाँ 99] में राष्ट्रीय साक्षरता दर 52 2 प्रतिशत थी, जबकि राजस्थान में पह 
38 6 प्रतिशत है। इसके साथ ही एक विषमठा यह भी है कि पुरुष साक्षरता यहाँ 55 00% है 
जबकि महिला साक्षरदा केवल 20 40% हो है। महिला साक्षरता को दर बहुत हो कम है 
इसलिए महिलाओ को शिक्षा को ओर विशेष ध्यान देने क्यो आवश्यकता है। पचायतो राज 
सस्थाओ मे महिलाओ को आरक्षण देने से महिला जनप्रतिनिधियों कौ सख्या वृद्धि ठो हो 
जायेगी लेकिन निर्णय प्रक्रिया में अशिक्षा के कारण उनको भूमिका नगण्य ही रहेगी। 


जनप्रतिनिधि वर्ग में निम्न शिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रशसकोय गतिविधियों को समझने में 
असमर्थ रहते हैं! जबकि लोकसेवक उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। अत: लोकसेवको एव 
जनप्रतिनिधियों के मध्य शैक्षिक स्तर मे जमोन-आसमातर का अन्तर होने के फलस्वरूप 
राजनीतिक एव प्रशासनिक सम्बन्धों में कटुता उत्पन्त हो जाती है। 


वैवाहिक स्थिति 


भारतोय समाज मे विवाह एक अटूट सामाजिक बन्धन का प्रतोक हैं जिसमें पुरुष एव 
महिला एक-दूसरे के सुख-दु ख मे सहभोगी होते हैं। विवाह व्यक्ति के जीवन को अच्छे 
अथवा बुरे दोनो रूपो मे से किसो भो रूप में प्रभावित कर सकता है। विवाह के कारण व्यक्ति 
के उत्तरदायित्व बढ़ते हैं। दाम्पत्य जोवन में पुरुष एव महिला दोनो को हो अपने अधिकाये 
एवं कर्तव्यों का निर्वाह करता पडता है। वैवाहिकता के दूसरे पक्ष को देखे तो अविवाहित 
कार्मिक व जनप्रतिनिधि अपने प्रशासकोय कार्यों के प्रति अधिक समर्पित हो सकते हैं क्याकि 
उन्हे पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति मिली रहतो है लेकिन इसके साथ ही उतके उत्तर- 
दायित्व-हीत होने को सम्भावना से भो इन्कार नहों किया जा सकता है। चयनित 
उत्तरदाताआ के वैवाहिक स्थिति का दिदरण तालिका ६7 में दिया गया है । 


पचायती यज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन [ प्रथम] ॥9 


जालिका-6 7 
वैवाहिक स्थिति का वर्गीकरण 
'जनप्रतिनिधि वर्ग कार्मिक | नागरिक | कुल योग 
दोनो र्तम्न वर्ग 


स्यवस्थाओं | व्यवस्था से 
से सम्बद्ध | सम्बद्ध 


विवाहित 3 62 
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कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 

उपयुक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित जनप्रतिदिधि वर्ग में 
93 00% विवाहित 2 00% अविवाहित 00% विधवा एवं 4 00% बिदुर हैं कार्मिक वर्ग 
में शत-प्रतिशत विवाहित हैं। 

जनसामान्य मे से चयनित नागरिकों मे 85 00% विवाहित 8 00% अविवाहित 
3 20% विधवां एंव 4 00% विदुर हैं। 

अत समग्र उत्तरदाताओं मे से 9] 20% विवाहित 4 00% अविवाहित एवं 60% 
विधवा एवं 3 20% विदुर हैं। 

73वे सविधान सशोधन अधिनियम मे पचायती राज सस्थाओ मे चुनाव लड़ने वाले 
अध्यार्थी के लिए अधिनियम के लागू होने के परचात्‌ दो बच्चो को अर्ईता रखो गयी है। इस 
सन्दर्भ मे चयनित उत्तरदाताओं से उनके बच्चों की सख्या को जानकारी करने पर पाया गया 
कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 28 00% उत्तरदाता ऐसे हैं जिनके दो बच्चे हैं एव 500% ऐसे हैं 
जिनके कोई बच्चा नहीं है जबकि शेष 67 00% उत्तरदाताओ के दो से अधिक बचे हैं। 
इसका कारण यह रहा है कि चयनित जनप्रतिनिधि वर्ग में केबल 5 00% उत्तरदाता हो ऐसे हैं 
जिनको आयु 30 वर्ष तक की है शेष 95 00% उत्तरदाताओं को आयु 30 चर्च से 22425 
रही है इसलिए इन उत्तरदाताओ के बच्चे अधिनियम से पूर्व के होते के काएण उन पर सी 
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भरिवार की अ्हता लागू हो हो पायो है। चयनित उत्तरदाताओं के बच्चों का विवरण ठालिका 
69 में दिया गया है। 


क्ालिका-6 8 
उत्तरदाताओ के यच्चो का विवरण 
जनप्रतिनिधि दर्ग नागरिक | झुल घोग 


डर्तमात्र 
विद (०००6० सिर लि मिल 
00. | 0 45' 5 00, 9 00] .20, 


कि 
हु 
हि 24 [22 39] हिल 00, ॥ 60. 
हे 2 00040 
5].52' 40.30) [44 3400] 30 00. 
50 300 250 






























कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 


तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 2 बच्चो तक को 

सख्या बाले उत्तरदाताओ का प्रविशत 28 00%, कार्मिक वर्ग में 40 00% एवं नागरिक वर्ग में 

00% है।3 बच्चा को सख्या वालो में जनप्रतिनिधिया का प्रतिशत 23 00% कार्मिक वर्ग 

में 26 00% एवं नागरिकों में 23 00% है। इनके अलावा जनप्रतिनिधि वर्ग में 5 00% एव 

नागरिको में 43 00% उत्तरदाताओ के अभो कोई बच्चे नहीं है शेष उत्तरदाताओ के तोन से 
अधिक बचे हैं। 


चयनित उत्तरदाताओ में समग्र रूप से उनके बच्चा का आकलन करे तो ॥१ 20% 
उत्तरदाताओ के एक बच्चा, 27 60% के दो बच्चे एव शेष 7 20% उत्तरदाता सन्तानहीत है। 

परिवार व्यक्ति के विकास को प्रथम पाठशाला है जहाँ उसे जीवन पथ पर अग्रसर होने 
के लिए दिशा-बोध कराया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण को आधारशिला रखी 
जाती है तथा संस्कारों का बोजारोपण होता है। व्यक्ति के विचार, आचरण, रहत-सहन, 
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उन्तति प्रतिष्ठा आदि परियार के ऊपर निर्भर करती है अत परियार के स्वरूप की जानकारी 
करता आवश्यक हो जाता है। परियार के स्थरूप का वर्गोकरण तालिका 6 9 मैं दिया गया है। 


तालिका 69 
परिवार के स्वरूप का यर्गीकरण 











परिवार का 





जनप्रतिनिधि थरँ कार्मिक 


स्वरूप 
8 
42 42 26 8. 332 00, 
557 58 (8 00, 38 00; 
00 00 00 00) | (१00 00) | (00 00 


कोष्ठफ (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 

उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधि वर्ग में दोनो च्यवस्थाओं से सम्बन्धित 
42 42% यर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 26 87% कार्मिक वर्ग में 62 00% नागरिक धर्ग 
में 54 00% परिवार सयुक्त रूप से रह रहे हैं जयकि जनप्रतितिधि यर्ग में दोनो च्यवस्थाओं से 
सम्बन्धित मे 57 58% वर्तमान व्यवस्था से सम्मन्धित में 73 3% कार्मिक वा मे 
38 00% नागरिकों में 46 00% एकाकी परिवार है। चुराने समय में बड़े एवं सयुक्त परिवार 
को अच्छा भागा जाता था क्योकि उस समय एक हो परम्परागत व्यवसाय पर अधिकाशत 
निर्भर रहते थे एव व्यक्ति की आवश्यकताएँ एवं आकाक्षाएँ सीमित थीं लैकित आधुनिक समय 
में व्यक्ति के रोजगार रहन-सहन के स्तर उच्च महत्त्याकाक्षा सोमित परिवार की भावना 
शिक्षा एवं अन्य कई कारणों से यूद्धि कर रहे हैं। यही काएण है कि चयनित उत्तददाताओं में 
समग्र रूप से 46 80% समुक्त एरं 53 20% एकाकी परिवार है। 

चरिवार के स्वरूप के विश्लेषण मे एक तथ्य यह भी उजागर हो रहा हैकि ४८५ 
एवं नागरिक था में सबुक्त परियाएों का प्रतिशत क्रमश 62 एव &4 प्रतिशत रहा है 24:28 न्‍ 
जनप्रतिनिधि थर्ग मै 32 प्रतिशत ही है अर्थात्‌ जनप्रतिनिधि वर्य में एकाकी कं 
प्रतिशत अधिक है। जनप्रतिनिधि थर्ग में भी स्थिति विचित्र देखने को मिल रही है 424 
जनप्रतिनिधि वर्ग में जो दोनो व्यवस्थाओं से सम्बन्धित उत्तरदाता है उनमें सयुक्त परिवा है 
प्रतिशत 42 42% एवं एकाकी परिषारें का प्रतिशत 57 58% है जयकि यर्तमान 0 
सम्यन्धित जनप्रतिनिधियों में एकाकी परिवारों का प्रतिशत 73 33 एवं संयुक्त के हा है 
प्रतिशत 26 87% है। आशय यह है कि व्यक्ति जैसे जैसे प्रगति पध पर 8 //4% 
संयुक्त परिवार विभाजित होकर एकाकी परिवाएँ के रूप में तब्दील होते जा र 
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आधुनिक समय मे सयुक्त परिवार व्यवस्था तोन् गति से एकाको परिवार ज्यवस्था मं 
चरिवर्तित हो रही है इसके कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ भी हो सकते हैं। 


परिवार का आकार 

व्यक्ति के रहन-सहन आचरण एवं विच'रा को परिवार का आकार भी अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित करता है। सामान्यतः जिस परिवार मे सदस्या की सख्या अधिक होतो हैं उस 
परिवार की आर्थिक स्थिति दयनोय होने को अधिक सम्भावना रहदो है। वर्तमान में सोमित 
परिवार हो सुखी रह सकता है उत्तरदाताआ से परिवार मे सदस्य सख्या को जानकाो प्राप्त 
करने पर जो उन्हाने सदस्यो को सख्या अवगत करवायों हैं उसका विवरण तालिका 6 0 में 
दिया गया है। 


तालिका-6 40 
उत्तरदाताओ के परिवार मे कुल सदस्य सख्या 
'उत्तरदादाओं की श्रेणी परिवार में कूल सदस्यों को सख्या 











_ :अवक | वियस्क 


| कब | सहला | दोग | पुर | महिला | पेग | फप | 
जनश्तिनिधि दर्ग 


हज वीजा 
(ब) वर्मा व्यवस्था | १76 853 358 [5 | 


227 |4 | 
ऋगरिक वर्ग 93 | 378 
366 (433 2094 | 7079| 222 


तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्था से 
सम्बद्ध 33 उत्तदाताओ के परिवार में वयस्क सदस्यों को सख्या 228 एव अवयस्क सदस्यों 
को संख्या 347 इस प्रकार कुल 345 सदस्य है जिसमे १80 पुरुष एवं 65 स्थ्री हैं। इन 
जनप्रतिनिधियों के परिवार में औसत सदस्य सख्या 0 है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध €7 
जनप्रतिनिधियों के परिवार मे वयस्क सदस्यों को सख्या 334 एवं अवयस्क सदस्यों को 
सख्या 58 इस प्रकार कुल 492 सदस्य हैं जिसमें 259 पुरुष एवं 233 स्त्री हैं इन जनप्रति- 
निधियो के परिषार में औसत सदष्यो को सख्या 7 है+ 

अत उत्तरदाताओं मे जनप्रतिनिधि वर्ग के 700 उत्तरदाताओ के भरिवार में वयस्क 
सदस्यों कौ सख्या 552 एव अवयस्क सदस्यो को सख्या 275 इस प्रकार कुल 837 सदस्य हैं 
पट 439 पुरुष एवं 398 स्त्रियों हैं जप्रतिनिधियो के परिवारों मे औसत सदस्यो को सख्या 
8 है। 
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कार्मिक वर्ग में ५0 उत्तदाताओ के परिवार में वयस्क सदस्यों की संख्या 227 एवं 
अययस्क 26 कुल 353 सदस्य हैं जिसमें 62 पुरुष एव १9 स्थ्रियाँ हैं। कार्मिक वर्ग के 
उत्तरदाताओं के परिवारों में औसत सदस्यों को सख्या 7 है। 

जनसामान्य से चयनित 00 उत्तददाताओं के परिवार में ययस्क सदस्य 344 एव 
अदयस्क 378 कुल 922 सदस्य हैं जिममें 378 पुरुष एवं 493 स््रियोँ हैं इन उत्तरदाताओ के 
परियारों में औसत सदस्य सख्या 9 है। 

इस प्रकार चयनित समग्र 250 उत्तरदाताओ के परिवार में वयस्क सदस्य 4333 एवं 
अववयस्क 779 कुल 22 सदस्य हैं जिसमे 7094 पुरुष एवं 080 स्त्रियाँ हैं। इन परिवारों 
में औसत सदस्य सख्या 8 है। 


परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या 


चयनित उत्तरदाताओं के परिवारों मे वुल सदस्यो की सख्या में आय वाले सदस्यों कौ 
सख्या की जानकारी करने पर जो स्थिति सामने आयी है उसका विवरण तालिका 6 ॥। में 


दिया गया है। 


तालिका 6 ॥] 


उत्तदाताओ की | उत्तरदाताओं कुल कमाने | कमाने वाले 
|; श्रैर्ण बाले सदस्यों 
कौ की सख्या [_ प्रतिशत 


(अ) दोनों व्यवस्था से 





(ब) यर्तमान व्यवस्था 
से सम्बद्ध 








जायरिक यर्ग 
कूल योग 

तालिका से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग मं 2 
सदस्यों मे से 779 सदस्य कमाने वाले हैं जो कि कुल सदस्यों का 2 39% है। गो 
व्यवस्थाओं से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के परिवार में 6 52% एव सर्तमान व्यवस्था 
सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के परियार में 24 80% सदस्य कमाने वाले हैं। 

कार्मिक वर्ग के परिवारों मे 2720 एवं चागरिको के परिवारों में 26 36% दस 
कमाने वाले हैं। चयनित उत्तरदाताओं में श्रेणोवार तुलवात्मक स्थिति का आकल्ल किया 5 
तो जनप्रतिनिधि थर्ग मे 2) 39% कार्मिक वर्ग में 27 20% एवं नागरिक वर्ग (2 5 2 
सदस्य कमाने वाले है। तौनो श्रेणी के उत्तदाताओ मे कमाने वाले सदस्था का सबसे अ 
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अ्रतिशत कार्मिक वर्ग में एव सदसे कम प्रतिशत झनप्नतितिधि वर्ग में है। चयवित उचरदाताओं 
में समग्र रूप से कमाने वाले सदस्यों का कुल सदस्यों को सख्या में प्रतिशत 24 53 है। अतः 
कमाने दाले सदस्यों का 24 53 प्रतिशत अच्छो स्थिति को प्रदर्शित नहीं करता है। 
व्यवसाय का वर्गोकरण 

व्यवसाय व्यक्ति के विचार, रहन-सहन के स्तर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है 
जिस प्रकार एक प्रशासनिक अधिकारों अपने प्रशासनिक संगठन में अपने कार्यों का सही रूप 
में निष्पादन करता है जबकि एक मजदूर अपने कार्यों को बोझ मानकर करता है। व्यक्ति के 
चिन्तन, कार्य-प्रधाली, कार्य-निष्पादव उसके व्यवसाय से प्रभावित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति 
जिस प्रकार का व्यवसाय करता है उसके सोचने का तरोका भी वैसा हो रहदा है। एक 
अध्यापक अपने शिक्षण कार्य का चिन्तन करता है ठो प्रशासनिक अधिक प्रशासनिक कार्यों 
का चिन्तन करता है जबकि कृपक कृषि उत्पादन बढ़ाने के चारे में चिन्तन करता है इन 
व्यक्तियों पर चिन्तन के साथ-साथ जोवनस्तर पर भी व्यवसाय का प्रभाव पडठा है। इसलिए 
उत्तददाताओं के व्यवस्ताय को जानकारों कादर सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं के लिए 
आवश्यक होता है। सामाजिक शोधकार्यों में शोधकर्दा समाज के प्रत्येक पहलु पर गहनता से 
विचार करवा है। प्रस्तुत शोधकार्य मे भी उत्तदाताओं के व्यवसाय की ज्यनकारी प्राप्त को 
गयी है जिसका विवरण तालिका 6 १2 में दिया गया है। 


जालिका-6.72 
व्यवसाय का वर्गोकरण 





उत्तरदाताओं 

















8 8 
33 
'00 00 


'कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 
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उपर्युक्त तादिका में उश्तरदाताओं ये व्यवसाय सम्बन्धी जातवारी को देखने से ज्ञात 
होता है कि जनप्रत्ििनिधि धर्ग वे उत्तरदाताओं में जौ दोनों व्यवस्थाओं में जनप्रतिनिधि रहे हैं 
&7 58% कृषि एवं पशुपालन १5 45% व्यापार 9 09% मजदूरी एवं 8 8% अन्य कार्य 
करते हैं। इत ठश्तरदाताओं में अधिकांश उत्तददाताओं या व्यवसाय वृषि एवं पशुपालन है। 
चर्तमात व्यवस्थां से सम्बन्धित जाप्रतिनिधियाँ वी स्थिति भी दैगी है। इन उत्तादाताओं में 
858 22% दृषि ये पशुपालन 6 42% थ्यापार 33 43% मजदूरी एवं 44 93% अस्य वार्य 
भरे हैं। 

बार्मिव' घर्ग के ठशरदाताओं में शत प्रतिशत वा ध्यवगाय नौकरी हैं। नागरिक वर्ग में 
700% “परी 25 00% यृधि एवं पशुपालन 30 00% ध्यापार 23 00% मजदूरी एवं 
5 00% अन्य व्ययशाय करते हैं। नागरिया यर्ग में अधियतम उत्तरदाता स्यापार व्यवसाय से 
सम्पन्धित है। 

'ठारदाताओं थो समग्र हुप से देखा जाये तो रावधिव' 32 40% उत्तददाता वृषि एस 
भशुपातन थार्य करते हैं जबकि 22 80% भौवारी 840% व्यापार 34 00% मजदूरी एवं 
१2 40% अन्य व्यथसाय करते हैं। शोधवार्य पंयायतीराज संग्थाओं सो सम्बन्धित होने थे! 
कारण साक्ात्यार यर्रो ऐतु उत्तदाताओं या भयन ग्रामीण भेत्र रो ही किया गया है। ग्राम 
चाप्तियों पा गुछव व्यप्साय भूषि थे पशुपालन हाता है अत भगनित उत्तरदाताओं में भी 
सर्वाधिवा वा प्यवसाय वृषि वे पशुपालत ही रहा है। 


वार्षिफ आय या यिश्लेषण 

च्यति' यो सामाजिय एवं आर्थिक रिथतिं यो प्रभावित करने वाले वारवों में आय एक 
महत्वपूर्ण घारव' है। वर्तगात में सपाज ध्यति ये गुण दोषो या सूरयांकन हावी आय मे 
दर्पण में घरता है। व्यति यी आय मे आधार पर ठगयी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं भ्रतिष्ठा या 
मिर्धारण होता है| व्यत् ये' आधरण विधार व्यवहार प्रतिभा आदि गुणों के साथ साध 
आध्ध॑य गुद्दढ़त़ा पो भी गुर्णा में महए्पपूर्ण रथान दिया जाने छगा है। स्योति थी आय प्रत्येव 
भैत्र म॑ महर्पपूर्ण स्थात रोरे वे! याएण आय राष्यत्थी जीतयारी प्राप्त घरता सामाजियव शोध पे" 
दिए आवश्यय हो गया है। उश्दाताओं थी यार्पिक आय वा यर्णन तालिया 6 3 मे॑दिया 
गया है। 
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जालिका-6.43 
उत्तददाताओं की वार्षिक आय का वर्गीकरण 
जनप्रतिनिधि दर्स 
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कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है! 


तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में दोनो 
व्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को वार्षिक आय मे 27 27% उत्तरदावाओं को 50 
हजार रपये, 36 36% को 50 हजार से । लाख रु, 9 09% को 4 लाख से 450 लाख रु, 
9 09% को 50 से 2 लाख रु एव 5 5% को 2 57 लाख रु एवं अधिक को वार्पिक 
आय होता अवगत करवाया है। शेष 3 03% उत्तरदाताओ ने आय को जाजव्सरो नहीं करवायी 
है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों मे से 28 36% ने 0-50 हजार रु, 
34 32% ने 50 हजार से ॥ लाख, 494% ने 3 से 450 लाख, 896% ने 50 से 2 
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लाख, 896% ने 2 से 2 50 लाख ₹ तक एय 5 97% ते 25] लाख रु एवं अधिक की 
वार्षिक आय का होना अवगत करवाया है शप .49% न प्रत्यूचर नहीं दिया है। 


इस प्रझार जनप्रतिनिधि वर्ग में दोना प्रकार क उत्तादाताआ में स 28 00% की 0 स 50 
हजार र , 35 00% की 50 इजार से । लाख, 00% की स 50 लाख, 9 00% कौ 
१$0 से 2 लाख र एवं अधिक की वापिंक आय प्राप्त हाने की जानकार करवायी गयी है। 
शेष 2 00% ने कोई जानयारी आय सम्बन्धी उपलय नहीं करवायी है। 


कार्मिक यर्ग के उत्तदाताआ में स 4 00% ने 0 स 50 हजार ₹, 22 00% ने 50 हजार 
से । लाख ₹, 26 00% ने । से 50 लाख ₹ 2400% ने 450 स 200 लाख ₹, 
36 00% ने 2 से 250 लाख र तक एवं 8 00% ने 25] लाख ₹ एवं अधिक की वापिक 
आय होना अवगत करवाया है। नागरिक यर्ग के उत्तरदाठाआ में 39 00% ने 0 से 50 हजार 
र, 2 00% ने 50 हजार से । लाख रु, 28 00% ने । से 50 लाख 4 00% ने 50 
से 2 लाख रु, 3 00% 2 से 250 लाप रु तक एवं 2 00% ने 2 5 लाख ह एवं अधिक 
की वार्षिक आय होना अवगत करवाया है। शंप 2 00% उत्तरदाताआ ने वाषिक आय की 
जानकारी नहीं दी है। 

अत; उत्तरदाताओं की समग्र रूप से यापिक आय का विश्लेषण क्या जावे दो ज्ञात 
होता है कि उनमें से 27 60% की 0 से 50 हजार, 2320% को 50 से 4 लाख २, 
20 80% की 3 से 450 लाख, 4 00% बी 50 लाख से 2 लाख, 680% वी 2 से 
250 लाख रु तक एव 600% की 25 लाख ₹ एवं अधिक की वार्षिक आय की 
जानकारी करवायी है शेष 4 67% ने इस सम्बन्ध मैँ प्रत्युत्त नहीं दिया है। अत सरसे कम 
आय समूह 0-50 हजार में उत्तरदाताओ का प्रतिशत 27 60 है। जवकि सबस अधिक 2 5॥ 
लाख ₹ एवं अधिक उत्तरदाताआ का प्रतिशत 6 00 है। उत्तरदाताआ के पास कृषि भूमि का 
क्षेत्रफल, परिवार में कुल एवं उनमें कमाने वाले सदस्यों के प्रतिशश क' आकलन से उत्तर- 
दाता द्वारा उतकी थार्पिक आय कम अवगत करवाया जाया प्रतीत हाता है। 


कृषि योग्य भूमि का विवरण 

जैसाकि पूर्य में उत्तरदाताओं के व्यवसाय वर्गीकरण म॑ कुल उत्तदाताओ में से 
32 40% उत्तरदादाओं का व्यवसाय कृषि व पशुपालन पाया गया है। इस सन्दर्भ में 
उत्तरदाताओं की कृषि भूमि सम्बन्धी जावकारी प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है। कृपा 
एय मजदूरों के लिए कृषि योग्य भूमि उनके जीवन-यापत का प्रमुख साधन है 840 
कार्मिक वर्ग के लिए यह आमदनी का अतिरिक्त स्रोत है। चयनित उत्तर्दाता 
जमप्रतिनिधियाँ एप नागरिकों की सामाजिक थ आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते वाले 
कारकों में एक मुख्य कासक उनके पास कृषि योग्य भूमि का होना भो माता गया है। (0068 घर 
चशुधन निर्भर रहता है। चयनित उत्तददाताओं के पास कृषि योग्य भूमि कौ जानकार प्राप्त 
करने पर जो उन्हाने अवात करवाया है उस्तका विवएण तालिका 6 4 में दिया गया हैं। 
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'कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 


तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ मे से जी 
जनप्रतिनिधि दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध है उनके पास कृषि भूमि सिचित क्षेत्रफल 9 09% 
के पास 0 से 0 बीघा, 9 09% के पास ११ से २० बोघा, 9 09% के पास 2 से 30 बीघा, 
१2 32% के पास 4 से 50 बोघा, 5 52% के पास 5 बीघा से अधिक का सिचित क्षेत्रफल 
उनके पास है। शेष 9 09% के पास सिचित क्षेत्रफल नहीं है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 
जनप्रतिनिधियों में 29 85% के पास 0 से 0 बोघा, 2090% के पास 4 से 20 बीघा, 
१6 42% के पास 3। से 40 बोघा एवं 9 40% के पास 47 से 50 बोघा सिचित क्षेत्रफल 
कृषि-भूमि है। जनप्रतिनिधियों मे दोनो श्रेणी के उत्तदाताओ का तुलवात्मक विश्लेषण देखा 
जाये तो ज्ञात होता है कि जो जनप्रतिनिधि दोना व्यवस्था से सम्बन्धित है उनके पास सिचित 
कृषि भूमि का क्षेत्रफल वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों को अपेक्षा उनके पास 
अधिक है। 


भचायती राज व्यवस्था : अनुभवमूलक अध्ययन [प्रथम] ग्रणा 


कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओ मे से 40 00% के पास 0 से 0 बीघा एवं 46 00% के 
पास 4। से 20 बोघा कृषि भूमि का सिचित क्षेत्रफल है जबकि 44 00% के पाप्त 5१ बीघा से 
अधिक सिचित भूमि का क्षेत्रफल है जबकि 25 00% के पास सिचित॑ भूमि बिल्कुल नहीं है। 

अत; समग्र उत्तरदाताओ के कृषि भूमि के सिचित क्षेत्रफल का विश्लेषण देखा जावे तो 
20 00% के पास 0 से 30 बीघा, 2 20% के पास १4 से 20 बीघा, 7280% के पास 2 से 
30 बीघा, 440% के पास 34 से 40 बीधा, 6 80% के पास 4 से 50 बीघा एवं ॥ 20% 
के पास्त 5) बीघा से अधिक सिचित कृषि भूमि का क्षेत्रफल है जबकि 23 60% के पास 
'सिचित कृषि भूमि क्षेत्रफल शूत्य है। 
असिचित कृषि भूमि 

उत्तदाताओ के पास सिचित कृषि क्षेत्र के साथ ही असिचित कृषि भूमि की भी 
जानकारी की गई जिसमें जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ, कार्मिक वर्ग एवं नागरिको से जो 
सूचना प्राप्त हुई है उसका उत्तरदाताओ की श्रेणीवार भूमि के क्षेत्रफल का विवरण तालिका 
6 5 मैं दिया गया है। 

तालिका-6.5 


असिचित कृषि योग्य 
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'कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 
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ठालिका के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि बर्ग के उत्तरदाताओं में 
जो दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि है उनमे से 8 8% के पास 0 से 40 बीघा, 
9 09% के पास 5] एवं अधिक बीघा असिचित कृषि भूमि है जबकि 72 73% के पास 
असिचित कृषि भूमि बिल्कुल नहीं है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जो जनप्रतिनिधि है 
उनमें से 7 45% के पास 0 से 0 बीघा, 6 42% के पास 3॥ से 20 बीघा, 8 95% के पास 
2 स 30 बोघा, 8 95% के पास 5 बीघा एवं अधिक को कृषि भूमि का असिचित क्षेत्र है। 


कार्मिक वर्ग में केवल 0 00% के पास 4॥ से 50 बीघा कृषि भूमि असिचित क्षेत्र है 
जबकि 90 00% क पास असिचित कृषि भूमि बिल्कुल भी नहीं है। नागरिक वर्ग मे 72 00% 
के पास 7 से 20 बीघा, 3 00% के पास 2 से 30 बीघा एवं 75 00% के पास असिचित 
कृषि भूमि बिल्कुल भी नहों है। 

अत उत्तरदाताओ का समग्र रूप मे विश्लेषण किया जाबे तो 4 40% के पास 0 से 30 
बीघा, 9 20% के पास ॥॥ से 20 बीघा 7 60% के पास 2 से 30 बोघा, 2 00% के पास 
4 से 50 बीघा एवं 360% के पास 57 से अधिक कौ कृषि भूमि असिचित है जबकि 
73 20% के पास असिचित भूमि नहीं है। 


'त्तरदाताओ के पास कृषि भूमि की जानकारी करने पर पाया गया कि जनप्रतिनिधि वर्ग 
में दोनो व्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों मे शत-प्रतिशत के पास कृषि भूमि है। 
वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्ध जनप्रतिनिधियों मे से 7 46% के पास, कार्मिक थर्ग मे 44 00% 
के पाम एव नागरिक वर्ग में 4६ 00% के पास कृषि भूषि नहीं है। 

भारत वर्ष में भूमि सुधार का प्राथमिक लक्ष्य था कि भूस्वामियो को समस्त भूमि एक 
निश्चित सोमा से अधिक हुई तो राज्य उस भूमि का अधिग्रहण कर लेगा और छोटे काश्तगारो 
में बाँट देगा ताकि उनकी कृषि योग्य भूमि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी बन सके। इसके साथ हो 
एक विकल्प यह भो था कि अधिग्रहित भूमि भूमिहोन मजदूरों को दे दी जाये ताकि उनको 
भूमि को आवश्यकता पूरी हो सके। राज्य मे जनसख्या यृद्धि एवं एकाकी परिवारों की बढतो 
हुई सख्या के कारण कृषि जोत का आकार छोटा होने के साथ-साथ वर्षा को अनिश्चितता एव 
सिचाई को पूर्ण सुविधा न मिलने के कारण कृषि पर निर्भरता कम होती जा रही है। वर्षा की 
'कमो एवं सिचाई सुविधा के अभाव में ग्रामीण परिवार अन्य व्यवसायो को तरफ अग्रसर हो 
रहे हैं जैसा कि पूर्व में उत्तदाताओ के व्यावसायिक विवरण से स्पष्ट होता है। 


ग्रामीण क्षेत्रो में कृषि भूमि उनके सम्मान व आय में यह महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। 
कृषि भूषि से कृपक परिवार का जीविकोपार्जन तो होता हो है इसके साथ ही कृषि उत्पादन 
से देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने मे भी सहायता मिलती है। इसो कारण सरकार 
द्वारा भी कृषि उत्पादन बढाने हेतु कृषि उपकरणों'व उर्वश्को तथा कौटनाशक दवाइयो मे 
अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 
सिचाई के साधन 


भारत में कृषि अधिकतर मानसून पर निर्भर रहती है अत: मानसून मे वर्षा अच्छी होती 
है तो कृषि उत्पादन मे वृद्धि होतो है तथा पशुओ के लिए पर्याप्त चारा भी मिलता है और 
मानसून में वर्षा अपर्याप्त होने पर कृषि उत्पादन तो प्रभावित होता हो है साथ ही पशुओ के 
लिए चारे एव पानी की भी समस्या उत्पल हो जाती है। विगत वर्षों में राज्य में वर्षा कम हो 
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रही है तथा सभी जिलों में समान रूप से नहीं होती है। कहाँ वर्षा अधिक तो कहाँ कम वर्षा 
होने से कृषि उत्पादन के लिए फसल को पानी आवश्यक होता है इसलिए सिचाई साधनों का 
महत्त्व बढ जाता है। चयनित उत्तरदाताओं का कृषि भूमि की जानकारी का विवरण पूर्व में 
दिया गया है इसलिए कृषि भूमि के लिए उनके घास सिंचाई सुविधा के क्या-क्या साधन 
हैं ? इसकी भी जानकारी करने पर उन्होने जो अवगत करवाया है उन सिचाई साधनों का 
विवरण तालिका 6 ॥6 में दिया गया है। 


तालिका-66 
सिचाई के स्रौत 
जनप्रतिनिधि वर्ग 


दोनों | सर्तमातर 
व्यवस्थाओं | व्यवस्था से 
से सावद्ध ।_मम्वद्ध 
जा बज 















प्लिचाई के खोत 


































































य 
8 48 38 8] 24 00, (तो 00, 26 00 
आल हब 

[27 22 '23 28, हिल 000] 27 00' 80 80] 
नहर एव पम्पसैट 6 0 लि 0 32 

8 8 4 93, 6 00| 2 00 0 00 []2 80] 
कोई नहीं 2] 9 7] 22 25 

909) । (!5 43 ४4 00) | (25 00) 
चोग 33 67 

'00 00, ] 











कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ग 
के जो दोनो व्यवस्थाओं से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि है उनके पास कृषि भूमि के लिए सिचाई 
के साधनों मे 27 27% के कुआँ, 8 8% के पम्मसैट, 27 27% के नहर एवं 8 8% के 
पम्पसैट एय नहर दोनो प्रकार के साधन हैं। शेष 9 09% के पास सिचाई का कोई स्रोत वहीं 
है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जो उत्तदाता है उनमे 896% के कुआँ, 38 8ाश्र के 
चम्परैट, 23 88% के महर एवं 4 93% के पम्पसैट एवं नहर दोतों तरह के साधत हैं। 

कार्मिक वर्ग के उत्तदाताओं मे से 0 00% के कुआँ 24 00% के पम्पसैट ॥0 00% 
के महर, 2 00% के नहर एवं पम्पसैट दोनों प्रकार के सिचाई के साथन हैं। 


शव 'पचायतोराज व्यवस्था 


नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं में से 47 00% के कुआँ, 2 00% के पम्पसैट, 27 00% 
के नहर 30 00% के नहर एवं पम्पसैट दोनो प्रकार के साधत हैं जबकि शेष 25 00% के पस 
सिचाई का कोई स्रोत नहों है। 

अत: उत्तरदाताओं के सिचाई ख्रोदो को समग्र उत्तरदाताओं के आकलन से ज्ञात होटा हैं 
कि 34 80% के कुआँ, 26 00% के पम्पसैट, 2280५ के नहर, 2 80% नहर व पम्पतेट 
दोनो तरह के सिचाईं के स्रोत हैं जबकि शेष 23 00% के कोई सिंचाई का साधन नहों है। 
चयनित उच्तरदाताओं में से अधिकाशत: उत्तरदाता नहर तथा पम्पसैट से कृषि भूमि की सिचाई 
करते हैं। 
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पंचायती राज संगठन में निम्ततम स्तर पर ग्रामसभा/ध्राप्र परायत इसके ऊपर खण्ड स्तर 
पर पंथायव समिति और शिखर पर जिला परिषद्‌ होती है। भारत धिरव का सबसे यहा 
लोकतान्रिक देश है। पचायती गज लोक्तत्त्र का ही स्वरूप है। जनठा और सता का आपसी 
समन्यय है। इसम॑ गाँव से दिल्ली तक के प्रशासन के सभी स्तरों पर जनता का अधिकार है। 
कर्शव्यो या बरायर-यदबर सँटवात है। पयायठी राज अथवा लोकतान्म्रिक विकेद्रीयरण 
वास्तव में प्राचीन पंचायतों का ही परिप्फृत रूप है परन्तु समय-समय पर अधितियमां के 
द्वाता इसमें नये ठददेश्या भई शक्ति और नये तरौकों का समायेश कर दिया गया है। पचायतों 
शाज में सिकास था काम सशमता की दृष्टि से चार स्तरों पर इस ररह विभक्त क्या गया है कि 
ग्रामौण विक्ाप्त का दायित्य सपयार से हटाकर जनता द्वारा चुनी गई स्थानीय संस्था के हाय 
में आ गया है जो लोकसभा से ग्रामसभा तर मिस्र के शिशमिड की आकृति सेते हैं। पंजागी 
राज ये लोक्तान्िय' स्वरुप यौ पचायती राज संस्थाओं मे इस तरह विभाजित क्या है कि 
पंचायती राज सस्थाओ को पूर्णरूपेण स्थायतता प्राप्त हो गयी है। सता का विफेद्रीयरण 
इसलिए फिया गया है कि लोकतन्त्र और विकेन्द्रीकरण में घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा दानो 
कप ये पूरक हैं। यिकेद्ीक्एण के बिता लोक्तत्य का घूर्णत विकसित हाता असम्भव 

। 


विख्यात राजनीठिशास््री भ्राइस ने इसी बात को इस तरह लिएा है कि स्थानीय शासन 
यो चद्धति सौयतन्य वी सर्योह्म पाठशाला और उसकी सफ्लता वी सबसे अच्छी गाएण्टी 
है। “लोकतत्र शासत था यह रूप है जिसमें ग्रम्याधिकार किसो विरेष बेणों पे लागां को 
नहीं यरन्‌ समूय्रे सरकार ये सोगां को प्रदात किये जाते हैँ ।/” बलवन्तराय मेहता वे” अनुसार 
*सोक्तन्थ कौ परिकल्पना यह है कि केवल ठपर से हो शासत्र न चलाया जाए. गत्कि 
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स्थानीय प्रतिभाओं का विकास किया जाये। यह तभी सम्भव है जबकि सक्रियता से सरकार 
के कार्यों में भाग ले सके। यही सत्ता का विकेद्धोकरण अथवा पचायतो राज है।"” इस स्थिति 
'को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तार होगा 
वह उतना ही अधिक लोक कल्याणकारो राज्य होगा। जब सर्व-साधारण के पास अधिकार 
आयेगे दो वे अपना कर्त्तव्यपालन भो निष्ठा के साथ सीखेगे। विकेद्धित व्यवस्था में जनठा 
अपने विकास और कल्याण कार्यों के लिए शासन पर निर्भर न रहकर स्वय अपने साधनों से 
कार्य पूर्ण करने हेतु तत्पर रहेगी क्योंकि उसके पास रूत्ता होगो, अधिकार होगे तथा उनको 
उपयोग करने को शक्ति भी होगो। 
चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया 

भ. शोधकार्य हेतु साक्षात्कार किये गये उत्तरदाताओ से पचायवी राज सस्थाओ में चुनाव 

लडने के बारे मे जो जानकारों प्राप्त को गई उसका विवरण तालिका 7 में दिया गया हैं। 
तालिका-7. 


उत्तदाताओ 
की प्रेणी 


लि 0 ० 0 


| 200 (00 | - | 5) | 36 | 33 | 


(अ)दोनो व्यवस्था से 
सम्दद् 


(45.20) | (54 80)| (56 63) 

'कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 

उपयुंक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में 
जनप्रतिविधि वर्य के शत-प्रतिशत उत्तरदावाओं ने पचायती राज सस्थाओं का चुनाव लडा है 
जबकि कार्मिक वर्ग के किसी भो उत्तरदाता ने चुनाव नहों लडा है। नागरिक घर्ग के 
उत्तरदाताओं में से 3 00% ने पचायती राज सस्याओं का चुनाव लडा है जबकि 87.00% ने 
चुनाव नहीं लडा हैं। 

पचायतो राज सस्थाओ का जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्थाओं से सम्बद्ध 
उत्तदाताओं मे से 54 5५% ने ग्राम पचायत एवं 45 45% ने पचायत समिति स्तर का चुनाव 
'लडता अवगव कख्वाया है। वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में से 49 25% ने 
ग्राम पचायत, 3 34% ने पचायत समिति एवं 39 4१% ने जिला परिषद्‌ का चुनाव लड़ना 
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अवगत करवाया है। नागरिक वर्ग में जिन 3% ने चुनाव लडा अवगत करवाया है उनमें शत- 
प्रतिशत ने ग्राम पचायत का चुनाव लडा है। 

'प्रचायती राज सस्थाओ के चुनाव लडने वाले उत्तरदाताओ से चुनाव परिणामों के बारे में 
जानकारी करने पर अवगत करवाया गया कि जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत उत्तरदाताओ 
नै लगा हैं जबकि नागरिक वर्ग में 6 45% ने चुनाव जीता है और 38 46% ने चुनाव 
हार गये हैं। 

अत समग्र रूप से चयनित उत्तरदाताओ मे से 45 20% ने चुनाव लडा है और 
54 80% ने चुनाव नहों लडा है। जिन उत्तरदाताओ ने चुनाव लडा है उनमें से 56 64% ने 
ग्राम पचायत, 3 86% ने पचायत समिति एवं ॥ 50% ने जिला परिषद्‌ का चुनाव लडा है 
जिन उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ का चुनाव लड़ा है उनसे चुनाव परिणाम की 
जानकारी करने पर उनमे से 95 58% ने चुनाव में जीतना एवं 442% ने चुनाव हाए्ना अवगत 
करवाया है। 

चयनित उत्तरदाताओ से वर्तमान चुनाव के अतिरिक्त पूर्व में भी चुनाव लड़ने के सम्बन्ध 
मे जानकारी प्राप्त की गई ताकि उत्तरदाताओ की पूर्व को पृष्ठभूमि का ज्ञान हो सके। कार्मिक 
वर्ग के उत्तरदाताओ मे से किसी भी कार्मिक ने कभी भी चुनाव नहीं लडा है जबकि 
जनप्रतिनिधियों मे शत-प्रतिशत ने एवं नागरिकों मे से 43 00% ने पूर्व मे भी चुनाव लड़ने की 
जातकारी दी है। इस प्रकार चयनित उत्तरदाताओ में से 45 20% ने पूर्व मे चुनाव लड़ना एब 
54 80% ने पूर्व में चुनाव नहीं लड़ना अवगत करवाया। 
पूर्व एवं वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया 

चयनित उत्तरदाताओं मे से जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग के 
१3 00% इस प्रकार कुल 45 20% ने जो कि चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया को अच्छी तरह 
जानते हैं से तुलनात्मक जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 
72 में दिया गया है। 






















तालिका-7 2 
व व्यवस्था ब प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया 
उत्तरदाताओ की श्रेणी सख्या चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया 
पहले अच्छी थी | अब अच्छी है 
जनप्रतिनिधि वर्ग 59 4 
59 00) 4 00: 









(अ) दोनो व्यवस्था से 33 
सम्बद्ध 


(ब) वर्तमान व्यवस्था 
से सम्बद्ध 


नागरिक चर्म 






















(38 94) 





कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 
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चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया पर पहले एवं अब दोनों व्यवस्थाओ पर उत्तरदाताओं को 
प्रतिक्रिया से ज्ञात हुआ कि 6 06% उत्तरदाता पूर्व व्यवस्था को अच्छी मानते हैं जबकि 
38 94% उत्तरदादा वर्तमान व्यवस्था को अच्छी मानते हैं। 
चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के समर्थन में सहमति के कारण 
देश की पचायती राज सस्थाओं को सवैधानिक दर्जा देने व अधिक सुदृढ करने हेतु देश 
के सभी राज्यो में पचायती राज को अनिवार्यता एवं एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत 
सकार द्वारा 24 493 को ठोन राज्यो (मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड) को छोडकर सम्पूर्ण 
देश मे 73वाँ सविधान सशोधन 992 लागू किया गया। इस सशोधन अधिनियम के लागू 
होने पर पचायती राज सस्थाओ की चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के सम्बन्ध में उत्तरदाताओ ने 
पक्ष में जो तर्क दिये हैं उनका विवरण तालिका 7 3 में दिया गया है। 
त्ालिका-7.3 
घुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के समर्थन मे सहमति के कारण ____ 
सहमति के कारण 






















१ सभी वर्गों को भागीदारी में वृद्धि 
56 67) | (6 54) 


ही महल 
स्वायत्तता एव अधिकार सम्पन्त 38 46)। (65 57) | (48 08 
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(20 00) । (38 46 


चुनावों कौ समयावधि निश्चित 

( 
चुनाव मे भुजजल व आतक ५४८ 
होना 


आरक्षण से महिलाओ को। 25 
भागीदारी में वृद्ध (8: 
सीमित परिवार की अर्हता 


सस्था प्रधाना की चुनाव प्रक्रिया 
'का सरलीकरण 


संवैधानिक रूप से सत्ता का 
विकेन्द्रीकरण 


उत्तददाताओ को सख्या 
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कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 
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तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे से 30 00% कार्मिक 
वर्ग में से 26 00% एवं नागरिकों मे से 6॥ 00% ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था एय प्रक्रिया के 
समर्थन में कारणों से अवगत करवाया गया है। जिन उत्तरदाताओ ने पचायती ग़ज सस्थाओं 
की वर्तमान चुनाव व्यवस्था के समर्थन मे कारणों से अवगत करवाया है उनमें जञनप्रतिनिधि 
वर्ग के कुल उत्तरदाताओ में से 56 67% ने सभी वर्गों की भागौदारी मे वृद्धि होना बतलाया 
है। जनप्रतिनिधियो का इस सम्बन्ध मे अलग-अलग व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों मे 
जो दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित है उनका प्रतिशत 60 00% है तथा वर्तमान व्यवस्था से 
सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत 55 00% है। कार्मिक वर्ग का प्रतिशत 6 54% एवं 
नागरिक वर्ग मे प्रतिशत 80 33% है। इस प्रकार कुल उत्तरदाताओं मे से 75% 
उत्तदाताओं के अभिमत से पचायती राज सस््थाओ में नवीन चुनाव ज्यवस्था एव प्रक्रिया में 
सराई/स्थानों के आरक्षण के कारण गरीब गर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा 
वर्ग एव महिलाओ को चुनाव लड़ने का अवसर मिला। जिसके कारण आम जनता के सभी 
वर्गों को इन सस्थाओ मे चुनाव लडने के प्रति जागृति आईं है। साथ ही सभी वर्गों की इन 
सस्थाओ में भागीदारी को बढावा मिला है। 

जनप्रतिनिधि वर्ग में से 6 67%, कार्मिक वर्ग में से 38 46% एय नागरिक यर्ग में से 
65 57% का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था से पचायती राज सस्थाओं के अधिकार में वृद्धि 
की गयी तथा इन सस्थाओ को स्वायत्तता प्रदान की गई है। इस तथ्य की पुष्टि कुल 
उत्तरदाताओ में से 48 08% ने की है। उत्तरदाताओ के अभिमत से यर्तमान व्यवस्था अच्छी 
है, सरपच स्वतन्त्र एव अधिकार युक्ति हो गये हैं तथा प्रशासनिक अधिकारों में वृद्धि हुईं है। 
पचायतों के सुदृदीकरण से गाँवों में विकास कार्य अधिक गति से होगे। अत सही मायनों में 
इस व्यवस्था से स्नोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ है। 

नवीन अधिनियम से पचायत समिति एबं जिला परिषद्‌ के आधार पर जो चुनाव 
करवाये जाते हैं इनके बारे में चयनित उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 20 00% एव 
कार्मिक वर्ग के 38 46% का अभिमत है कि दलीय आधार पर चुतावों से दल की स्थिति 
स्पष्ट होती है तथा दलीय आधार पर चुनावो से राष्ट्रीय दलो से निकटता के सम्बन्ध बनते हैं। 

भचायती राज सस्थाओ के चुताबो की समयावधि विगत के थर्षों मे अनिश्चित रही ४ 
अर्थात्‌ इन सस्थाओ के चुनाव समय पर नहीं हो रहे थे। इसके सम्बन्ध मे 24207 
मे 43 33% एव कार्मिक वर्ग मे से 46 5% का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था मे कल 
की सवैधानिक समयावधि निश्चित करने से इन सस्थाओं मे जनता का विश्वास बढ़ा है। रत 
उत्तदाताओ भें से 8 27% ने अभिमत दिया है कि पचायती राज थ४० 08 
समयावधि मे चुनाव करवाने हेतु राज्य निर्वाचित आयोग को अधिकार एव दायित्व दिया को 
है जिसके कारण अब निश्चित समय मे इन सस्थाओ के चुनाव होने से जनसाधारण 
भागीदारी अधिक रहेगी। जे: अवृकपि जननात परे वि 

चर्तमान चुनाव व्यवस्था में जातिवार अनुसूचित जाति, अ' त रजत तत 
यर्ग व महिलाओ के लिए स्थानो के आरक्षण के कारण चुनावो में हि आम बाधा 
कम हुआ है। पूर्व व्यवस्था में शक्तिशाली धनवान व्यक्तियों का चुनावों न जात आते 
तथा अपने भुजबल एवं धनबल पर चुनावों मे असवैधानिक तरीके अपनाकर चुन 
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लिया करते थे। चयनित उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ग मे से 46 67%, कामिक वर्ग में 
30 76% एवं नागरिको मे 8 03% का अभिमत है कि वर्तमान चुनाव व्यवस्था से भुजबल 
एवं आतक पर अकुश लगा है। इस प्रकार कुल 39 23% ने इस तथ्य को पुष्टी को है। 
पचायती राज सस्थाओ मे महिलाओ को सहवृत के आधार पर प्रतिनिधित्व देने से 
उनकी भागोदारों नगण्य हो रहती थी और उनका सस्था प्रधाना की इच्छानुसार ही चयन 
किया जादा था लेकिन नदीन व्यवस्था मे महिला आरक्षण के कारण सभो वर्गों को महिला 
प्रतिनिधियों को चुना जाना तय होने से पचायत्ती राज सस्थाओ में महिलाओ की सप्या में 
वृद्धि हुई है। महिलाओ के लिए स्थानों को सख्या निर्धारित होने से महिलाओ में जागृति 
आईं है और वे इन सस्थाओ मे अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लगी है फलत प्रत्यक्ष एव 
अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पडा है। इस तथ्य को पुष्टि जनप्रतिनिधि वर्ग 
के 83 33% एवं नागरिको म से 23 33% ने को है। महिला एवं पुरुष को जब स्वैधानिक 
समानता का अधिकार है तो पचायती राज सस्थाओ में उन्हे उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिये 
जाने से सवैधानिक अधिकारा का हनन होता है अत कुल उत्तरदाताआ में से 36 54% ने 
'पचायती राज सस्थाओ मे महिला भागीदार मे वृद्धि के पक्ष मे अपना अभिमत जाहिर किया 
है। 
पचायती राज सस्थाआ के चुनाव लडने वाले अभ्यार्थी के लिए अधिनियम के लागू 
होने पर दो सन्ताना की अर्हता लागू को गयो है अधात्‌ अधिनियम के बाद दो से अधिक 
सन्तान बला व्यक्ति पवायती राज सस्थाओ में चुनाव लडने के लिए अयोग्य माना गया है। 
इस सम्बन्ध मे चयनित उत्तरदाताओं मे जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं में से 23 33% एवं 
कुल उत्तरदाताओ में से 73% का अभिमत है कि इससे सोमित परिवार होने मे मदद 
मिलेगी एवं भरिवार नियोजन को बढ़ावा मिलेगा जिससे जनसस्या वृद्धि में कमी आना 
सम्भव होगा। अत जनसख्या नियम्त्रण के लिए उठाया गया यह कदम सराहनीय एवं 
स्वीकार्य रहा है। पचायतो राज सस्थाओ मे सस्था प्रधानो का लॉटरो व्यवस्था से आरक्षण के 
कारण जाति व वर्ग के आधार पर अवसर मिलेगा इसके साथ ही सस्था प्रधानों की चुनाव 
प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है इसके सम्बन्ध मे जनप्रतिनिधि वर्ग के 30 00% 
उत्तरदाताओं ने अभिमत दिया है जबकि कामिक वर्ग एव नागरिको में से इस सम्बन्ध में कोई 
अभिमत प्रकट नहीं किया है। पचायहो, पचायत समितियों और जिला परिषदो के लिए 
आरक्षित पदो को भो चक्रक्रमानुसार द्वारा आवण्टित किया जायेगा ताकि सभी वर्गों को सस्था 
प्रधान बनने का अवस प्राप्त हो सके। 
प्रचायती गज सस्थाओ मे प्रामसभा, ग्राम पचायत, पचायत समिति, जिला परिषद्‌ को 
स्वतनत्र एव अधिकार सवैधानिक रूप में दिया जाकर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था मे वास्तव में सत्ता 
का विकेद्धीकरण किया गया है ताकि प्रत्येक स्तर पर जनता को प्रत्यक्ष भागोदारो सुनिश्चित 
करने के उद्देश्य से पचायती राज सस्थाओं को अधिक सुदृढ किया जा सके। 


चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के कारण 


पचायती राज सस्थाओ के चुनाव ब प्रक्रिया के पक्ष/समर्थन मे जहाँ उत्तरदाठाओं ने 
अपने अभिमत प्रकट किये हैं वहाँ दूसरी ओर चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया मे खामियाँ 
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आपस के हुए वर्तमान चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया के विपक्ष म॑ भी अपने अभिमत प्रकट 
किये हैं। 

चयनित उत्तरदाताओ में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 58 00% कार्मिक वर्ग के 6 00% एवं 
नापरिकों में 62 00% उत्तरदाताओ ने वर्दमान चुनाव व्यवस्था य प्रक्रिया के विपक्ष मे 
अभिमत प्रकट किया है। इन॑ उत्तरदाताओ ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के बार में 
असहमति के जो फारण बतलाये हैं उतका विवरण तालिका 7 4 में दिया गया है। 

तालिका-7 4 
व च्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के कारण 


असहमति के कारण उत्तरदाताओं | कार्मिक | नागरिक | कुल योग 
वर्ग चर्ग यर्ग 
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१. पचागती राज सस्थाओं से आपस 
भें सामज॑स्प का अभाव 
आरक्षण से योग्य एवं अनुभवी 
जनप्रतिनिधियों का चयन॑ न होना 


3 पंचायत समिति एवं जिला 
परिषद्‌ सदस्यों की प्रंभावहीत॑ 















4 नौकरशाही का हावी होना 






5 दलगत राजनीति 












6 चुनावों में खर्चा अधिक होना 









7 जबता को न्याय न मिलना 













8 प्रधान/प्रमुख के चुनावों मे 
'खरीद-फरोज्त का होना 0 34) 


9 सस्‍्था प्रधानों का आरक्षण 4 
अनुचित 690 
१0 जनता के प्रति जवाबदेयता का 
अभाव 
उत्तदाताओ की सख्या 56 
00 00 


कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 
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चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के जी कारण ठालिका में अकित किये गये हैं 
उनसे ज्ञात होता है कि वर्तमान व्यवस्था से पचायतो राज सस्थाओ, ग्राम पचायत, पचायत 
समिति एवं जिला परिषद्‌ मे आपस में सामजस्य का नहों हाना असहमति का मुख्य कारण 
बढाया है। इसके सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग में जो दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि 
है उनमें से 9) 30% एवं वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित है उनमे से 8५ 7% इस प्रकार कुल 
जनप्रतिनिधियों मे से 87 93% कार्मिक वर्ग में 75 00% एवं नागरिकों में 2096% का 
अभिमत है कि ग्राम पचायत के चुनाव में कोई अन्तर नहों आया है लेकिन पचायत समिति के 
प्रधान का चुनाव पचायत समिति के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा एव जिला परिषद्‌ के प्रमुख का 
चुनाव जिला परिषद्‌ के लिए चुने गये सदस्यो द्वार प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है जिसके कारण 
ग्राम पचायत के सरपच का प्रधान के चुनाव में एवं प्रधान जिला प्रमुख के चुनाव में कोई 
भागोदारी नहीं रहतो है जिससे इन सस्थाओ में आपस में जो तालमेल एव सामजस्य बना 
हुआ था वह न हों रहा है। पूर्व में ग्राम पचायत का सरपच, पचायत समिति का प्रधाव क्रमशः 
पंचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ में पदेन सदस्य होते थे एवं सस्था प्रधानों के निर्वाचन में 
व निर्णयो में मताधिकार प्राप्त था जिसके कारण इन सस्थाओं मे आपसी तालमेल रहता था 
और तोना पचायतों राज सस्थाओं में आपस मे सामजस्य बना हुआ था। अब चूँकि सरपच 
'पचायत समिति को बैठकों में तो भाग ले सकता है लेकिन निर्णयों में मताधिकार करने का 
अधिकार नहीं है इसी प्रकार प्रधान जिला परिषद्‌ को बैठको में तो भाग ले सकता है लेकिन 
निर्णया मे मताधिकार का अधिकार नहीं है। इसलिए 54 69$ उत्तरदाताओं ने असहमति 
अभिव्यक्त की है। 
पचायतो राज सस्थाओ मे आरक्षण के प्रावधान के बारे में उतका अभिमत है कि 
आरक्षण सीमित होना चाहिए क्योंकि इन सस्थाओ में अत्यधिक आरक्षण के कारण वार्ड व 
सख्या आरक्षित कर देने से योग्य एव अनुभवों जनप्रतिनिधियों का चयन कम होता है। एक 
तरफ पंचायती राज सस्थाओं को अधिक अधिकार एव शक्तियाँ दी जा रही हैं दूसरी तरफ 
आरक्षण के कारण अनुभवहोन, अयोग्य जनप्रतिनिधियों के चयन होने से पचायदी राज 
सस्थाओ के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और पचायतो राज सस्थाएँ अपने वास्तविक 
उद्देश्यो का प्राप्त करने मे असफल रहेगो। अतः इस सम्बन्ध मे दोनों व्यवस्थाओं से 
सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों मे &5 22%, वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में 
42 86% इस प्रकार कुल जनप्रतिनिधियों में से 5 72%, कार्मिक वर्ग में 50 00%, नागरिक 
वर्ग में 47 74% ने वर्तमान आरक्षण के प्रावधान को उचित नहीं ठहराया है। इन उत्तरदाताओं 
का समग्र रूप से 35 6% है का अभिमत है कि जनप्रतिनिधियों का चुनाव पूर्व में कार्य 
मूल्याकन के आधार पर होता था तथा जो जनप्रतिनिधि जनता का सहयोग एवं 
जनकल्याणकारी कार्य करता था वहीं विजयो होता था लेकिन अब आरक्षण व्यवस्था से 
जनप्रतिनधि के कार्यों का मूल्याकन नहीं हो पाठा है तथा ऐसे जनप्रतिनिधियों को कर्तव्यों का 
ही ज्ञान नहीं है और वे निर्णय प्रक्रिया में मूक बनकर सहमति प्रदान कर रहे हैं इसलिए इस 
प्रकार के जनप्रतिनिधियों की भूमिका नगण्य है केवल सख्या मात्र ही गिनो जा सकता है जो 
कि पचायती राज सस्थाओ के लिए अच्छी स्थिति नहों है। 


'पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ के सदस्यो को भूमिका को प्रभावहोत्र मानते हुए 
उत्तरदाताओं मे से जनप्रदिनिधि वर्ण में दोनो च्यवस्थाओ से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में 


पचायती राज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन [द्वितीय] श5 


१3 04% एवं नागरिक वर्ग में 49 35% का अभिमत है कि भचायत समिति सदस्यों की 
भूमिका प्धान के चयन करने एवं जिला परिषद्‌ के सदस्यों की भूमिका जिला प्रमुख के चयन 
करने ढक ही सीमित रहती है क्योकि इन सदस्यो का अधिकार एवं शक्तियाँ नहीं दी गयी है 
इसलिए सस्था प्रधानों के 'चयन के पश्चात्‌ ये सदस्य केवल बैठको मे भाग ले सकते हैं लेकिन 
निर्णयों को व्यावहारिक रूप देने हेतु इनके पास कोई अधिकार एवं शक्तियां नहीं हैं। पचायती 
गज सस्थाओं में ग्राम पचायठ के कार्य सरपचों के हारा करवाये जाते हैं जिनमें इन सदस्यों की 
कोई भागीदारी भहों होती है। अत चयनित समग्र उत्तरदाताओ में से 4 72% के अभिमत से 
'पचायत समित्ति एव जिला परिषद्‌ के सदस्यो के पास अधिकार एवं शक्तियाँ नहीं होने के 
कारण इनकी भूमिका को पचायती राज सस्थाओ मे प्रधावहोन एवं नगण्य मानते हुए इस 
व्यवस्था के प्रति असहमति 'जाहिर की है। 

प्रचायती शज सस्थाओ में चुराव व्यवस्था एव प्रक्रिया मे आये परिवर्तर से अशिक्षित 
'एवं अनुभवहीन जनप्रतिनिधियों की सख्या अधिक होने के कारण नौकरशाही का हावी होता 
भी एक असहमति का कारण चयनित उत्तरदाताओ के अभिमत से माना गया है। इससे 
सम्बन्धित विचार अभिव्यक्त करने वाले उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधियों मे जो दोनो व्यवस्था 
से सम्बन्धित है उनमें से 3 04% वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित मे 44 29% नागरिक वर्ग 
में 46 77% का अभिमत है कि वर्तमान व्यवस्था मे नौकरशाही पर अकुश नहीं है तथा वे 
हावी रहते हैं। अत समग्र उत्तरदाताओं में से 28 9% के अभिमत से ग्राम पचायत मे ग्राम 
सेबक से लेकर जिला परिषद्‌ में मुख्य कार्यकारी तक नौकरशाही का हावी रहना एव 
जनप्रतिनिधियों का उनके हाथो की कठपुतली मात्र होता माना गया है। 

इस तथ्य की पुष्टि समाचार पत्र-पत्रिकाओ से भी मिलती है कि जनप्रतिनिधियों के 
निर्णयो की अवहेलना तथा जनप्रतिनिधियों की बात को नहीं सुनना तथा नौकरशाही द्वारा 
अपने मनमानी तरीके से निर्णय लेकर जनप्रतिनिधियों के विदोध के बाद भी: क्रियान्विती 
'करता आम बात होती जा रहो है। ग्राम पचायतो को स्वायत्तता देते एव सरपच को अधिकार 
देने के उपगन्‍्त भी ग्राम सेवक की भूमिका अधिक रहती है अत नौकरशाही के हावी रहते 
के कारण वर्तमान व्यवस्था से असहमति जाहिर को धई है। 

'पचायती राज सस्थाओ में पचायत समिति एव जिला परिषद्‌ के सदस्यो का चुताव 
'दलगत आधार पर किया जाने लगा है हालाकि सरपच का चुनाव दलोय आधार पर नहीं होता 
है फिर भी अप्रत्यक्ष रूप में सरपच भी दलौय चुनाव व्यवस्था से प्रभावित होता है। 

पचायत समिति प्रधान एव जिला परिषद्‌ मे जिला प्रमुख का चुटाव दलीय आधार पर 
चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वात किया जाता है जिसके कारण सस्था प्रधान राजनैतिक दलो से 
सम्बन्धित होने से पचायती राज यय्वस्था मे जनभागीदारी तो बढ़ रही है लेकिन जो 
सहकारिता का सिद्धान्त है वह समाप्त होता जा रहा है। इस व्यवस्था के सम्बन्ध मे 
जनप्रतिनिधि वर्ग के 0 34% एवं नागरिक वर्ग के 774% उद्रदाताओं के अभिमत चले 
भचायती राज स्स्थाओ मे दलौय राजनीति के प्रति असहमति जाहिर करते हुए सही जि 
गया है। दलीय आधार पर चुनावों से ग्रामीण विकास के कार्य प्रभावित होते हैं क्योकि 8 
राजवैतिक दल का सस्था प्रधान है और उस दल के जिन ग्राम पचायत क्षेत्रा में उत्त दल 
सदस्य अधिक चुनकर आये हैं उत्र ग्राम पचायतो को विकास कार्य हेतु राशि का आवटन 
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अन्य विपक्षी सदस्यो बालो ग्राम पचायतों से अधिक होता है। अत: समग्र उत्तरदाताओं में से 
१3 28% के अभिमत से दलौय आधार पर चुनावो से विकास कार्यों में एवं ग्रामोण आपस 
भाईचारे को व्यवस्था को दलगत राजनीति में लाकर खड़ा कर दिया है। पचायती राज 
सस्थाओ में पूर्व दलोय आधार पर चुनाव नहीं होने से ग्रामीण समाज में एकता एवं भाईचारा 
रहता था लेकिन वर्तमान चुनाव व्यवस्था में दलोय आधार पर चुनावों से ग्रामोण समाज में 
'गुटबाजो एव एक-दूसरे के प्रति ट्वेष एव इंप्यों-भाव बढ गया है जो कि पचायत राज व्यवस्था 
'को सफलता के लिए शुभ सकेत नहीं है। 


पचायतोी राज सस्थाओ में पूर्व में केवल ग्राम पचायत स्तर का ही जनता द्वाया सोघा 
चुनाव होता था लेकिन वर्तमान चुनाव वय्वस्था में पचायठ समिति सदस्य एय जिला परिषद्‌ 
के सदस्यों का चुनाव भो जनता द्वारा किया जाकर उनके द्वार सस्था प्रधानों का चयन करने से 
अब चुनाव खर्च मे वृद्धि होने से आम जनदा पर आर्थिक भार बढ गया है। विभिन स्तरों पर 
चुनाव होने से चुनाव खर्च में वृद्धि के सम्बन्ध में चयनित उत्तरदावाओ में से जनप्रतित्रिधि वर्ग 
के 8 62% एवं नागरिक वर्ग के 20 97% उत्तरदाताओ के अभिमत से चुनाव खर्च में होने 
बाली वृद्धि को जनता पर आर्थिक बोझ मानते हुए समग्र उत्तरदाताओ मे से 34 06% ने 
7 का एव प्रक्रिया के बारे मे असहमति जाहिर करते हुए अपना अभिमत व्यक्त 
किया है। 


नवीन अधिनियम के प्रावधानों से सस्था प्रधानो का भी आरक्षण करते हुए चक्र- 
क्रमानुसार आरक्षण व्यवस्था से सरपच, प्रधाव एवं प्रमुख के चयन को जनप्रतिनिधि वर्ग 
6 90% उत्तरदाताओ ने सहो नहीं मानते हुए वर्तमान व्यवस्था के प्रति असहमति प्रकट को 
है। अत; समग्र उत्तदाताओ से पचायतो राज सस्याओं को चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के बारे 
में जो असहमति के कारण अवगत करवाये हैं उनको उत्तदाताओ को श्रेणोवार वरीयवा में 
प्रथम दो वरीयता को देखा जाये तो जनप्रतिनिधियों में 9 30%, वर्तमात व्यवस्था से 
सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों में 857%, कार्मिक वर्म में 75 00% ने प्रथम कारण पचायतो 
राज सस्थाओ मे आपसी समन्वय का अभाव बताया है जबकि नागरिक वर्य में 46 77% 
उत्तरदाताओ ने प्रथम कारण नौकरशाहो का हावो रहना बतलाया है। द्वितोय काएण में 
जनप्रतिनिधि वर्ग मे 5 72% एव कार्मिक वर्ग 50 00% ने आरक्षण को अधिक व्यवस्था को 


माना है तथा नागरिक वर्ग में 20 97% ने पचायती शाज सस्थाओं मे तालमेल एवं समन्वय को 
'कमी को माना है। 


पंचायती राज अधिनियम 959 में कमियों के बारे में प्रतिक्रिया 


राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की स्थापता के बाद भारत सरकार ने 4957 में बलवन्त राय 
मेहता की अध्यक्षता मे एक सरकारी समिति का गठन किया। 958 मे राष्ट्रीय विकास 
भरिषद्‌ द्वारा लोकठान्त्रिक विकेद्रोकरण पर इसको आधारभूत सिफारिश स्वोकार कर लौ 
'शयी। इनकी निम्नलिखित सिफारिशें थीं--- 
राष्ट्रीय स्वशासन का दाँचा गाँव से जिलो तक त्िस्तरोय होता चाहिए। 


2. स्थानीय सरकार को सस्थाओ को शक्ति और उत्तरदायित्व का हस्तान्तरण सुनिश्चित 
होना चाहिए। 


पचायती राज व्यवस्था : अनुभवमूलक अध्ययन [द्वितीय] श5 


निकायो को पर्याप्त संसाधन हस्तात्तरित किये जाएँ। 


सम्पूर्ण योजवा द्वारा सामाजिक, आर्थिक सस्थाओ एव निकायो के माध्यम से सचालित 
किया जाए। 


5 संता का विकेद्रीकरण किया जाये तथा 959 से जहाँ जो सस्था है, उसे वैसा ही रहने 
दिया जाए। 
पचायती राज अधिनियम 959 भे कमियो के बारे में चयनित उत्तरदाताओ से 
जानकागी करने पर जो अभिमत व्यक्त किया है उसका विवरण तालिका 7 5 मे दिया गया है। 


हालिका-7.5 





१999 के ८७:४७ केथारेभें|. जनप्रतिनिधि वर्ग कार्मिक | नागरिक | कुल योग 
या 





] चुनाव की सपयावधि| 
बध्यता नहीं थी 50 00! 


ठः 
2. पर्याप्त स्वायत्तता का अभाव 7 
23 33] ह 


3 आरक्षण का अभाव 








$ सहवृत्त संदस्थो से निर्णय 
प्रभावित होता। 


& पहिलाओं की भागीदारी का 
अभाव 








€ प्राम प्रचायते अधिकार 
विही 


7 प्रभावशाली व्यक्तियों का 
अधिक पर्चस्व रहना [46 67' 27 0] 
हि 2 54 





8 पयायती शाज संस्थाओं में 
चित्त का अभाव ]6 00) |_(25 59 
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9 सदस्यों के निर्वाचन हेतु 
अर्हदा का अभाव 


3-32, 

१0 प्रशासनिक अधिकारों के 2 26 
अभाव मे जवाबदेयता (600) | (2.32) 
फिछ 





2) 2 42. 


6 
(2.84) 
॥ 22 व 
4 69 


00 00) (00 00 





१2. न्यायिक अधिकारों को 6 छ्ि 
न्यायालय मे चुनौतो दिया (0 7) 
जाता 
43 जवप्रतिनिधियों के लिए 38 
शैक्षणिक अरहता का अभाव 23 00' 
75 








'उत्तरदावाओं को सख्या 





'कीष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 

उपर्युक्त तालिका मे उत्तरदाताओ द्वारा 9959 के अधिनियम में अवगत करवायो गयी 
'कमियो में मुख्य कमी समस्त श्रेणो के उत्तदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ की समयकारी 
बाध्यता का अभाव होना बतलाया है जिसमे जनप्रतिनिधि वर्ग के दोनो व्यवस्थाओ से 
सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों मे 50 00%, वतमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 25 00%, कार्मिक 
वर्ग में 24 00% एवं नागरिक वर्ग मे 65 33% इस प्रकार समग्र रूप से 42 65% के अभिमत 
से इन सस्थाओ के समय पर चुनाव नहों होने को कमी बतलायी है। 


पचायती राज सस्थाओ को इस अधिनियम मे पर्याप्त स्वायत्तता के अभाव में दोनो 
व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों मे 23 33%, वर्तमान व्यवस्था वालो में 46 07% 
कार्मिक वर्ग 30 00% एवं नागरिक वर्ग में 400% इस प्रकार समग्र रूप से ॥ 37% 
उत्तदाताओ के अभिमत से इन सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता का न होना बतलाया है। 
पंचायती राज अधिनियम 959 में जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध 30 00% 
वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 39 64% कार्मिक वर्ग 34 00% एवं नागरिकों में से 38 67% इस 
प्रकार सपप्र रूप से 33 28% उत्तरदादाओ ने विभिन वर्गों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित 
'जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का अभाव होना अवगत करवाया जिसके कारण 
इस वर्ग के प्रतिनिधियों का चयव बहुत कम होता था अत, बहुसख्यक्र समुदाय की पचायदी 
राज सस्थाओ मे भागोदारों कम रहतो थो। 

'पदचायतो राज सस्थाओ में सहदृद के आधार पर सदस्यो के लिए जाने के सम्बन्ध में 
दोना व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रदिनिधियों मे 44 29%, कार्मिक वर्ग मे 40 00% एवं 
नागरिकों मे 37 33% इस प्रकार समग्र रूप से 72 32% उत्तरदाताओं का अभिमत रहा है कि 


पंचायती गज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन [द्वितीय] 27 


महवृत्त सदस्यों के लिए जाते से सस्था प्रधान के प्रति झुकाव से पचायती राज सस्थाओ के 
निर्णय प्रभावित होते थे। 

चयनित उत्तरदाताओ में से 5 3% दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधि 
8 00% कार्मिक थर्ग एवं 4 67% नागरिकों ने अवगत करवाया है कि पूर्व अधिनियम में 
भद्विल्ाओं के लिए स्थानों के आएक्षण के अभाय से इन सस्याआ में महिलाओ की भागौदारी 
भणण्य रहती थी एवं महिलाओ फा इन सस्थाओ के प्रति अरचि का अभाव धा। पूर्व 
44% मे महिलाओ के लिए समुचित प्रतिनिधित्व का अभाव रहने कौ कमी बतायी 
गयी है। 

पूर्ण अधिनियम 4959 में ग्राम पचावतो के अधिकारों के सम्यन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग 
के क्रमश ॥0 00% व 9 64% कार्मिक वर्ग मे 34 00% एवं नागरिकों में 33 33% समग्र 
रूप से 26 54% उत्तरदाताओ ने पचायते अधिकार पिहीन रहने कौ कमी बठायी है। 
उत्तरदाताओं का मानना हैं कि उस अधिनियम मे पंशयतों को बहुत ही सीमित अधिकार थे। 

पंघायती राज अधिनियम 959 मे जनप्रतिनिधिं वर्ण में दोनों व्यवस्धाओ से सम्बन्धित 
में 6 67% यर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित 6 07% कार्मिक यर्ग 6 00% एवं नागरिक 
चा। में 46 67% समग्र उत्तदाताओं में 27 0% के अभिमत से प्रभावशाली व्यक्तियों का 
अधिक यर्चस्थ रहना अयग॒त करवाया है। इत उत्तरदाताओ का मानता है कि पूर्व व्यवस्था में 
प्रतिष्ठित एसं स्थानीय प्रभावी व्याफयो का इन सस्थाओ में एकाधिकार रहता था तथा सस्थां 
प्रधान थ॑ सदस्य कई यार वही जनप्रतितिधि चयने होकर उन पर अधिकार रखते थे। पूर्व 
व्यवस्था में जगभागीदारी का अभाव रहना अवगत करयाया है। 

पंचायती राज सस्थाओ मे जनप्रतिनिधि यर्ग मे दोगा व्यवस्था से सम्बन्धित 
जनप्रतिनिधियों में से 36 67% वर्तमान व्यवस्था याले 55 36% एवं नागए्िक वर्ग मे 
6 00% समग्र रूप से 22 59% का अभिमत है कि इन सस्थाओ में बित को कठिताई रहती 
थी अर्थात्‌ विछ् का अभाव रहता था जिसके कारण पचायती राज सस्थाएँ विकास कार्य नहीं 
करवा पाती थी और ग्रामीण विकास कार्य भाम मात्र के ही हो पाते थे। पचायती राज 
अधिनियम 959 में पचायती राज सस्थाओ को प्रशासनिक अधिकार नहीं थे जिसके कारण 
१2 32% उत्तरदाताओ के अभिमत से जवाबदेयता सुनिश्चित नहीं रहने को कमी व, 
में अवगत करवाया है। इसके साथ ही । 42% ने अविश्वास प्रस्ताव मे भी कमी के रूप 
माना गया है। अधिकारों 

पूर्य अधिनियम में न्याय पचायत की व्यवस्था थी लेकिन उसके न्यायिक अधिकारे/ 
विर्णयों को भ्यायालय में चुनौती देने सम्बन्धी कमी 2 84% उत्तरदाताओं ने अबगत करयाया 
है। 


वर्तमात 
चयनित उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि यर्ग दोनो ध्यवस्थाओ वाले 70 00%, व ॥६४/॥ 
व्यवस्था चाले 5 36% जनप्रतिनिधि 4 00% कार्मिक वर्ष एवं 24 00% जायरिकों ने महत्व 
करवाया है कि जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक अहता का मी रखा जाना 4400252087॥ 
कमी है क्योकि शिक्षा की अर्तता नहीं रखी जाने से अशिक्षित वर्ग के कि को अमर में 
सं में चूद्धि हुई है जिसके काएण अशिक्षित व्यक्ति प्रशासनिक बारीकि' काश हो निभाते 
् रहते हैं तथा अधिकाश सदस्य निर्षय प्रक्रिया में केवल शातरिक भूमिका 
। 


उत्तरदाता को 
अत पद्चायती राज अधिनियम 959 मे 4768 बता िक भागोदात ा 


समयाकारी बाध्यता न होना 3 28% ने आरक्षण के न 
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अभाव 27 0॥५ ने प्रभावशालो व्यक्तियो के वर्चस्व, 26 54% ने ग्राम पचायतो का 
अधिकारविहीन होना, 25 59% ने पचायतो राज सस्थाओ में बित्त का अभाव, 34 69% ने 
जनप्रतिनिधियो के लिए शैक्षणिक अर्हता का अभाव एवं 9 00% ने महिलाओ को भागीदार 
की कमी एवं 32 32% ने प्रशासनिक जवाबदेयता न होना आदि कमियो से अवगत करवाते 
हुए अपनो प्रतिक्रिया व्यक्त को है। पचायदों रुज अधिनियम 3959 में हालाकि तिस्तग्य 
व्यवस्था, ससाधन उपलब्ध करवाने एवं सत्ता के विकेद्रोकरण जैसे महत्त्वपूर्ण कदमों को 
लागू किया गया था। किसी भी योजना, व्यवस्था तथा नियमा मे अच्छाई एवं बुराई, गुघ 
अवगुण पाये जाते हैं जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वतन्त्रता को मध्यनजर रखते हुए 
ग्रामो के विक्ाप्त हेतु ग्राम स्तर को सशक्त इकाई के रूप म ग्राम पचायत को व्यवस्था इसो 
अधिनियम के परिणामस्वरूप लागू को गयी थी। 
नवीन अधिनियम में पूर्व अधिनियम की कमियों 
को दूर करने के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया 

'पचायती राज सस्थाओ में सुधार करने के लिए समय-समय पर सरकारी समितियों का 
गठन किया जाता रहा है एव उनके प्रतिवेदनों में दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए पूर्व 
अधिनियम की कमियो को दूर करने के उद्देश्य से एव पचायती राज सस्थाओ को शक्तिश'ली 
बनाने के लिए सबिधान में 37वों संविधान सशोधन किया गया। राजस्थान में भी संविधान 
सशोधन क प्रावधानों के अनुरूप राज्य मे राजस्थान पचायती राज अधिनियम १994 लागू 
किया गया। चयनित उत्तरदाताओ से पूर्व अधितियम को कमियो को नवोत्र अधिनियम में 
दूर करने के सम्बद्ध मे प्रतिक्रिया जावने पर जो अभिमत व्यक्त किया है उसका विवरण 
तालिका 7 6 में दिया गया है। 

तालिका-7.6 


पूर्व एव नवीन अधिनियम में कमियो को दूर करने के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया 
उत्तरदाताओ की श्रेणी 








जनप्रतिनिधि वर्ग 














'कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 


परचायती गज व्यवस्था : अनुभवमूलक अध्ययन [द्वितीय] 29 


उपर्युक्त तालिका के अबलाकन करने से ज्ञात होता है कि पूर्व अधिनियम 4959 की 
कमियो को नवीत अधिनियम 994 मे दूर करने के सम्बन्ध मं उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया 
से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताआ मे जनप्रतिनिधि वर्ग म स जो दोना व्यवस्था से 
सम्बन्धित है उनमें 5455%, वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित में 6]9% अर्थात्‌ 
जनप्रतिनिधियों में 59 00%, कामिर्क वर्ग भ 78 00% एवं नागरिक वर्ग में 65 00% 
उत्तरदाताओं ने पूर्व अधिनियम की कमियों को नवीन अधिनियम म॑ दूर करना अयगत 
करवाया है। इस प्रकार चयनित सम्रग् श्रेणी के उत्तदाताओं में से अधिकाश 45 20% के 
अभिमत से कमियो को दूर करने के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की है। इसके अलावा 
जनप्रतिनिधि वर्ग मे 44 00%, कार्मिक वर्ग 22 00% एवं वागरिक वर्ग 35 00% इस प्रकार 
कुल 34 80% उत्तरदाताआ के अभिमत से पूर्व अधिनियम की कमियो को नवीन अधिनियम 
मे भी पूरी तरह से दूर नहों करने सम्बन्धी विचार प्रकट क्ये हैं। जिन उत्तरदाताओं ने विपक्ष 
में अपने विचार रखे हैं उनका मानना है कि नवीन अधिनियम म भी कईं एस महत्त्वपूर्ण 
'बिन्दुआ को अनदेखी की गयी है जिससे पचायतों राज सस्थाओं कौ कार्यप्रणाली प्रभावित 
होती है। नवीन अधिनियम में क्या कमियाँ रही हैं उनका उल्लेख आगे किया जायेगा। 

चचायती राज अधिनियम 4994 म॑ से पूर्व अधिनियम 959 की कमियो को दूर काने 
के सम्बन्ध में जिन 65 20% उत्त्रदादाओं ने सकारात्मक प्रत्युत्त दिया है उनसे यह जावकारी 
फरने की कोशिश को गयी कि नवीन अधिनियम 4994 मे पूर्व अधिनियम कौ कमिया को 
कैसे एवं किस प्रकार दूर किया गया है इसके प्रत्युत्तर में प्राप्त विचारा का विवरण तालिका 
77 में दिया गया है। 

तालिका-उ 

नवीन अधिनियप मे पूर्व अधिनियम की कमियो को दूर करने के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया 


उत्रदाताओं की श्रेणी | सख्या उत्तरदाताओं के विचार (सकेत) 


जनप्रतिनिधि या 9 अं 
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सकेत--उत्तरदाताओ के विचार-- 
4. अरक्षण के माध्यम से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाकर जनभागोदायो में वृद्धि 
करना। 


2. राज्य वित्त आयोग का गठन एवं पचायतों राज सस्थाओ को अधिक वित्त उपलब्ध 
करवाकर सुदृढता प्रदान करना। 
3... पचायदी राज सस्थाओं को पर्याप्व स्वायचवा दिया जाना। 


4... शाज्य निर्दांचत आयोग क द्वारा सवैधानिक रूप से निर्धारित समयधधि में चुनाव 
'करवाया जाना। 


5. स्थायी समितियों के सदस्यों को अधिक अधिकार प्रदान करना। 


6. पचायती राज सस्थाओ के लिए चुन'व लडने वाले सदस्य हेतु अहठाएँ निर्धारित कर 
क्रियान्वित किया जाना। 


7... पदायदी सज सस्थाओं को स्वैधनिक दर्ज दिया जाता। 


8. पचायती राज सस्याआ में सस्था प्रधाना/अध्यक्षो के चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तत किया 
जाकर उसे व्यवहार में क्रियान्दित करना। 


'पचायती राज अधिनियम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछ्डा वा के 
लिए वार्ड/स्थानों के आरक्षण की पूर्व अधिनियम में प्र'वधान नहों था जिसको 73वें सविधाव 
सशोधन अधिनियम के अनुसार राजस्थान मे नवीन पचायती राज अधिनियम के अनुसार 
राजस्थान में नवीन पचायती राज अधिनियम 994 में प्रावधान कर अनु जाति, अनु जवजाति 
एव पिछड वर्ग के लिए पचायती णज सस्थाओ में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले स्थात 
आरक्षित किये गये। इस प्रकार आरक्षित स्थानों को सख्या का उस पचायती राज सस्या में भरे 
जाने वाले कुल सख्या के साथ यथाशक्त्य निकटतम वहों अनुपात होगा जो उस पचायती राज 
सस्था में ऐसी जातियो, जनजातियों या यथास्थिति, वर्गों को जनसख्या का उस क्षेत्र की कुल 
जनसख्या के साथ है और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायतोशज सस्था मे विभिन्‍त बार्डों या 
विभिन्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए चक्रानुक्रम द्वारा आवण्टित किये गये । आरक्षित स्थ'वों में इद 
जातियो की महिलाओ के लिए एक-तिहाई स्थान आरक्षित किये गये। चयनित उत्तरदाताओं 
मे जनप्रतिनिधि वर्ग मे से 57 63% (दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध 72 22 व वर्तमान व्यवस्था 
सम्बद्ध 5 22% जनप्रतिनिधियो, 43 59% कार्मिक वर्ग एवं 56 92% के अभिमत से 
आरक्षण प्रावधानां के माध्यम से सभो वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाकर पचायती राज 
सस्थाओ में जनभागोदारो को गई है। नवीन व्यवस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 
अन्य पिछडा वर्ग एव महिलाओ के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण से सभी समुदायों के 
संदस्यो को चुनाव लडने का अवसर दिया जाकर उनके प्रठिनिधि चुने जाने से सभी वर्गों को 
जनभागीदारी मे वृद्धि की गयो है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के आम नागरिक को इन सस्याओं में 
जनप्रतितिधि बनने का अवसर प्राप्त हो सके। सभी वर्गों को भागोदारो से पचायती राज 
सस्थाओ के प्रति जनचेदना पैदा हुई है। 


पचायती राज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन [द्वितीय] श्श 


चयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 508% (दोनों व्यवस्थाओ से 
सम्बन्धित जनप्रतिनिधियाँ 6 67%) कार्मिक यर्ग के ।0 26% एवं नागरिक वर्ग के 38 46% 
का अभिमत है कि नवीत अधिनियम में राज्य वित्त आयोग के गठन एवं पचायती राज 
संध््याओं को आर्थिक वित्त उपलब्ध करवाकर इन सस्थाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ 
किया गया है। 
पंचायती राज सस्थाओ को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देकर इन्हें पर्याप्त 
स्थायत्ता प्रदान की गईं है। इस प्म्यन्ध में चयनित उत्तरदाताओ में से जनप्रतिनिधि वर्ग मे 
49 १5% (दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध 6 67% व वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 68 4४) एवं 
कार्मिक वर्ग में 4॥ 05 ने इन सस्थाओं को पर्वाप्त स्वायत्तता नवीन अधिनियम 4994 के द्वारा 
प्रदान करना स्वीकारा है। घवनित उत्तरदाताओ में जनप्रतितिधि यर्ग में दोनों व्यवस्थाओ से 
सम्बद्ध 50 00% वर्तमान व्यवस्था से सम्मद्ध 5 22% कुल में से 50 85% जनप्रतिनिधियों 
43 59% कार्मिक थर्ग एवं 30 77% नागरिक वर्ग का अभिमत है कि नवीन पंचायती राज 
अधिनियम 994 में राज्य निर्वाचत आयोग के द्वारा सवैधानिक रूप से निर्धारित समयायधि 
में चुनाव करवाने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया जिसके कारण इन संस्थाओं के चुनाव 
अब समय पर होने लगे हैं एव जनता का इन सस्थाओं में विश्वास बढ़ने लगा है। समय पर 
चुनाव महीँ होने के कारण जनता में इन संस्थाओं के प्रति निराशा की भावना पैदा हो गयी थी। 
इस कमी को नवीन अधिनियम 994 में सुधाय गया है। 
पचायदी राज संस्थाओ में स्थायी समिति के सदस्यों को अधिक अधिकाए प्रदान किये 
गये हैं इस सम्यन्ध में कार्मिक यर्म के 20 5% ने अभिमत प्रकट किया है। पचायत राज 
अधिनियम 994 में अधिनियम के क्रियान्ययन के पश्चात्‌ दो से अधिक सन्तानों वाले व्यक्त 
पंचायती राज सस्थाओं में चुनाव लड़ने के अमोग्य माने गये हैं। इस सम्बन्ध में कार्मिक वा 
के 2 82% एवं मागरिक वर्ग के 20 00% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि पचायती राज 
सस्थाओ के चुनाव लड़ने के लिए नवीन अधिनियम में दो बचो की जो अर्रता रखी गयो हैं 
उसके फारण परियार नियोजन को बढाया मिलेगा जो जनसख्या तियत्त्रण करने का एक 
सकारात्मक कदम है। 
चयनित उत्तरदाताओ का कार्मिक वर्ग से 23 08% एवं नागरिक वर्ग में 8 46% का 
अभिमत है कि पचायती राज सस्‍्थाओ को सरवैधानिक दर्जा दिया गया है। नवीन 'पचायती 
शज अधिनियम 994 मे पचायती राज संस्थाओं मे सस्था प्रधानो/अध्यक्षो के चुनाव भ्रक्रिया 
में परियर्तत किया जाकर व्यावहारिक रूप दिया गया है। इसके समर्थन में जनप्रतिनिधि चर्ग 
के 6 78% एवं कार्मिक यर्ग के 0 268 का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था से सस्था प्रधाना 
के चयन में आसानी रहती है। 
इस प्रकार नवीन चचायती राज अधिनियम १9 
दूर करते हुए सभी यर्गों की भागीदारी में वृद्धि राज्य वित्त आयोग का गठन घचावदी राज 
सस्थाओ को अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 
संवैधानिक रूप से समयायधि में चुनाय करवाना पचायती राज सस्थाओं के पर्याप्त 20% 
दिया जाना पचायती राज सस्थाओ को सयैधानिक दर्जा दिया जाता चुनाव खट्ने परोपता 
अभ्यार्थियों हेतु अहंताएँ निश्चित करना आदि के प्रावधाव नवीत अधिनियम की विशेषता 


94 में घूर्ष अधिनियम की कमियों को 
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रही है। नवीन पचायतो राज अधिनियम 994 में पूर्व अधिनियम क्यो कमियो को दूर करते 
का भरसक प्रयत्न किया गया है लेक्नि नदोत अधिनियम में भो 35 80% उत्तरदालओं ने 
'कमियाँ रहना अवगत करवाया है। डित 34 80% उत्तरदाठाओं ने नवीन व्यवस्था में कमियां 
रहना बताया है उतका विवरण ठालिक्श 7 8 में दिया गया है। 









तालिका-7.8 
नवीन अधिनियम में कमियो के स्दर्भ में प्रतिक्रिया 
'नदीन अधिनियम मे कमियां | उच्तरदाताओं का प्टिश्त 












4 पचायतो राज सस्थाओ में आपसी हालमेल एवं सामजस्य 
का अभाव होना। 
2. आरक्षण को अधिकता से योग्य एव उापरूक व्यक्तियों के 
नहों आने से विकास कार्य अवरुद्ध होगा एव जातिवाद 
'को बढ़ावा मिलना। 


3. व्यावहारिक रूप में प्रशसनिक अधिकार विहोन पचायटो 
राज सस्थाएँ। 























4. सरपचों की निरकुशता एव अधिकारों का दुरुपयोग किया 50-57 
जाना। 

5 महिलाओ का एक-तिहाई जनप्रतिनिधियों मे आरक्षण 7.24 
उचित नहों है। 

6 जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक्र योग्पदा अ्हता के रूप 2528 
में नहों रखा जाना। 


7 जिला परिषद्‌ एवं पचायत समिति सदस्यो का अधिकार 40.22 








विहीन होना। 
8 सामान्य वार्ड से आरक्षित व्यक्ति को चुदाव लडने की छूट 
से सामान्य दर्ग के अधिकारों पर कठायघाव। 





9 सम्पूर्ण नवोन चुनाव प्रक्रिया हो दोषपर्ण है।_&> | 

१30 पंचायती राज सस्थाओ में दलोय आधार पर चुनावों से 
ग्रामा में द्वेष एव मनमुयाव व गुटवाजो को बढावा दिया 
ज्ाना। 


+ अध्यक्षो के पदो का लॉटरो प्रणालो द्वारा आरक्षण 
अव्यावहारिक। 


42 निवांचन क्षेत्रों के लिए चक्रातुक्रम आरक्षण सहो नहों। 






































उपप्रधान/उप-जिला प्रमुख अधिकार विहोन। [_ 574 | 73 
१4 ग्राम सभा के निर्णयो को क्रियान्वितो करने को दाध्यता 33 79 


का न होना। 


45 जनप्रतिनिधियों के लिए प्रभ'वशलो व्यावहारिक प्रशिक्षण 36 89 
को उचित व्यवस्था का अभाव 
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भचायती राज सस्याओं में चुडाव प्रक्रिया अलग-अलग होने से इत सस्थाओं में आपप्ती 
तालमेल एय साम॑जस्य नहीं रहता है। सरपच का चुनाव सौधे जनता द्वारा किया जाता है, 
प्रधान का चुनाव पचायत समित्ति के लिए चुने गये सदस्यों द्वारा एव जिला प्रमुख का चुवाव 
जिला परिषद्‌ के सदस्यो द्वारा किया जाता है। इस सम्बन्ध में जनप्रदिनिधि वर्ग के 63 4%, 
कार्मिक वर्ष के शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग के 7 43% इस प्रकार समग्र उत्तरदाताओं में से 
7 26% उत्तरदाताओं का अभिमत है कि प्रधान के चुनाव में सरपच को एव जिला प्रमुख के 
चुनाव में प्रधान की भूमिका नहीं रहने के कारण सरपच, प्रधान एवं जिला प्रमुख में आपसी 
दालमेल नहीं रहता है एवं सस््या प्रधान अलग-अलग स्वतन्त्र रहदे हैं जिससे ग्रामोण विकास 
के कार्यों पर विपरोत प्रभाव पडता है। 

'पचायती राज सस्थाओं में विभिन वर्गों के लिए आरक्षण का अधिक प्रावधान कर दिया 
गया है| जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग अभी शिक्षा के क्षेत्र में 
काफ़ी पिछड़ा हुआ है। चयनित उत्तरदाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ग में 36 59%, कामिक वर्ग 
में शद-प्रतिशव एव नागरिक बर्ण में 37 4% समग्र से 44 82% उत्तरदाताओं का अभिमत है 
कि आएक्षण की अधिकता से अयोग्य एवं अशिक्षित, अनुभवहीन जनप्रव्निनिधियां का चयन 
होगा एवं जातिवाद को बढावा मिलेगा। जबकि ग्रामौण विकास की मुप्य इकाई में जातिवाद 
एबं अनुभवहीन अशिक्षित जनप्रतिनिधियों की सप्या अधिक होने से विकास कार्य प्रभावित 
होगे। योग्य एवं जागरूक अनुभवी जनप्रतिनिधियों के पचायती राज सस्थाओ में चयन के 
अबससो में कमी आ रही है। अनुसूचित जाठि, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिठ्डां वर्ग के 
सदस्यों की सस्या मे तो वृद्धि हो रही है लेकित उनके समुदाय के जनप्रतिविधि चयन होते 
के उपगन्त भी अशिक्षा एवं अनुभवहीत होने के कारण उस वर्ग के लिए विकास कार्य नहीं 
करवा पाते हैं। 

चचायती राज सस्थाओ को स्वायत्तता के सम्बन्ध मे जनप्रतिनिधि वर्ग के 70 73%, 
कार्मिक वर्ग के 45 45% इस प्रकार कुल 58 62% उत्तरदाताआ का अभिमत है कि पचायती 
राज सस्थाओ को व्यावहारिक रूप में प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये गये हैं तथा वास्तव में 
नौकरशाही ही प्रशासनिक अधिकारों का उपयोग करती है। त्बॉन अधिनियम भ ग्राम 
चचायतो को सशक्त बनाने के उद्देश्य से अधिकार एव शक्तिया म वृद्धि की गयी हैं जिसके 
कारण सरपंच शक्तिशाली हो गये हैं। इस सम्बन्ध म॑ जमप्रतिनिधि वर्ग के 2। 95% एव 
नागरिकों में शत-प्रतिशत उत्तरदाताओ का अभिमत है कि नवीन व्यवस्था में सरपच तिरकुश 
हो गये हैं जिसके कारण अधिकागे का दुस्पयोग करते हैं। 

पचायती राज सस्थाओ में महिलाओ के लिए एक-विद्ाई स्थात्रे को आधषित कर इन 
सस्थाओ मे महिलाओ की सख्या को बढाया है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 7 32% 
एवं नागरिकों म॑ं 34 29% समग्र रूप से 77 24% उत्तदाताआ का अभिमत है कि यव्य 
महिलाएँ चर्दाप्रथा, अशिक्षा एवं रूढीवादितां के कारण ज़नप्रतितिधि बतने के पश्चात्‌ न 
उनकी भूमिका पचायती राज सघ्थाओं के क्रियाकलापो/गर्िविधिया मे भूमिका 820 
रहती है इसलिए महिलाओं का एक-ठिहाई आरक्षण राजघ्थात जैसे राज्य मे ६ 2524 
दर जिसमें महिला साक्षत्ता दर बहुत हो कम है, महिला जागृति का अभाव हैं, दो एंकर 
से बाहर नहीं जा सकती ऐसी स्थिति म दिया जाना डचित नहीं है। महिलाओ को ए. 
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तिहाई आरक्षण से पचायती राज सस्थाओ को कार्यशैलो, गतिविधियों के प्रभविव होने से इन 
सस्थाओं का उद्देश्य पूर्ण होते में सत्य लगता है। 

भचायतो राज सस्थाओ में जनप्रतिनिधियों के चयन हेतु शैक्षणिक स्वर सम्बन्धी पजता 
का नहों रखा जाना इस अधिनियम मे कमो रहो है। इस सम्बन्ध में 26 83% जनप्रतिदिधि 
चर्म, ३७.३६% कार्मिक दर्ग एवं 20 00% नागरिक वर्ग का अभिमत है कि न॒दीन अधिनियम 
में पचायतो राज सस्थाओ में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के लिए शैक्षणिक स्तर की पाज़ता नहों 
रखने से आरक्षण व्यवस्था से अशिक्षित व्यक्तियों का चयन अधिक होगा जिससे वे प्रशासनिक 
कार्यों को समझने में असक्षम रहने से निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। 


चचायती राज सस्थाओ में प्रधान एवं जिला प्रमुख के चयन हेतु चयन प्रक्रिया में 
'परिवर्तन करके पचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रधान का एवं जिला परिषद्‌ सदस्यों द्वारा जिला 
प्रमुख का चयन किया जाता है। इस सम्बन्ध में चयनित उत्तददाताओ में जनप्रतिनिधि वर्ष के 
58 53% एवं कार्मिक वर्ग के 36 36% उत्तरदाताओ का अभिमत है कि इन सदस्यों को 
सस्या प्रधानों के चयन तक हो भूमिका रहतो है | इसके पश्चात्‌ ये बैठब्लो में भाग दो ले लेते 
हैं लेकिन इनके पास अधिकार कुछ भी नहीं है इसलिए इनके निर्षयो का व्यावहारिक रूप में 
क्रियान्वयन ग्राम पचावत द्वारा किया जाता है जो कि इनके निर्षयों से बाध्य नहीं है। अर्थात्‌ 
इन चुने हुए सदस्यों के पास प्रशासनिक एवं वित्तोय अधिकार नहीं होने के कारण इनके द्वारा 
लिए जाने वाले निर्णयो को क्रियान्वितों होना मुश्किल हो जाता है। अतः ये सदस्य अधिकार 
विहोन है अत. इस व्यवस्था की अपेक्षा पुरानो व्यवस्था इससे अधिक उपयुक्त है। 

'पचायदी राज सस्थाओ मे नवीन अधिनियम के तहत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को 
अधिक महत्त्व दिया गया है इसलिए सामान्य वार्ड से आरक्षित वर्ग को चुनाव लडने को छूट 
भी दो गयी है। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के जो दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित हैं उनमें 
20 00% एवं समग्र रूप से 3 44% उत्तदाताओ का अभिमत है कि आरक्षित वर्ष के व्यक्ति 
को सामान्य वर्ग के वार्ड से चुनाव लडने को छूट सामान्य वर्ग के अधिकारों पर कुठायघात 
है। चयनित उत्तरदाताओं में से 72.20% जनप्रतिनिधियों एवं 37.4५ नागरिकों ने समग्र रूप 
से 20 68% ने नवोन चुनाव प्रक्रिया को सब तरह से दोषपूर्ण मात्रा है। चयनित उत्तरदाताओं 
मैं जनप्रतिनिधि वर्ग के 72 20% एव कार्मिक वर्म के 54 55५ ने दलोय आधार पर चुनाव 
व्यवस्था को ग्रामो में द्रैष-भावना को बढावा देने वालो बताया है। 


अध्यक्षो के पदो के आरक्षण को 44 63% जनप्रतिनिधियों ने अव्यावहारिक बतलाया 
है। इस अभिमत का कुल उत्तरदाताओं में प्रतिशत 6 90% है। निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 
चक्रानुक्रम आवरन प्रणाली को जनप्रतिनिधि वर्ग के 7.3% एवं नागरिक वर्ग के 37 4% 
समग्र रूप से 8 39% उत्तरदातओ ने दोषपूण माना है उनके अभिमत से वार्डों का चक्रानुक्रम 
आरक्षण होने से जनप्रतिनिधियों के वार्ड निश्चित नहों रहने से विकास कार्यों की तरफ 
उनको रुचि कम रहतो है। 

पचायती राज सस्थाओ में नवीन अधिनियम में उप-प्रधाव एवं उप-जिला प्रमुख को 
अधिकार नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधि वर्ग के 42 00% ने तथा समग्र रूप से 
574% ने अपने अभिमत प्रकट किया है| ग्रामसभा को एक महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में नदोन 
अधिनियम मे स्थाव दिया गया है लेकिन ग्रामसभा के निर्णयो को क्रियान्वितों के सम्बन्ध में 
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बाध्यता का न होना 3 79% उत्तरदाताओं ने अवगत करवाया है। पचायती राज अधिनियम 
१994 में जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों का प्रावधान नहीं करने के सम्बन्ध 
में ।6 89% उत्तरदाताओं ने अभिमत दिया है। उनके अभिमत के अनुसार जनप्रतिनिधियों के 
लिए समय-समय पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाने से पचायती राज 
सध््याओ के जनप्रतिनिधियों का कार्यकुशलता मे चृद्धि होगी ताकि जनप्रतिनिधि अधिक 
कुशलता से कार्य कर सकेंगे। 

मया पचायती राज अधिनियम उचित कदम है लेकिन पर्याप्त नहों है क्योंकि राज्य 
स्तर से किया गया विकेन्द्रीयकरण दरअसल ऊपर से थोपा हुआ है। अत पूर्ण रूप से 
विकेन्द्रीकरण के लिए केन्द्र व राज्यस्तरीय नेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत 
आवश्यक है। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगो ये सरकारे भले ही झन्हे 
स्वैधानिक स्तर मिल जाये राज्य सरकार की एजेन्सी मात्र बनी रहेगी। अत इस समय 
आवश्यकता इस बात की है कि विकास के सम्बन्ध में जागृत किया जावे। 

ग्रामसभा/ग्राम पचायत/पचायत समिति/जिला परिषद्‌ 
की बैठको के सम्बन्ध भे प्रतिक्रिया शर 

शोध के क्षेत्रीय कार्य में अनुभव मूलक अध्ययन के लिए चयनित उत्तरदाता: 
ग्रामप्भा ग्राम पचायत पंचायत समिति जिला परिषद्‌ को बैठकों में भाग लेने के सम्बन्ध मे 
जानकारी करने पर जो अभिमत प्राप्त हुआ है उसका विवरण तालिका 7 9 में दिया गया है। 

तालिका-7 9 








कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग के शत-प्रतिशत कार्मिक वर्ष 90 00५ 
शव नागरिक बर्ग के 55 00% उत्तरदाताओं ने पचायतो राज सस्याओ को ग्राम, पएचायत 
समिति एवं जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में भाग लेता अवयत करवाया है। शेष कामिक 
चर्ग मे 0 00% एवं नागरिक वर्ग में 4५ 00% ने बैठकों मे भाग नहों लेना अवगत क्रदया 


है। 
बैठकों की नियमितता पर प्रतिक्रिया 


चयनित उत्तरदाताओ से पदायतो राज सस्थाओ को आप्योजित बैठकों को नियमिवडा 
के सम्बन्ध में जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक को है उसको तालिका 7 40 में दिया 
गया है। 
तालिका-7.0 
दैठको की नियमितता 


उत्तरदाताओ की श्रेणी उत्तरदाताओ | ढैठकों की नियमितता 
की सख्या 


दि 
6 


जनप्रतिनिधि वर्ग 300 94 
(00 00) (94 00) (6 00) 


(अ) दोनी व्यवस्था से सम्बद्ध 33 33 न 
(0000) | (00 00) 
द्ः ()॥ 6 
(9 04) (896) 
४ | 9 
(82 00) (8 00) 
30 60 
(40 00) (60 00) 






















































(व) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 















50 
(000 00) 
00 
(700 00) 
























250 375 75 
(00 0०0) (70 00) (30 00) 








'कोष्ठक (५) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 


तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि 
वर्ग मे दोनो व्यवस्थाओ से रूम्बद्ध शव-प्रतिशत, वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 9 04% 
जनप्रतिनिधियों ने, कार्मिक वर्ग में से 82 00% ने एवं नागरिक वर्ग में से 40.00% ने बँठके 
नियमित आयोजित होना अवगत करवाया है जबकि शेष 8 96% वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 
जनप्रतिनिधियो, कार्मिक दर्ग में 8 00% एवं नागरिकों मे से 60 ००% का अभिमद है कि 
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ग्राम पचायत/पचायत समिति/तिला परिषद्‌ की बैठक नियमित नहीं हाती है। अत समग्र 
रूप में 70 00% उत्तराताओं के अभिषत में बैठके नियमित होना एव 30 00% उत्तादाताओं 
के अपग्रिमत से चैठक अनियमित होने सम्बन्धी प्रतिक्रिया व्यक्ष कौ गई है। 


वैठके नियमित नहीं होने के कारण 
चअयतित उत्तादाह्रआ मे से जिन 30% उत्तरदाठाओं ने बैठक नियमित नहीं हाता 
अवगत करवाया है उन उत्तरदाताआ से हो बैठक नियमित नहीं होने के कारणां की 
जानकार प्राप्त करते कौ कोशिश वी गई उत्तादाताआ ने वैठकां क॑ नियमित नहीं होते के 
जो कारण अबगत कराये हैं उतका विवरण तालिका 7 4] म दिया जा रहा है। 


तालिका 7 44 









$ नियन्त्रण का अभाव 

6_ जनप्रतिनिधियों में अशिक्षित एव अनुभवहीन होता कमककर 
तालिका में दर्शाये गये काएा से ज्ञाव होता है कि उत्तरदाताओं ने नियमित 4588 न 

होने के एक से अधिक कारण बतलाये हैं जिससे बैठक नहीं होते के कारणों में ओं 


का प्रतिशत 00 से अधिक है। मम 
उत्तरदाताओं में से 4 00% का अभिमत है कि पचायठो राज सस्या 
लिए समय पर वार्षिक कलेण्डर तैयार नहीं करने के कारण उनकी बैठक नियमित का 
पाती हैं। पचायती राज सस्थाआ कौ बैठकों के लिए वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ही क 
तैयार करने का प्रावधान है लेक्नि ये सस्थाएँ उसका पालव नहीं करती है। कक 
उत्तरदाताओं में से 56 00% का अभिमत है कि चचायती राज सस्थाओं न 
राजनीतिक विशेध से बचने के लिए समय घर नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं का 
हैं। इसलिए बैठकें अनियमित रूप से होती है। उत्तरदाताओं में सै रा का 28४ 
कि संस्थाओं क॑ अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए वियर्मित हू 


आयोजित नहीं करते हैं। 

ग्रामसभा/ग्राम पचायतों की बैठकों के सम्बन्ध में एक काएए 20202 ही 
तावाशाहौ प्रवृत्ति का होता तथा गाँव वालों में रुचि का अभाव बीत अधिनियम 
यह कारण बताने वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत 53 33% है। सरपः को 
में अधिक शक्तियाँ देकर उन्हें आता दिया गया है अत वह 
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चरवाह नहों करता है। पचायतो राज सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता देने से ॥733% 
उच्तदाताओ का अभिमत है कि इन सस्थाओ पर नियन्त्रण नहों रहने से बैठको को तरफ 
ध्यान कम देते हैं। पूर्व व्यवस्था में सरपच प्रधान एव जिला प्रमुख का प्रत्यक्ष रूप से समन्वय 
रहता था तथा इन पर ऊपरो सस्था का जैसे पयायत पर पयायत समिति का, पचायत समिति 
पर जिला परिषद्‌ का, जिला परिषद्‌ पर सरकार का नियन्त्रण रहने से कार्य सुचारू रूप से 
होता था लेकिन अब नियन्त्रण नहों रहा है। 


भचायतो राज सस्थाओ में नवोव अधिनियम के बाद एवं अनुभवहीन जनप्रतिनिधियों 
के चयनित होने से उन्हे जानकारी हो नहीं है कि कब बैठकें आयोजित होनो चाहिए। इस 
अभिमत के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 6 00% है। 


अत पचायतो राज सस्थाओ को उक्त कारणों से समय पर नियमित रूप से बैठकें 
आयोजित नहों होने के कारण विकास कार्यों पर भो विपरीत प्रभाव पडता है। बैठकों की 
अनियमितता को सरकार ने गम्भोरता से लिया है तथा इनको बैठके निर्यामत आयोजन हेतु 
प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। 


बैठकों मे सरकारी अधिकारियो एवं जनप्रतिनिधियों 


'की उपस्थिति के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया 


नवोंन पचायतो राज अधिनियम के लागू होने से पूर्व एबं पश्चात्‌ आयोजित बैठकों में 
अधिकारियो एवं जनप्रतिनिधियों को उपस्थिति के बारे में चयनित उत्तरदाठाओं ने जौ 
प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसका तुलबात्मक विवरण वालिका 7 2 में दिया गया है। 


तालिका-7.2 


सरकारी अधिकारियो एबं जनप्रतिनिधियों की बैठको 
'में उपस्थिति की तुलनात्मक स्थिति 
उत्तरदाठाओं की प्रेणी 








38 00 73 00 

















प्रचायती शज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन [द्वितीय] 229 


+ 4 





49 09 23 88 





| _*»»| 0 30 46 27 





8 व8_ 422 | 2239 ॥व6 42 
१5 5 9 09 2७ | 




















भचायती राज सस्थाओ को कार्यवाही में अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के भाग लेने 
के सम्बन्ध मे उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर उनमें से सरपच के घारे मे दोनों व्यवस्थाओं 
से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में से अधिनियम से पूर्व 72 735 एव पर्चा 6 64% प्रधान के 
योरे में पूर्व में 36 36% एवं पश्चात्‌ मे 45 45% विकास अधिकारी के लिए पूर्व में एव 
पश्चात्‌ मे समान स्थिति 27 27% जिला प्रमुख के बरे में पूर्व में 9 07% पूर्व मे एव 8 8% 
पश्चात्‌, ग्राम सचिव के बारे में पूर्व में 63 64% एवं ६०8 54 54% एवं सभो के बारे में 
पूर्व में 8 8% एवं पश्चात्‌ मे 72 2% दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों ने 
अभिमत प्रकट किया है। अत इन जनप्रतिनिधियों के अभिमत से तुलनात्मक विश्लेषण से 
ज्ञत होता है कि सापच एव ग्राम सेवक की बैठको में भाग लेने के सम्बन्ध में पूर्व में प्रतिशत 
अधिक है जबकि बाद मे कम है। प्रधाव एव प्रमुख के सम्बन्ध मे बैठकों में भागीदारी का 
प्रतिशत पूर्व मे कम एव पश्चात्‌ मे अधिक रहा है। विकास अधिकारी के भरे में पूर्व एव 
पश्चात्‌ में समान विचार रहे हैं। 

वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की 
बैठकों व कार्यवाहियो मे भाग लेने के बारे मे जानकारी करने पर अधिनियम से पूर्व एव 
पश्चात्‌ के प्रतिशत मे सरपच के बारे में पूर्व मे 38 8% एव पश्चात्‌ में 46 67४ ४ | 
बारे में पूर्व मे 22 39% एव पश्चात्‌ मे 53 73% विकास अधिकारी के बारे में यू हे 
22 39% एवं वर्तमान में 46 27% प्रमुख के बारे मे पूर्व में 7 467% एवं सम व 
22.397% प्राम सचिव के बे मे पूर्व मे 25 87% एव पश्चात्‌ में 3 3477 एज "था से 
में 22 397% एवं पश्चात्‌ मे 6 42% के अभिमत प्रकट किया है। अत ३8“ की ओ 
सम्बद्ध वर्तमान मे जनप्रतिनिधियों के अभिमत से पूर्व के मुकाबले व श्डि हुई है। 
अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठको/कार्यवाही मे भागादारी मे दृ शानियम से 
पचायती राज सस्थाओं के कार्मिक वर्ग से इस सम्बन्ध में जानकारों करने 28 02 क 
पूर्व एव पश्चात्‌ के प्रतिशत में सरपच के बारे मे पूर्व में 36 00% है पं यँ पूर्व म 
प्रधान के बारे में पूर्व में 34 00% एवं पश्चात्‌ में 5 007% विकास अधिकारी में 2 08 
-4 008 एव पश्चात्‌ मे 40 00% अमुछ के बोरे में पूर्व में 22 008 मत वेज किये हैं। 
ग्राम सचिव के बारे मे पूर्व में 20 00% एव पश्वात्‌ में ।800% ने अभिमत प्र की भागौदारी 

अत कार्मिक वर्ग के उत्तरदादाओ के अभिमत से सर॒पच एवं ग्रान कह होता 
में कमी आग एव ग्रधातर विकास अधिकारों प्रमुख को भागीदार में वृद्ध के दतिया मे 
है। जनसाथान्य नागरिक चर्ग मे जानकारी करते पर अधिनियम से पूर्व व परचात्‌ 
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सरपच के बारे मे पूर्व में 73 00 एवं पश्चात्‌ में 85 00, प्रधान में पूर्व में 25 00 एवं पश्चात्‌ 
में 26 00, विकास अधिकारी में समान अभिमत 25 00 प्रमुख में पूर्व में शून्य एवं पश्चात्‌ में 
60 00, ग्राम सचिव मे पूर्व में 43 00 एव परचात्‌ में 80 00 तथा सभी मे पूर्व में 3 00 एव 
चश्चात्‌ में 2 00% ने अभिमत प्रकट किये हैं । अत: नागरिक वर्ग के अभिमतो का विश्लेषण 
देखा जाये तो ज्ञात होता है कि नागरिक वर्ग ने अधिकारियो एवं जनप्रतिनिधियों की 
भागोदारों मे वृद्धि होना अवगत करवाया है। नवोन अधिनियम से पूर्व जिला परिषद्‌ एव 
पचायत समिति सदस्य चयनित होने को व्यवस्था नहों थी इसलिए इनका तुलवात्मक 
विश्लेषण किया जाना सम्भव नहों हो पाया है। 

चचायतो राज सस्थाओ को कार्यवाही मे अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों कौ 
भागीदारी के सम्बन्ध मे दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिक वर्ग के 
उत्तरदाताओ के विचारों में तथा वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों एवं नागरिक वर्ग 
के उत्तरदाताओ के विचारों में लगभग समानता पायी गयो है। 
सरकारी अधिकारियो एवं जनप्रतिनिधियो की बैठको में भाग नहीं लेने पर की जाने 
वाली कार्यवाही के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया 

'पचायती राज सस्थाओ को आयोजित बैठको में सरकारी अधिकारियों एवं चुने हुए 
जनप्रतिनिधियों द्वारा भाग नहों लेने पर उनके खिलाफ कार्यवाही के बारे में जानकारी करने 
पर जो प्रतिक्रिया उत्तरदाताओ ने व्यक्त को है उसको तालिका 7 33 में दर्शाया गया है। 

'तालिका-7.33 
बैठको मे भाग नहीं लेने पर अधिकारियो व जनप्रतिनिधियों 





'जनप्रतिनिधि वर्ग 





(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध 





(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 

















कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 
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तालिका से स्पष्ट होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे दोनो व्यवस्था से सम्पद्ध मे 
36 36% वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध मे 52 24% एव कार्मिक वर्ग में 26 00% इस प्रकार 
समग्र उत्तरदाताओ में से 24 00% उत्तरदाताओं ने कार्यवाही करने के बारे में अभिमत प्रकट 
किया है जबकि 7 20% ने कार्यवाही नहीं किये जाने हेतु अभिमत प्रकट किये हैं शेष 
4 80% ने इस सम्ब-ध में कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहों की है। 


पचायती राज सस्थाओ मे पद चाहने पर प्रतिक्रिया 
अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओ से पचायती राज व्यवस्था में पद इच्छा के बारे में 
जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त कौ है उसे तालिका 7 4 में दर्शाया गया है। 
तालिका-7 ॥4 
'पचायती राज सस्था में पद चाहने पर प्रतिक्रिया 


'उत्रदाताओं की यदि हाँ तो कारण 
श्रेणी 











जतप्रतिनिधि वर्ग 


अ) दोनों व्यवस्था 
से साध 


ब) वर्तपात व्यवस्था 
से सम्बद्ध 

















कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 
यदि हाँ तो कारण (सकेत)- 


१. क्षेत्र के विकास एवं जनसेवा के लिए। 
2. प्रतिष्ठा प्राप्त करते के लिए। 
3... राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण 
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4. समाज को शिक्षित करने एव विकास योजनाओ का लाभ दिलवाने हेतु। 


5... अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए। 

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं में से 49 20% उत्तरदादा पद को 
इच्छा रखते हैं जबकि 46 00% उत्तरदाताओं का पद लेने को इच्छा नहों है शेष 4 80% 
उत्तरदाताओ ने इस सम्बन्ध में राय व्यक्त नहों को है। 

जिन 49 20% उत्तरदाताओ ने पद लेने को इच्छा जाहिर को है उन्हों उ्तरदाठाओं से 
आगे यह भो जानकारों की गई कि आप पचायतो राज सस्थाओ में पद क्यों लेना चाहते हैं ? 
इसके प्र॒त्युत्तर में 88 52% के अभिमत से क्षेत्र के विकास एव जनसेवा के लिए, 33 00% 
अतिष्ठा प्राप्त करे हेतु, 43 00५ गजनीदिक इच्छा से, 4 88% समाज को शिक्षित करते एवं 
विकास योजनाओ का लाभ दिलवाने के लिए एवं 4 63% अनियमित॒ताओं पर रोक लगाने 
के इरादे से इन सस्थाओ में पद प्राप्त करने के विचार प्रकट किये हैं। 


* पुरानी पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायत 
से सन्तुष्टि के बारे में प्रतिक्रिया 


नवीन अधिनियम 3994 के क्रियान्वितों के पश्चात्‌ न्याय पचायत व्यवस्था को समाप्त 
कर दिया गया है इसलिए पुरानो पचायतो ग़ज व्यवस्था में न्याय पचायत से सन्तुष्टि के बारे में 
जानकारी करने पर उत्तरदाताओं ने जो अभिमत किया है उसका विवरण तालिका 7 १5 में 
दिया गया है। 
तालिका-7.5 
न्याय पचायत से ससुष्टि पर प्रतिक्रिया ____ 











(अ) दोना व्यक्‍स्था से 
सम्बद्ध 


(ब) वर्तमान ध्यवस्था से 








कार्मिक वर्ग 











कोप्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 
+ न्याय पचायत व न्याय उपसमिति दोनो के बारे मे सुविधा चले दृष्टि से उत्तदादाओं से 
न्याय पचायत माम से हो प्रश्न पूछे गये हैं। 
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तालिका के अवलोकन से ज्ञाद होता है कि समग्र उत्तददाताआ मे से 58 40% 
उत्तरदाताओं ने पूर्ण रूप से सन्तुष्टि एव 6 40% ने आशिक रूप से न्याय पचायत के बारे मे 
सनुष्टि के अभिमत व्यक्त किये हैं शेष 22 40% उत्तदाताओं ने असलुष्टि जाहिर की है और 
280% ने इस सम्बन्ध मे अभिमत प्रकट नहीं किया है अत उत्तरदाताओं के प्राप्त अभिमत से 
यह स्पष्ट होता है कि पुरानी पचायती राज व्यवस्था मे न्याय पचायत से अधिकाश उत्तरदाता 
74 60% पूर्ण एव आशिक रूप से सन्तुए थे। 
नवीन पंचायती राज व्यवस्था मे न्याय पच्यायत ( न्याय उपसपिति ) के समाप्त करने के 

प्रतिक्रिया 

पंचायती राज अधितियम 994 के बाद न्याय पचायत को समाप्त करने के बारे मे 
उत्तरदाताओं की जो प्रतिक्रिया रहाँ हैं उसका विवरण हालिका 7 १6 भें दर्शाया गया हैं। 







हालिका 7 76 
न्याय पचायत [ न्याय उपसमिति'] व्यवस्था समाप्त करने पर प्रतिक्रिया 
उत्तरदाताओं की श्रेणी जी च्याय पचायत [ न्याय उपसमिति] व्यवस्था सपाप्त 
काते घर प्रतिक्रिया 





200 40 84 
00 00 0 00 84 00] 


33 
00 00. 












नागरिक वर्ग 











कोष्ठक (५) से प्रतिशत दर्शाया गया है। 

तालिका के अवलोकत से स्पष्ट है कि अधिकाशत 74 40% उत्तरदाताओं ने न्याय 
पचायत को समाप्त करना गलत बतलाया है। केवल 8 00% उत्तरदाताओ ने ही सही 
बफ़पा' है। शेष 7 20% उद्स्दाहाओं हे कोई स्पएट एय व्यक्त उहीं की है एवं 640% ने 
प्रत्युत्तर नहीं दिया है। अत उत्तरदाताओ कै अभिमत विश्लेषण से यह स्पष्ट होगा है कि 
न्याय पंचायत को नवीन व्यवस्थाओ मे समाप्त करता गलत कदम रहा है। 


के के बोरे में समग्र उत्तदाताओं में से 74 80% के 
मय व्यकशा के पुन, लग प्रमत जाहिर किया है शेष 22 40% ने 


अभिष्ठत सकारंत्मक है अर्थात्‌ लागू फरने के पथ में अभि 
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विपक्ष मे मत जाहिर किया है एवं 3 20% उत्तरदाताओ ने इस बे में प्रत्युत्तर नहों दिया है। 
अतः न्याय पचायत पुनः लागू करवाने वाले उत्तरदाताओं का प्रतिशत अधिक रहा हैं। 
चार्डेसभा गठन पर प्रतिक्रिया 

५7 जनवरो, 2000 को राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर राजस्थान 
चचायतो राज अधिनियम 994 को सशोधित करते हुए अध्यादेश के तहत वार्डसभा के गठन 
का प्रावधान किया है। भविष्य में वार्डसभा के माध्यम से हो दार्ड की विकास योजनाएँ बनाते 
व इन्हे लागू करने का काम होगा। राजस्थान देश का पहला यज्य है जहाँ वार्डसभाएँ बनाई गई 
हैं। वार्डसभा को प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बैठके होगी। इसो प्रकार प्रत्येक पचायत वृत्त के 
लिए एक ग्रामसभा होगो जिसमें पचायत क्षेत्र के सभो मतदाता भाग लेंगे।'' 

'पचायतो राज सस्थाएँ लोक्तन्त्र विकास व कल्याण को सवाहक बने तथा साथ हो 
निर्णयन एवं नोति निर्माण मे समग्र जन कौ सक्रिय भागोदारों बढ़े बापू के इसो सपने को 
साकार करने के प्रति वार्डसभा गठन एक सराहनोय एवं उपलब्धि पूर्ण कदम है जिसके बे में 
शोध अध्ययन के माध्यम से अभिमत जानने का प्रयास किया गया है। वाडंसभा गठन से अब 
चचायत वृत्त का समग्र सर्वस्वोकार्य सन्तुलित विकास जन-आकाक्षाओं के प्रति ज्यादा अनुकूल 
सिद्ध होगा। 

ग्रामसभाओ को व्यावहारिक रूप देने के उद्देश्य से वार्डसभा के गठन के बारे में 
उत्तरदाताओ के अभिमत प्राप्त करने पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनको तालिका 7 १7 में 
दशाया गया है। 





चालिका-7.7 
चार्डसभा गठन पर प्रतिक्रियः__ 
उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया 


| गलत | 
जनप्रतिनिधि वर्ग 8 4 
(8 00) (4 00) 
(अ) दोनो व्यवस्था 3 3 
से सम्बद्ध (907) (9 09 
(ब) वर्तमान व्यवस्था क्ल्क 
से सम्बद्ध (3.49 














नागरिक वर्ग 





(300 00) | (82 40)। (0 40) 
'कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 
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वार्डसभा के गठन पर उत्तरदाताओ में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 88 00% कार्मिक वर्ग 
के 86 00% एव नागरिक वर्ग के 75 00% उत्तरदाताओ ने सही बतलाया है जबकि 0 40% 
ने गलत। शेष 7 20% उत्तरदाताओ ने इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं दी है। अत उत्तरदाताओं 
में अधिकाश का भत वार्डसभा गठन के पश्च मे रहने से वार्डसभाओ का गठन उचित माना जा 
सकता है। 


सार्डसभाएँ और ग्रामसभाएँ अब मात्र औपचारिक नहों होगी। ग्रामसभ'ओ के जरिये 
ग्राम विकास का सपदा साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको मध्यनजर रखते हुए. 
वार्डसभाओ पर विशेष ध्यान दिया जाकर प्रभावी कार्यक्रम बनाया गया है। इसी कारण एक से 
दस मई तक वार्डसभाएँ आयोजित करने के निर्देश दिये हैं। राज्य मे पहली घार बतायौ गई 
यार्डसभा को भैठके एक से दस मई तक होगी। वार्डसभा के जरिये वार्ड में लागू को जाते 
बाली विकास योजनाओ ब कार्यक्रमों पर प्रस्ताव तैयार होगे। राजीव गाँधी स्वर्ण जयतो 
'पाठशालाओ मे शिक्षा सहयोगी के रूप में काम करने के इच्छुक युवक-युवतियों के आवेदन 
पत्र भी थार्ड व ग्रामसभाओ का बैठको में अनुमोदित किये जाएँगे। राज्य की सभी ग्रामसभाएँ 
१5 मई को एकसाथ होगी। 

'वार्डसभाओ में गरीबी को रेखा से नीचे चयनित परिवारों मे यदि कोई गलत चयन हो 
गया हो तो उसे हटाने की कार्यवाही भी को जाएगी। पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के 
जरिये इस बार प्रत्येक वार्ड में एक वारईईस्रभा का गठन किया गया है। वार्डसभाओं के सचालन 
के बारे मे प्रशिक्षण देने का काम बार्डसभाओं की बैठको से पूर्व किया गया है। यार्डसभाओं में 
राजस्व व अन्य विभागों कौ ओर से जारी किये गये नायरिक अधिकार-पत्रो पर चर्चा कर 
वार्डसभा में लोगो को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। स्वर्ण जयन्ती पाठशाला 
खोलने के प्रस्ताव भी वार्डसभा भेज सकेगी। 

याईसभाओ में राज्य के सभी विभागाध्यक्षो व सचिवो को मुख्य सचिव ने निर्देश दिये 
हैं कि थे भी वार्डसभाओ मे उपस्थित रहें। 

अत चार्डसभाओ पर विशेष ध्यान दिया जाकर ग्राम स्वराज्य का सपना साकार करने 
का प्रयास किया गया है। 
73वें संविधान सशोधन अधिनियम के बे मे प्रतिक्रिया 
पचायती राज सस्थाओं से सम्बन्धित 73वें सविधान सशोधन अधिनियम को जानकारी के 
ऊप्प्य में उत्तरदाताओं से जो सूचनए प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7 8 में दिया गया 
है। 
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तालिका-7.48 


संविधान सशोधन अधिनियम को जानकार 





उत्तरदाताओ को प्रतिक्रिया 


ऋख्या 
























































जानकारी | जानकारी | प्रत्युत्तर नहीं 
नहीं हैं दिद्ा 
जनप्रतिविधि वर्ग है 300 क 
+ (300 00) 
(अ) दोनों व्यवस्था 33 
से सम्बद्ध (00 00 
(बच) वर्तमान व्यवस्था च् 
से सम्बद्ध 000 0०) 
व्ार्मिक वर्ग 50 








(30000) 























(000 00) 
कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 

उत्तदावाओं से सविधान के 73वें संविधान सशोधद अधिनियम के बारे में डानकारी 
करने पर जनप्रतिनिधि वर्ण में 92 00५, कार्मिक वर्ग में शत-प्रतिशत एवं नागरिक वर्ग में 
72 00% को जानकारी है जबकि जनप्नतिनिधि दर्ग मे 8 00% एवं नागरिक वर्ग में 24 00% 
को जानकारों नहीं है शेष 4 00% नागरिक बर्ग के उत्तदाठाओ ने प्रत्युतर नहीं दिया है। 
अत: समग्र वर्ग के उत्तरदाताओं मे 85 60% को 73वें संविधान सशोधद अधिनियम को 
जानकाए होना एवं 2 80% को जानकारों नहों होना अबगत करवाया है। शेप 3 60% 
उत्तरदाताओं ने प्रत्युतर नहों दिया है। उत्तररावाओ के अभिमत से स्पष्ट होता है कि संविधान 
सश्गेधत अधिवियम को अधिक उच्ददाठओ क्यो जावकारो है। 


73वें सविधान संशोधन अधिनियम से पंचायती 
राज संस्थाओं में आये परिवर्तनों वहा विवरण 


उत्तरदाताओं में से जिन 85 60% उत्तरदाताओ को सविधान सशोधव अधिनियम को 
जानकारी है उनसे सशेधन के परचात्‌ पचायदी राज सस्थाओ में आये परिवर्तनों बने जानकारी 
करने पर जो अभिमत प्रकट छिये हैं उतक्ता विवरण तालिका 7 9 में दिदा गया है। 


(55 60) | (2.80) 


पंचायती राण व्यवस्था अनुभवमूलव अध्ययन [द्वितीय] /$7॥ 


तालिका-7.9 
पंचायती ग़ज संस्थाओं में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 
से आये पीयर्तन पा प्रतिक्रिया 


परिवर्तन उत्तदाताओं के अभिमत 
का प्रतिशत 


॥. आएशण पे कारण सभी यर्गों पी भागीदारी सुनिश्पित,.... 6 68 
- हुईंहै। 






















2, _ प्रागसभा से णत-चेतना में यूद्ि जो 3234 
3. महिला आरक्षण से जाप्रतिनिधियों में महिलाओ थी 43 46 
____पगीदारी पा बढ़ाना। 
4. पंधायतों थी भ्रिश्तरीय व्यवस्था तथा पंचायती राज 5467 
__ रास्थाओं यो स्पायएा एवं अधिवार दिया जाना। __ 
५ पौष रशाही यी जवायदेगता में यूद्धि होता। 32 62 
& आरक्षण से धोषा हुआ नेतृत्व ओ से वित्रास चार्य 2243 
अवध्य होना। 
27... अशिक्षित जनप्रतिनिधियों पे" घारण भ्रशधार खढ़ता। 0 28 
8. सापंधों थे! अधिवाएं में धृद्धि करने मे उनके प्रागा 84! 
'मनतमायी पार्यपाही विया जाता। 



























































3 भतायों की सांवैधानिय समयावधि निशिषत होता। 527] 
30 आरक्षण थी अधिवता से सामान्य वर्ग ये हितों पर 607 
होगा। 
१। चव्रातुप्रम आरक्षण से जनप्रतितिधियों थे" विर्वाधन क्षेत्रों 075 
में अस्थाधित्य आना। 
_2_चुताय प्रप्नियां में परियर्ता। 28 97 
१3 शदस्यों पे! चुगव लड्टो के लिए दो धष्णों वी पात्रता 9 6 
...होता। 
१4 _ग्राम सता घर योजनाओं पा सूजन होगा। 234 
१58 स्याय पंचायत ध्ययरथा घो समाण परता। 4 02 
१6_ अधिश्यास्त प्रताव सप्यथी परियर्तत। ]87 
॥7 स्वारष्य एवं शिक्षा पे प्रति चेता व जाएरूपता या 4 95 
आगया। आग। ...ननननीीीयणयीओ-- मनन नल न पा ++: 
38 पार्सों के मूल्यारा होने से वायों में गुणवत्ता आना! _ 467 
9 'पृणयों में धनवल, जातियध शो बढ़ाया मिलता। 883 


चंचायती राज सौरथाओं में 73सें संविधान अधिनिगम से एश क्रान्तिशारौ परियर्तत 
देखो वो मिलता है। पंधायती राज संरथाओं को जहाँ संवैधानिक दर्जा एवं स्तायशता प्रदान 


2538 'पचायठीगज व्यवस्था 


को गई है वही अत्यधिक आरक्षण से योग्य एवं अनुभवो जनप्रतिनिधियों को सख्या में कमी 
आई है जो कि इत सस्थाओं के लिए अहितकर भो हो सकता है। 

73वें सविधान सशोधन अधिनियम से पचायतो राज सस्था में आये परिवर्ततों में मुख्य 
2 बिन्दुओं का नीचे उल्लेख किया गया है। 


आरक्षण व्यवस्था 


भचायती राज सस्थाओ में स्थानों का आरक्षण, सस्था अध्यक्षो का आरक्षण, महिलाओं 
के लिए आरक्षण आदि के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत के आधार पर 64 68% ने 
सभी वर्गों--अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनज्पति एवं अन्य पिछडा वर्ग को भागौदारो 
सुनिश्चित होना अवग॒त करवाया है। इसके साथ हो महिलाओं के लिए एक-विहाई स्थानों 
के आरक्षित करने से महिला जनप्रतिनिधियों को सख्या मे वृद्धि होने को 4346% 
उत्तरदाताओं ने पुष्टि को है। आरक्षण व्यवस्था के विपक्ष में भो उत्तरदाताओं ने अभिमत प्रकट 
किया है। उनमें से 22 43% उत्तरदाताओ का मत है कि आरक्षण व्यवस्था से थोषा हुआ 
नेतृत्व आने के कारण अनुभवहोत्र एव अकुश्ल नेतृत्व से विकास व विकास कार्यों पर 
विपरीत प्रभ'व पडेगा। आरक्षण के कारण अशिक्षित जनप्रतिनिधियों को सख्या अधिक होने से 
१0 28% उत्तरदाताओं ने भ्रष्टाचार बढना, 6 07% ने आरक्षण को अधिकठा से सामान्य वर्ग के 
हिठो पर कुठाराघात होना, चक्रानुक्रम आरक्षण से वार्डों में जनप्रतिनिधियों का एक वार्ड 
निश्चित न रहने में 30 75% का मत रहा है। 


ब्रिस्तरीय व्यवस्था 


पचायतो राज सस्थाओ मे चार स्वरूप ग्रामसभा, ग्राम पचायत, पचायत समिति एव 
जिला परिषद्‌ का गठन। अधिनियम में विभिन्न स्तरों पर पचायतों राज सस्थाओं के लिए 
'शक्तिया और अधिकार का विकेद्धरीकरण करते हुए एक बुनियादो ढाँचा तैयार किया गया है। 
इस सम्बन्ध मे 54 67% उत्तरदाताओ ने अभिमत दिया है। 


पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता, शक्तियाँ एवं दायित्व 
उत्तरदाताओ में से 54 67% का अभिमत है कि अधिनियम से पचायतो राज सस्थाओ 
को पयाप्त स्वायत्तता देते हुए इनको शक्तियों एव दायित्वों का विस्तार किया गया है ताकि ये 
सस्थाएँ स्थानीय इकाई के रूप में प्रभावों हो सके। इस सम्बन्ध में 8 44% उत्तरदाताओ का 
अभिमत है कि ग्राम पचायतो को अधिक अधिकार एवं शक्तियाँ देने से सरपचों को मनमानी 
बढ गई है। 32 64% उत्तरदाताओं के अभिमत से ग्रामसभा के गठन से जन-चेतना में वृद्धि 
होना अवगत करवाया है। 


स्वैधानिक रूप से चुनावों की समयावधि 


इस सम्बन्ध में उत्तदाताओ में से 32 77% का अभिमत है कि पचायती राज सस्याओं 
के चुनाव अब 5 वर्ष को निश्चित समयावधि में कराये जाते का सर्वैधानिक प्रावधान हो गया 
है। पहले इन सस्थाओ के चुनावों को निश्चित समयावधि सर्वैधानिक रूप से नहों रहो है। 
अब राज्य निवाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय में चुनाव कराये जायेंगे। 


भचायही राज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन [द्वितीय] 239 


पंचायतों राज सस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन के सम्बन्ध में 28 97% दो 
बच्चों के प्रावधान के बारे में 49 6% ग्राम स्तर घर योजनाओं के सृजन के बारे में 2 34% 
एवं चुनावों मे धनवल जाति बल को बढावा मिलने के सम्बन्ध में 8 88% उत्तरदाताओं पै 
अभिमत व्यक्त किया है। 

नया पचायती राज अधिनियम एक उचित्र कदम है लेकिन काफी नहीं है। इसमें जल्दी 
में लिए गये निर्णयो के कारण कुछ कमियाँ रही हैं जितमे सुधार की आवश्यकता है। 


परच्नायती राज सस्थाओ की शक्तियो मे आये 
अन्तर के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया 


73वें संविधान सशोधन अधितियम से पचायती राज सस्थाओ की शक्तियों में हुए 
भरियर्तन के बारे मे उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसका 
उल्लेख तालिका 7 20 मे दर्शाया गया है। 








तालिका-7 20 
पंचायती ग़ज संस्थाओं की शक्तियों में आये अन्तर पर प्रतिक्रिया __ 
उत्तरदाताओ की श्रेणी पचायती राज संस्थाओं की 





शक्तियों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया 


'जनप्रतिनिधि वर्ग 





(») दोनों प्यवस्थाओं 
से सम्यद्ध 

(ब) बर्तमान व्यवस्था 
से सम्बद्ध (00 00 

50 


9 
00 00 58 00 
00 न $ 











6 





(00 00 (74 00) 
250 त्4 76 
(0000) | (6960) | (3040) 





कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शायः गया है। कप 
तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सवीन अधिनियम से अचायती ज 
सस्थाओं की शक्तियों मे आये अन्तर के योर में जनप्रतिनिधि वर्ग के 57 00४ कार्मिक वर 


240 चचायतीगज व्यवस्था 


के 58 00% एवं नागरिक वर्ग के 86 00% ने सकारात्मक प्रत्युत्त दिया है जबकि 
जनप्रतिनिधि वर्ग के 4 00%, कार्मिक वर्ग के 42 00% एवं नागरिक वर्ग के 34 00% ने 
नकारात्मक प्रत्युत्त दिया है। अतः समग्र उत्तददाताओ में से 69 60% ने पचायती राज 
सस्थाओं की शक्तियो में अन्तर आना एवं शेष 30 40% उत्तरदाताओ ने अन्तर नहीं आता 
अवगत करवाया है। 

पचायतो राज सस्थाओ में नवोन अधिनियम से शक्तियो मे परिवर्तन के बारे में जिन 
69 60% उत्तरदाताओं ने अभिमत दिया है उनसे इन सस्थाओ में हुए परिवर्तन को भी 
जानकारी को गईं जिसके प्रत्युत्तर में जो अभिमत आये हैं उनको नीचे तालिका 7 24 में दिया 
गया है। 


तालिका-7-2॥ 
नवीन अधिनियम से शक्तियो मे आये परिवर्तनो पर प्रतिक्रिया 
'शक्तियो में परिवर्तन 


॥ ग्राम पचायतो की प्रशासनिक एवं आर्थिक शक्तियों मे 
वृद्धि। 


2 स्थानीय सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता। | 6८649 | 
3_ निर्णय एवं नियन्त्रण का अधिकार। 
4 _ग्रामसभा के माध्यम से विकास कार्यों को जानकारी। 


5 ग्राम सचिव एवं सरपच कौ ग्राम पचायत के बजट को 
सामूहिक जिम्मेदारी 


6 न्याय पचायत समाप्त करना। 


7 जिला परिषदों को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक 
अधिकार 
पचायतो राज सस्थाओ में नवीन अधिनियम से आये अन्तर के बारे में 5 72% 
उत्तरदाताआं का अभिमत है कि ग्राम पचायतो प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों में वृद्धि, 
64 94% ने स्थानीय सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता, 2 87% ने निर्णय एवं नियन्त्रण का 
अधिकार ॥3 79% ने ग्रामसभा के माध्यम से विकास कार्यों कौ जानकारी, 2 30% ने ग्राम 
पचायत बजट पर ग्राम सचिव एवं सरपच की सामूहिक जिम्मेदारो, 4 94% ने न्याय 
चचायतो को समाप्त करना एवं 2 87% ने जिला परिषदों को अधिक वित्तोय एवं प्रशासनिक 
अधिकार दिया जाना अवगत करवाया है। 
'पचायती राज सस्थाओ में दवीन अधिनियम से शक्तियों मे परिवर्तन नहों आने के बारे 
में 30 40% उत्तरदाताओ ने अवगत करवाया है। इनसे परिवर्तन नहीं आने के कारणो को 
जानकारी करने पर जो कारण अवगत करवाये हैं उनका विवरण तालिका 7 22 में दिया गया 


है। 



























'पचांयती राज व्यवस्था अनुपयमूलक अध्ययन [द्वितीय] शा 














तालिका 7 22 
जबीन अधिनियम से शक्तियों में परिवर्तन भहीं आने के बारे में प्रतिक्रिया 
शक्तियों में परियर्तन नहीं आने के कारण प्रतिशन 
4 व्यावद्यरिक रूप से सत्ता के विकेद्धीकरण का अभाव। 2232 


2 जिला परिषदों को स्थिति, शक्तियाँ यधावत ही रहना। 
3 सशक्त नेतृत्व का अभाव रहना। 3684 
4_ राजनीतिक हस्तक्षेप । 4 47 
5 समय पाए आदेशो/निर्णयो को क्रियान्विती का अभाव। | 77 


पंचायती राज सस्थाओ की शक्तियो मे परिवर्तन नहीं आने का मुख्य कारण 36 84% 
उत्तरदाताओं के अभिमत पे सशक्त नेतृत्व का अभाव रहना बताया है। उनका मत है कि 
अशिक्षित अयोग्य जनप्रतिनिधि प्रभावशाली लोगो के प्रभाव मे रहते हैं इसलिए योग्य एव 
सशक्त नेतृत्व के बिना शक्तियों में परिवर्तन नहों लाया जा सकता है। 22 37% उत्तरदाताओं 
का अधिमत है कि प्रशासनिक अधिकारी अधिकार छोडना ही नहीं चाहते हैं। जनप्रति 
निधियों को अधिकार एवं शक्तियाँ व्यावहारिक रूप में प्राप्त नहीं हुईं है केबल चुनाव प्रक्रिया 
में परियर्तत आया है। प्रशाप्ततिक कार्यों मे भौकरशाहो हाथी रहती है। इसके साथ ही 
१4 47% ने राजनोतिक हस्तक्षेप का होता एव 47 % उत्तरदाताओं ने पचायतों राज 
सस्थाओ में ग़ण्य सरकार के आदेशो फी एव पचायती गाज सस्थाओ के निर्णयो कौ समय॑ पर 
पालना एव क्रियान्वितो नहीं होने से मबीन अधिनियम वास्तव मे शक्तियां हस्तात्तएण 
करवाने मे सफल नहीं हो सका है। 

पूर्ववर्ती व्यवस्था में चुनाव अवधि के बारे मे प्रतिक्रिया 

पंचायती शज सस्थाओं के जैसाकि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि चुनावों को अवधि 
अनिश्चित रहती थी अर्थात्‌ समय पर चुनाव नहीं होते थे। इस सम्बन्ध में उत्तद्दाताओ की 
प्रतिक्रिया का विवरण तालिका 7 23 म॑ दिया गया है। 


चालिका 723 

























उत्तादाताओं की भेणी 


जनप्रतिनिधि वर्ग 


(अ) दौतों ध्यवस्था से 
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(व) वर्नमान व्यवस्था 67 26 6 ५ +३० 











से सप्दद्ध 00 00) | (38 80! [5 96) 
कार्मिक वर्ष 50 हि] टर कक 
00 00) | ($200)। (004 00 
जाणरिक वर्ण 300 36 3१ 
]00 00) | (३७00) | (6] 00 
250 95 १ 





00 00) | (3800)| (30 80 
कोष्ठक (४) में प्रतिशत दश्शोया गया है। 


उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं मे से जनप्रव्िनिधि वर्ग में 33 00%, 
कार्मिक वर्ग मे 42 00५ एवं वागरिक वर्ग में 36 00% ने पच्यायतो राज सस्थाओ को चुनाव 
'करवाये जाने सम्बन्धी अवधि 3 वर्ष अवगत करवायी है। उत्तरदाताओं मे से 9 00७ 
जनप्रतिनिधि वर्ग, 4 00% कार्मिक वर्ग एव 6 00% नागरिक वर्ग के उत्तरदाताओं ने यह 
अवधि 5 वर्ष को बतायो है। इसके अलावा जनप्रतितिधि वर्ग में 53 00%, कार्मिक यर्ग में 
44 00% नागरिक वर्ग में 3 00% ने चुनावी की कोई निश्चित अवधि न बताकर अनियमित 
चुनाव होना अवगत करवाया है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चुनावो को पूर्व मे समयावधि 
के सम्बन्ध में उत्तदाताओं के प्रत्यु्तर की श्रेयोवार उत्तरदाताओं के प्रत्युच्तर से जनप्रतिनिधि- 
वर्ग एवं कार्मिक वर्ग के अधिकांश उत्तदावाओं ने चुनाव अवधि अनियमित हो अवगत 
करवायी है जबकि नागरिक वर्ग मे अधिकाश उत्तरदाताओ ने 5 वर्ष में चुनाव होने को 
अवधि के चोरे में अभिमद किया है। 


अत" सभी श्रेणी के समग्र उत्तदादाओ में से 33 00% ने 3 वर्ष, 30 80५ ने 5 वर्ष एवं 
37 20% ने अनियमित पचायती राज सस्थाओं के चुनाव करवाये जाने को अवधि बतलायो 
है। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्व मे पचायती राज सस्थाओ के चुनावों को समयकारी सवैधानिक 
बाध्यता नहों थी। सरकार अपनी इच्छानुसार कभो भो चुनाव करवा सकतो थो। 


पंचायती राज सस्थाओं में लिये जाने वाले निर्णयों पर प्रतिक्रिया 


भचायतो शज सस्थाओ मे विधिन स्तरों पर लिए जाने वाले निर्णयों के बारे में 
उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जो अभिमत प्राप्त हुए है। तालिका 7 24 में दर्शाया गया 
है। 
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जालिका-7 24 


निर्णयो घर प्रतिक्रिया 
सर्वपम्मत 
27 





(अ) दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध जि] 2 
36 36) | (63 64 





(य) यर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 0 ॥ 52 














00 00. 


कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 

चचायती राज सस्थाओ में लिए जाने घाले विर्णयो को तालिका में उत्तरदाताओं के 
अभिमत के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार के उत्तरदाताओ मे अधिकाश ने 
बहुमत से निर्णय लिया जाना अवगत करवाया है। अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं में से 
अधिकाश 66 40% ने बहुमत से एवं 33 60% ने सर्वश्तम्मती से निर्णय लिये जाने के बारे में 
विचार किये हैं। 

उत्तरदाताओं से पचायती राज सस्थाओ मे प्रस्ताव रखने के बारे में जानकारी करने पर 
जनप्रतिनिधि धर्ग के शत-प्रतिशत कार्मिक यर्ग के 42 00% एवं नागरिक यर्ग के 3 00% ने 
प्रस्ताव रखने का अभिमत दिया है जबकि कार्मिक वर्ग में 58 00% एवं नागरिक वर्ग में 
87 00% ने प्रस्ताव नहीं रखने का अभिमत प्रकट किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
नागरिक थर्ग में अधिकाश उत्तरदाताओं द्वात प्रस्ताव नहीं रखा जाता है। अत, आम जनता में 
जागरूकता का अभाव है तथा वे अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के निर्णयों को ही सर्वेसर्या मान 
लेते हैं। इस प्रकार पचायतो राज सस्धाओ मे प्रस्ताव जनप्रतिनिधि चर्ग के ट्वारा हो रखा जाता 
है। अत चयनित कुल उत्तादाताओं में 53 60% ने प्रस्ताव रखता एव 46 40% ने प्रस्ताव 
नहीं रखना अवगत करवाया है। यहाँ दिये गये विश्लेषण से यह तथ्य उजागर होता है कि 
अभी भी पचायतो राज सस्थाओं में नागरिक वर्ग की व्यावहारिक भागीदाए नहीं हो भाई है। 
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पचायती राज सस्थाओ में सरपच/प्रधान/जिला प्रमुख द्वारा बात नहों सुनते पर उतके 
विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाहों के बारे मे उत्तदाताआ से जानकारी करने पर केबल 
34 80% उत्तरदाताओ ने ही की जाने वाली कायवाहोी को जानकारों का उल्लेख किया है 
जबकि अधिकाश 65 20% उत्तरदाताओ ने कोई भी कार्यवाहों नहों करने सम्बन्धी अभिमत 
प्रकट किया है। चयनित उत्तरदाताओ म॑ से जिन 34 80% उत्तरदाताआ ने कार्यवाही करवाना 
अवगत करवाया है। उनसे को जाने वाली कार्यवाहो को जानकारों करने पर जो प्रतिक्रिया 
व्यक्त को है उसका विवरण तालिका 7 25 में दिया गया है । 


तालिका-7.25 
जनता की बात नहीं सुनने पर पचायतो राज पदाधिकारियो के विरुद्ध 
की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी पर प्रतिक्रिया 
उत्तरदाताओ के अभिमत से की जाने वाली प्रतिशत 
कार्यवाही का विवरण 





व_उच्चाधिकारियो को लिखते हैं जैसे कलेक्टर, मत्री आदि। 59 77 


2 सम्बन्धित विभाग को लिखते हैं (विशेषकर जिला प्रमुख को लिखते 2.64 
हैं। 





3_ न्यायालय की शरण ली जाती है। 
4_सचार माध्यमा से दबाव बनाया जाना। 
5 नियम 84 के दहत राज्य सख्यर को असहमति के प्रस्ताव भेजना। 
6 अविश्वास प्रस्ताव लाने को कार्यवाही करना। 
नत के मुताबिक अन्य कार्यवाही करना। 











उत्तरदाताओ के अभिमत से को जाने वालों कार्यवाही म अधिकाश 59 77% 
उत्तदाताआ ने उच्चाधिकारियो जैसे-कलेक्टर, मत्री आदि को लिखना, 72 64% ने जिला 
प्रमुख को लिखने, 30 34% ने न्यायालय को शरण मे जाने, 5 57% ने सचार माध्यमों के 
द्वारा उन पर दबाव बनाने, 5 75% ने नियमानुसार राज्य सरकार को असहमति प्रस्ताव भेजने, 
6 90% ने अविश्वास प्रस्ताव लाने को कार्यवाही करने तथा 4 60% ने अन्य कानूनी 
कार्यवाही किया जाना अवगत करवाया है। पचायती राज सस्थाओ में जिन 65 20% 
उत्तरदाताओं ने कार्यवाही नहों किये जाने के बारे में अवगत करवाया है। उन उत्तरदाताओं से 
कार्यवाही नहों करने के कारणों की जानकारों करने पर उनमें से 77 30% ने कार्यवाही करने 
की आवश्यकता महसूस नहों करने, 5 34% ने जागरूकता एवं सक्रियता का अभाव शेष 
7 36% ने जानकारी का अभाव होता बतलाया है। अत उक्त कारणवश्ञ कार्यवाही नहों की 
जाती है। 


पंचायती राज व्यवस्था ; अनुभवभूलक अध्ययन [द्वितीय] 245 


पुरानी व नवीन व्यवस्था में अन्तर 


चयनित 5त्तरदाताओं में 33 उत्तरदाता पुरानी और नवीन दोनों व्यवस्थाओ से सम्बद्ध 
रहे हैं। उनसे दोनों व्यवस्था में क्या अन्तर है, कि जानकारी हेतु उन्होंने इस यारे में अवगत 
करवाया है वह तालिका 7 26 में दिया गया है। 


तालिका-7.26 











संस्थाओं को सर्वैधानिक दर्जा देकर स्वायत्तता एव अधिक 
अधिकार। 
अधिकार एवं 


विकेन्द्रीकरण 
5 _ प्रामसभा एक सशक्त इकाई के रूप में। 
6__ आरक्षण से सभी यर्गों की भागोदारी। 48 48 


यह 













8 जनता का विकास कार्यों मे भागीदारी। 

9 राज्य वित्त निगम का गठन। 

॥_निर्वाचन क्षेत्रों वा चक्रानक्रम रीति से आवटन। | ७७ | 
42_ अध्यभ पदों का आपक्षण। 
प्रशासनिक जवायदेयता में चरद्धि 



























_5 अविश्यास प्रस्ताव के प्रावधानों में परिवर्तन 
न्याय पचायत को समाप्त करना। भर 
उपर्युक्त तालिका के उत्तदाताओ मे पच सरपच प्रधान एव प्रमुख जो पूर्व मे बता 
चुके हैं कथा घर्हमान व्यवस्था में भी है १ उन्होने पूर्व एव चर्तमाव व्यवस्था में जो अन्तर बता 84025 
हैं उनमे 60 ७% उत्तरदाताओ ने पचायतों राज के विभिन्‍न 8 ग्राम मल है 
समिति एव जिला परिषद्‌ मे पूर्व मे सामजस्‍््य एव सहयोग अधिक यत्ाया ले 2 बता 
व्ययस्था में ये सस्थाएँ स्वतन्त्र इकाई के रूप॑ में होने के कारण तथा दलौय आधार पर चुः 
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होने से इनमें आपसी समन्वय एवं सहयोग में कमी आयी है, 36 36% ने चुनाव प्रक्रिया में 
चरिवर्तन आना बलया है। 

पूर्व में प्रधान का चयन सरपच एव जिला प्रमुख का चयन प्रधान करते थे लेकिन नवीन 
व्यवस्था में पचायत समिति सदस्यो द्वारा प्रधान का एवं जिला परिषद्‌ सदस्यों ट्वारा जिला 
प्रमुख का चयन किया जाता है। इसके साथ ही पचायतों राज सस्थाओ के चुनाव दलोय 
आधार पर नहीं होते थे। वर्तमान व्यवस्था में 78 8% ने ग्राम सचिव को अधिक भागीदारी, 
54 55% ने पचायती राज सस्थाओं को सवैधानिक दर्जा दिया जाकर अधिक अधिकार दिया 
जाना, 48 48% ने आरक्षण व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग को 
दिये जाने से जन भागीदारों में वृद्धि होना, 24 24% ने महिलाआ के लिए एक-तिहाई स्थान 
आरक्षित कर महिलाओ को भागोदारी को बढाना, 2 32% ने जनता द्वाग ग्राम स्तर पर 
योजनाओ का सृजन करते से विकास कार्यों में भागोदारी का बढना, 48 48% ने समय पर 
चुनाव करवाने का सवैधानिक प्रावधान किया जाबा। 


पूर्व में पचायदो राज सस्‍्थाओ के चुनाव अनियमित रूप से होते थे लेकिन अब राज्य 
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में चुनाव करवाया जाने लगा है, 72 72% ने राज्य 
वित्त आयोग के गठन से सस्थाओ को अधिक वित्त मिलना, 60 63% ने निर्वाचन क्षेत्रों के 
लिए चक्रानुक्रम रोति से आवटन होना, 54 55% ने अध्यक्ष पदो का आरक्षण होना, 36.36% 
ने प्रशासनिक जवाबदेयता मे वृद्धि 24 24% ने निर्वाचन के लिए अहताओ में दो सन्तानो से 
अधिक वालो को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य मावना, 72 2% ने अविश्वास प्रस्ताव के 
आवधानों मे परिवर्तन कर दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहों लाने का नियम बना देना एव 
48 48% ने न्याय पचायत को समाप्त किया जाना आदि नवोन एव पुरानो व्यवस्था में अन्तर 
आना अवगत करवाया है। 

'पचायती राज सस्थाओ मे आये परिवर्तन जहाँ हितकारी है वहाँ कुछ क्षेत्रों मे 
अहितकारे भी है जिनका यथास्थान पर विवरण दिया गया है। 

सरपंच व प्रधान को पंचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ 
'का सदस्य बनाये जाने के बारे मे प्रतिक्रिया 

पचायतो राज सस्थाओ में ग्राम पचायत के सरपच एव पचायत समिति के प्रधान जो कि 
इन सस्थाओ के अध्यक्ष होते हैं, को पचायत सस्थाओ एवं जिला परिषद्‌ का सदस्य बनाये 
जाने के बारे मे उत्तरदाताओं से जानकारों करने पर जो अभिमत प्राप्त हुआ है उसका विवरण 
निम्न तालिका 7 27 में दर्शाया गया है। 
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जालिका-7.27 
सरपच य प्रधान को पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ 
धदत्य बनाये जाने के थारे में प्रतिक्रिया 


संख्या 


दिय 
89 ६ ४ 6 * 
(89 00 3] 00 
सु 


00 00. 














जनप्रतिनिधि यर्ग ॥00 






(अ) दोवो व्यवस्था से सप्पद्ध 


(ये) यर्तम्रात व्यवस्था से सम्बद्ध 


ह हे हक 
00 00) | (78 00] 7 00) 
27 26 प्र 


है 
250 




















86 80) | (040) | (280 








कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 

उपर्युक्त तालिका के अबलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम पचायत के सरपच व प्रधान 
को पचायत समिति एव जिला परिषद्‌ का सदस्य बनाये जाने के बारे में कुल जनप्रतिनिधि वर्ग 
मेँ 89 00% उत्तरदाताओ मे सदस्य बनाये जाने एवं ॥ 00% उत्तरदाताओं ने सदस्य नहीं 
बनाये जाने का अभिमत प्रकट किया है। जनप्रतिनिधियों में भी दोता व्यवस्था से सम्बद्ध 
शत-प्रतिशत जनप्रतिनिधियों ने तो सदस्य बनाया जाना अथगत करवाया है जबकि वर्तमान 
व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियां में 83 58% ने सदस्य बनाये जाने एवं 6 42% ने सदस्य 
नहीँ बनाये जाने की प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कार्मिक वर्ण में शत-प्रतिशत एव नागरिक ६3 है 
78 00% के अभिमत से सदस्य बनाये जाने के अभिमत दिये हैं जबकि नि हे 
१5 00% ने सदस्य नहीं बनाये जाने के बिचार प्रकट किये हैं। रोष 7 008 ने इस्त बारे में कोई 


गाय व्यक्त नहीं की है। जे विरहेषण किया जावे 
अत इस सम्बन्ध श . 
अत समग्र रूप से सभी श्रेणी के उत्तदाताओं का इः एवं 0 40% ने सदस्य 


तो उनमें 86 80% ने सरपच थ प्रधात यो सदस्य बनाये जाने सम्बन्धी 
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नहीं बनाये जाने को प्रतिक्रिया व्यक्त को है। शेष 2 80% उत्तरदाताओं ने इस सन्दर्भ मे कोई 
राय व्यक्त नहीं की है। 
निर्वाचन क्षेत्र ( वार्ड ) के आरक्षण के बे में प्रतिक्रिया 

नवीन अधिनियम से निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण के बारे में उत्तरदाताओं से 
जानकारी करने पर जो अभिमत/प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7 28 में दिया 
गया है। 

तालिका-7.28 

निर्वांचन क्षेत्र (वार्ड ) के आरक्षण के बारे मे प्रतिक्रिया 
उत्तरदाताओ की श्रेणी क्षण पर प्रतिक्रिया 
असहमत 


























































'जनप्रतिनिधि वर्ग 59 4 
(00 00) (59 00) (4 00) _ 
(अ) दोनो व्यवस्था 33 2 2 
से सम्बन्ध (300 00) (36 36) (63 64) 
; 
से सम्बद्ध (00 00) 70 35) (29 85. 
50 
(00 00) 
300 
(200 00) 
250 
(00 00) 





'कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 


निर्वाचन क्षेतरवार्ड के आरक्षण के बे मे कुल उत्तरदाताओ में से 69 60% ने सहमति 
'एवं 30 40% ने असहमति जाहिर च्ते है (उत्तरदाताओ का श्रेणीवए इस सम्बन्ध मे विश्लेषण 
किया जावे तो जनप्रतिनिधि वर्ग मे 59 00% उत्तरदाताओ ने सहमति एवं 400% 
उत्तरदाताओं ने असहमति व्यक्त को है। इन उत्तरदाताओ मे दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध जन- 
प्रतिनिधियों में अधिकाश 63 64% ने असहमति एवं केवल 36 36% उत्तरदाताओ ने 
असहमति एवं केवल 36 36% उत्तरदाताओ ने हो सहमति व्यक्त को है जबकि वर्तमान 
व्यवस्था से सम्बद्ध जन-प्रतिनिधियो मे अधिकाश 70 १5% ने सहमति एवं केवल 29 85% 
ने असहमति व्यक्त की है। इस प्रकार जनप्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओ में वर्तमान व्यवस्था से 
सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों एव दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के विचार एक-दूसरे के 
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विपरीत स्थितियों मे प्राप्त हुए है। कहने का आशय यह है कि दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध 
जनप्रतिनिधि यार्ड आरक्षण को सही नहीं मानते जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जन 
प्रतिदिधि वार्ड आरक्षण को सह्दी मान रहे हैं। 

कार्मिक वर्ग मे 84 00% ने वार्ड आरक्षण को उचित एम 6 00% ने अनुचित नागरिक 
कर में 73 00% ने उचित एवं सहमति व्यक्त को है जबकि 27 00% ने असहमति जाहिर की. 

। 

अत वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण के बारे में दो तिहाई उत्तरदावाओ ने सहमति एव 
एक तिहाई उत्तरदाताओं ने असहमति प्रकट की है। 
सार्ड आरक्षण की सहमति के कारण 

समग्र रूप से उत्तरदाताओ में 774 (69 60) उत्तरदाताओ ने वार्ड आरक्षण को उवित 
मानते हुए सहमति प्रकट की है उनसे सहमत होने के कारणों की भी जानकारी की गई। 
उत्तरदाताओ से प्राप्त अभिमतों का विवरण तालिका 7 29 मे दिया गया है। 


ज्ालिका-7 29 


3. चार्ड आरक्षण की सहमति के करण 
क्रस॑ वार्ड अरक्षण की सहमति के कारण 


॥ कमजोर/पिछड़े वर्ग अनु जाति जनजाति महिलाओं के लिए... 803 
आरक्षित वार्ड होने से जन-सहभागिता में वृद्धि। 
207 


2_ग्रामों में अधिक विकास फार्य। 

वाई आरक्षण से पूर्व जो धर्म पिछड़े हुए थे तथा उनके जनप्रतिनिधियों कौ सख्या भी 
यहुत कम थी। उन वर्गों के लिए अब स्थानो/वार्डों के आरक्षण से उसके था्ग के जनप्रति 
निधियो का चयन अधिक होगा जिससे प्रत्येक वर्ग की पचायती राज सस्था मे भागीदारी 
सुनिश्चित हुई है। अत जन-जाएृति एवं जन-सहभागिता बढी है। इस सम्बन्ध में उत्तर- 
दांताओ का प्रतिशत 8 03 है। 

वार्ड आरक्षण से विकास के कार्य अधिक होगे बयोकि प्रत्येक चयनित जप्रतिनिधि 
अपने वार्ड मे अधिक से अधिक विकास कार्य करवाना चाहेगा। इस सम्बन्ध मे उत्तरदालओं 
का प्रतिशत 2 07% है। के 

चार्ड आरक्षण से सहमते तो जाहिर की है लेकित 6 90% उत्तरदाताओं ने सहमति के 
कारणों से अवगत नहीं करवाया है। 


चार्ड आरक्षण की असहमति के कारण 


उत्तरदाता उत्तरदाताओं ने वार्ड आरक्षण को उचित 
ते &/4200424 00% 0 जो कारण अवगत करवाये हैं 


नहों मानते हुए असहमति के कारणों को जानकारी करने पर 
उनका विवरण तालिका 7 30 में दिया गया है। 
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चालिका-7.30 
चार्डे आरक्षण को असहमति के कारण 


क्रस_ वार आरक्षण की असहमति के कारण 
]__जन-इच्छा के अनुकूल जनप्रतिनिधि का चयन न हो पाता। 








विश्ास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ना। 





सामान्य वर्ग की चुनाव में भागोदारो कम होना। 

महिलाओ के अधिक आरक्षण से वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति न 
होता। 
आरक्षण से निष्ठावान नेतृत्व का अभाव। 


आरक्षण लॉटरो व्यवस्था से नहों बल्कि उस वर्ग को जनसख्या के 
आधार पर हो। 


जिन उत्तरददाताओ में वार्ड आरक्षण को उचित नहीं मानते हुए असहमति जाहिर की है 
उनके अभिमत से 44 74% ने जन-इच्छा के अनुकूल जनप्रतिनिधियों का चयत नहीं होना 
माना है, 8 42% ने विकास कार्यों पर विपशोत प्रभाव पडना, 0.53% ने सामान्य वर्ग को 
चुनाव के प्रति उदासोनवा एवं भागीदारी कम होना, 44 47% ने महिलाओ के लिए एक- 
तिहाई स्थानों से महिला जनप्रतिनिधियों को सखझ्या में वृद्धि को पचायतो राज सस्थाओ के 
वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं माना है। 


* क्योंकि महिलाएं अशिक्षा एव रूढिवादिता, पदांप्रधा आदि कई कापणो से बैठकों मे 
भाग नहीं लेती हैं यदि वे भाग लेती भो हैं तो निर्णय प्रक्रिया में भूमिका नहों निभातों हैं 
इसके साथ ही 0 92% ने विष्ठावान नेतृत्व का अभाव होना एवं 36 84% ने आप्षण को 
अधिकवा एव लॉटरो से आरक्षित वार्ड निर्धारित करना उचित नहों मात्रा है। अतः उछ कारणों 
से जनप्रतिनिधियो, कार्मिक वर्ग एव नागरिक वर्ग ने वार्ड आरक्षण के प्रति अपनी असहमति 
व्यक्ति की है। 

पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्राप्ति के बारे में प्रतिक्रिया 


'पचायती राज सस्थाओ को 73वे सविधान सशोधन के द्वारा एवं राज्य में राजस्थान 
पचायतोी राज अधिनियम 994 से ग्राम पवायठ, पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ को 
उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसका विवरण तालिका 7 3+ 
में दिया गया है। 
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तालिका-7 3 
'पचायती राज सस्थाओं को सर्वधानिक 
उत्तरदाताओं की श्रेणी 













पचायती राज सस्था 
को संवैधानिक दर्जा 










जनप्रतिनिधि यर्ग 















(अ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध 











(थ) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 


नागरिक यर्ग 











फोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 

पंचायती शाज सस्थाओ में ग्राम पचायत, पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ को 
सरवैधानिक रूप मे दर्जा प्राप्त होने कौ जानकारी के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं से विचार प्राण 
करने पर तालिका मे अकित सूचना के आधार पर जनप्रतिनिधि वर्ग एव कार्मिक वर्ग के शत- 
प्रतिशत एवं नागरिक यर्ग मे से 6 00% उत्तरदाताओ ने सहमति व्यक्त करते हुए उतको 
जानकारी होना अयगत करवाया है जबकि नागरिक वर्ग में 43 00% ने नकाएत्मक प्रत्युत्तर 
दिया है। शेष 26 00% ने इस सम्बन्ध में अनभिज्ञवा जाहिर फी है! अठ कुछ उत्तरदाताओं में 
से 84 40% ने पदायती राज सस्थाओ को सर्वैधानिक दर्जा दिये जाने की पुष्टि कौ है जयकि 
5 20% ने पुष्टि नहीं की है शेष 0 40% ने अनभिज्ञता जाहिर की है। 

जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासकों की जवायदेयता के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया 

पंचायती राज सस्थाओ को संवैधानिक दर्जा दिये जाने से जनप्रतिनिधियों एव प्रशासकों 
की जवायदेयता के सम्बन्ध मे उत्तरदाताओ ने जानकाएे करने पर कुल ४ के 
57 60% ने जवाबदेयता मे वृद्धि होना अवगत करवाया है जबकि 36 40% ने यूं के 
होगा बतलाया है शेष 6 00% को इस सम्बन्ध में जानकारी का न होता उत्तरदाताः 
अवगत करवाया है। उत्तरदाताओ की श्रेणीवार भ्रतिक्रिया दालिका 7 32 में दर्शावी जाई है। 


पंचायदोयज व्यवन््दा 
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तालिका-732 







जनप्रतिनिधियों एवं प्रशार्को को 
'जदाबदेयता के सम्दन्ध में प्रतिक्रिया 



















हाँ 
जनप्रतिदिधि वा 300 69 
(00 00) | (69 00) 








33 य्ब 
(700 00)। (72.73) 





(आ) दोनों व्यवस्था से सम्बद्ध 












(ब) वर्नमान व्यवस्धा से रून्दद 








क्ामिक वर्ण 





(700 00)। 55 00) | (४2.00) 


300 00)। (४6 00) | (४7 00) 
ह 
00 00)| (52.60) 4 (36 40) 600) 


कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 

अध्ययन हेतु चयनिव उत्तरदावाओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में 69 00% व्मार्मिझ वा में 
$8 00% एवं नागरिक चर्म में से 46 09% उत्तरदाठाओ ने पचायदी राज संस्थाओं को 
'सर्वैधानिक दर्ज दिये डाने के बारण जदप्रदिनिधियों एवं प्रश सकते की जदाबरदेयदा में दुद्धि 
होता अवग॒व करवाया गदा है जबकि जतप्रतिनिधि वर्ग में 29 00%, कार्मिक वा में 
42 00% एवं नागरिक वर्ग में 4.00% ने ज्दाबदेयठा नहों बदुना अवगत करदादा है शे५ 
१3 00% नागरिक वर्ण में इस सम्बन्ध में कोई जानकार नहों होदा पाया गया है। 


महिलाओं को सक्रिय भूमिका के सम्दन्ध में प्रतिक्रिया 


पंचायतों गज संस्थाओं में पंचायदो राज अधिनियम 994 से पूर्व तक अनुसूचित जि, 
अनुसूचित जनडाति, अन्य पिउडा वर्प एवं महिलाओं के लिए समुचित प्रतिनिधित्व को 
व्यवस्था नहों थो। वस्तुत: कोई भो प्रडादान्द्रिक व्यवस्था तब ठक सार्थक्र नहों हो सकटो 
जब तक उसके निर्वाचन व्यवक््या के झाध्यप से समाज के सभी वर्गों को शासत कार्यों में 
भागोदाते का सम्यकु अवसर प्रात न हो। इसलिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के 
द्वारा महिलाओं के लिए पंचायत राज सस्थाओं में प्रत्यक्ष नि्दाचन द्वारा भरे डाने दाले कुल 
संख्य के एक-तिहाई से अन्यून स्थाव महिलाओं के लिए आरक्षित छिये यये। घन्य में भी 
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73वें संविधान संज्ञोधन अधिनियम के प्रावधानों कौ राजस्थान पंधायती राज अधिनियम 
994 के द्वाग़ लागू किया गया है। महिलाओं के लिए जय एक-तिहाईं स्थान पंचायती राज 
संस्थाओं में आरक्षित कर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गयी है तो महिलाओं की सक्रिय 
भूमिका के सम्यन्ध में उत्तरदाताओ से प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया गया। महिलाओं की 
पंचायती राज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका के सम्बन्ध में उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया को 
ग़ा्िका 7 33 में दर्शाया गया है। 

चालिका-7.33 

महिलाओं की सक्रिय भुमिव 

8. 'की भेणी पहिलाओं की सक्रिय भूमिय 


संख्या 
जनप्रतिनिधि यर्ग 300 37 63 
00 00' 37 36 63 00 
(अ) दोनों व्यवस्था 33 2 /५॥ 
से सम्पन्ध 300 00 36 36 63 64] 
(य) वर्तमान व्यवस्था 67 25 42 
से सम्बद्ध ]00 00 37 3 62 69 
फार्मिक बर्म 50 32 8 
00 00] 64 00) 36 00 
34 86 


मागरिक' धर्म 





। अं 
| 





|| 




























भोग 






'कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 
महिलाओं की पचायती राज संस्थाओं 
में सक्रिय भूमिका के सम्पन्ध में 

जनप्रतिनिधि वर्ग में 37 00% कार्मिक यर्ग में 64 00% एवं नागरिक धर्ग में 4 00% 
ने सकारात्मक उत्तर दिया है अर्थात्‌ इन उत्तरदाताओं की ग़य मे महिलाएँ सक्रिय कक 
निभा रही है। इसके विषरोत जनप्रतिनिधि वर्ग मे 63 00%, कार्मिक वर्ग मे 2:39 42/2० 
नागरिक थर्ग में 86 00% ने अभिमत दिया है कि महिलाएँ इन सस्थाओं में सा कर 052 
नहीं निभा पा रही है। अत: समग्र उत्तददाताओ में से केवल 33 20% ने 2 ५2 
पंचायत गज संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभाने के पक्ष में अभिमत को गाय का 
अधिवांश 66 808 उत्तरदाताओं ने महिलाओ की भूमिका को सक्रिय न 
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चचायतो राज सस्थाओ में हालाकि महिलाओ को सक्रिय भागीदारी कम रहो है 
लेकिन महिलाओं को उनके हक से परे नहीं किया जागा चाहिए। इसलिए राष्ट्रकुल मन्त्रियो 
'को बैठक में प्रधानमनद्री अटल बिहारो वाजपेयो ने कहा कि सरकार लिगभेद को समाप्ति के 
लिए वचनबद्ध है जो स्त्रियो को शिक्षा, स्वास्थ्य और साख सम्बन्धी समातता के मार्ग में 
बाधक बना रहा है। उन्होने कहा कि स्त्रियो को राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकार 
दिलाने के हर सम्भव प्रयास करेंगे। 
महिलाओ का मानवाधिकार सुनिश्चित करना, नागरिको के बुनियादों अधिकारों को 
रक्षा लोकतान्त्रिक भारत की प्रतिबद्धता का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। महिलाओ की राज्रीतिक 
सत्ता में हिस्सेदारी के साथ-साथ उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अधिकार सम्पन्त बनाने 
के लिए लडकियो को स्नातक स्तर तक नि शुल्क शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से 
महत्त्वाकाक्षी कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं। नई सदो में महतो चुनौतियो को महिलाओ पर 
पडने वाले प्रभाव के अध्यया की आवश्यकता को रेखाकित किया जावे। ससद एव राज्य 
विधान मण्डलो मे महिलाओ को आरक्षण देने के लिए विधेयक को अनिश्चितताओ को 
देखते मुख्य चुनाव आयुक्त ने सुझाव दिया है कि ग़जनोतिक दलों को विधान सभाओ व 
ससदीय चुनावों मे महिला प्रत्याशियो को उठारने का एक न्यूनतम प्रतिशत ठय करने पर 
सहमत होता चाहिए। 
भारत वर्ष में 499॥ को जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय अनुपात पुरुष व महिलाओ का 
१000 : 927 है जबकि राजस्थान में यह अनुपात 4000 : 90 है। भारत दर्ष में साक्षरता को 
दर 52 2% है। राजस्थान में 38 6% है। राजस्थान मे पुरुष साक्षरता 55 0% है जबकि महिला 
साक्षरता 20 4% ही है। महिलाओ को भागोदाये के महत्त्व की दृष्टि से राष्ट्रीय व राजस्थान 
का पुरुष एवं महिला अनुपात यहाँ दिया गया है दधा महिलाओ को भागोदारी कम रहते का 
मुख्य कारण अशिक्षा है इसलिए यहाँ साक्षरता को दर का उल्लेख किया गया है। 
पचायतो राज सस्थाओ मे महिलाओ को सक्रिय भागोदारो नहों होने के कारणों में 
मुख्य रूप से महिलाओ का घरेलू कार्यों मे व्यस्त रहना, रुचि का अभाव, अशिक्षित होने से 
पद के दायित्वों को नर्ती समझना, पर्दाप्रथा, सामाजिक बन्धन, प्रशासनिक कार्यों से 
अवभिज्ञता, महिलाओ का सकोच करना, अनुभव को कमो, स्वय के विवेक से निर्णय नहीं 
लिया जाना आदि कई कारणो से महिलाएं अपने आप को असहाय महसूस करतो हैं। 
महिलाएँ बैठकों मे भी परिवार के किसो सदस्य को साथ लेकर आतो है एवं उनकी भूमिका 
केवल उपस्थिति मात्र हो होती है। 
अत; गाहिला' जनप्रातिनिधियों को जायरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं शिविर 
आयोजित किये जाने चाहिए। महिला जनप्रतिनिधियो को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का 
अहसास दिलाता होगा ताकि अशिक्षित महिला जनप्रतिनिधि भो वियमो के दायरे में अपनी 
बात मनवा सके। महिलाओ को भागोदारो केवल आरक्षण के आधार पर हो सम्भव नहीं 
होगो। आरक्षण से केवल पचायतो राज सस्थाओ में महिलाओ को सख्या जरूर बढेगो लेकिन 
व्यावहारिक स्वरूप नहों होगा। महिलाओ कौ पचायती राज सस्थाओ में व्यावहारिक 
भागोदारो निश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्तों की आवश्यकता है जिसमें मुख्य रूप से 
ग्राम, पचायत समिति एवं जिला स्तर पर सेमोनार, प्रशिक्षण शिविर तथा साक्षरता अभियान 
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आदि चलाकर महिलाओ में जागृति पैदा कौ जाबे ताकि उनको अधिकारों एवं कर्तव्यों का 
अहसास हो सके। महिला विचार-गोष्ठियाँ ग्राम स्तर पर होनी चाहिए। महिला शिक्षा का 
प्रज्नार, महिला सगठन, महिल प्रशिक्षण आदि महिलाओ घर विशेष ध्यान दिया जाकर 
भहिलाओ की दास्तविक भागीदारी पचायती राज संस्थाओं में मढायी जा सकती है। 
सीमित परिवार का नियप्र चुनाव लड़ने की योग्यता 
में जोड़ने सम्बन्धी प्रावधान पर प्रतिक्रिया 

पंचायती राज अधिनियम, 4994 मे जोड़ी गई एक नई व्यवस्था है। इसका मुख्य 
उद्देश्य जनसख्या पए नियन्त्रण करना एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। इसके 
अनुसार एस व्यक्ति पच्रायती राज सस्था के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकते जिनके इस 
अधिनियम के प्रभावशील होने की द्विथि के पश्चात्‌ बच्यो की सख्या दो से अधिक हो जावी 
है। दूसरे शब्दों मे यह फह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के प्रभाव में 
आने कौ तिधि को दो से अधिक बचे हैं तो उस तिथि के बाद उसके और कोई बच्चा नहीं 
हीना चाहिए अन्यथा घह चुनाव लष्ने के अपोग्य हो जायेणा। पचायदी एज सस्थाओं में 
सीमित परिवार का जो नियम जोड़ा गया है। इसके बारे में उत्तदाताओ कौ प्रतिक्रिया जानते 
का भ्रयाप्त किया गया है। उत्तरदाताओ से इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिक्रिया का उल्लेख तालिका 
734 में किया गया है। 






जालिका-734 
गज 'सीमित परिवार के चुनाव नियम के प्रातधान पर प्रतिक्रिया 
उत्तरदाताओ की श्रेणी सीमित परिवार के चुनाव नियम 










'घर्‌ प्रतिक्रिया 
















जनप्रतिनिधि घर्ग 








(अ) दोनो व्यवस्था 33 





से सम्बन्ध 00 00) 
(घ) वर्तमान व्ययस्था 67 
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नागरिक वर्ग 


























|_(00 00) 8800 0 2 
योग 250 दर 
(00 00) 92० 
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उत्तरदाताओ के अभिमत से ह्ूत होता है कि जनद्नतिनिधि वर्ग में 94 00%, कार्मिक 
वर्ग में 90 00% एवं नागरिक वर्ग में 88 ०0% ने सीमित परिवार के नियम को सहो बतलादा 
है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 6 00%, कार्मिक वर्ग के 70 00% एवं नागरिक वर्ग में 
42 00% ने नियम को गलत बठलाया है। 

अतः उत्तरदाताओ में समग्र रूप से 9080% ने सही 9 20% ने गलत बदलाया है। 
उत्तदाताओं के अभिमत से जिसमें जनप्रतिनिधि, कार्मिक एवं नागरिक सभी वर्ग के उत्तरदाता 
है। उनमें अधिकाश ने पचायतोी राज सस्थाओ में दो बद्दो से अधिक सन्तात वालों को 
अधिनियम के क्रियान्विति के पश्चात्‌ अयोग्य मानने के सरकारों नियम को सराहना को है 
तथा इस नियम को सही बढाया है। 


सीमित परिवार के नियम का चुनावों पर प्रभाव 


भचायती राज सस्थाओ में चुनाव लडने के लिए नवीन अधिनियम में दो सनन्‍्दानों को 
जो अर्हता रखो गयो है। उसको 90 80% उत्तरदाताओ ने उचित ठहराया है। अत: इस 
नियम से पचायती राज सस्थाओ के चुनावो में क्या प्रभाव पडा इसकी उत्तरदाता्ओं से 
जानकारी करने पर जो अभिमत दिया है उसका विवरण ठालिका 7.35 में दिया गया है। 


तालिका-7.35 





(अआ) दोदों ष्यवस्था 





(थ) वर्तमान व्यवस्था 





कार्मिक वर्ग 


[00 00 
नागरिक वर्य 300 

(300 00 
योग 250 

00 00 
'कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 
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नियम का प्रभाव--सकेत- 
(अ) परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढी है। 
(ब) जनता नाराज हुई है। 
(सर) अच्छे एवं अनुभवी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 
(द) अन्य कारण। 

उत्तदाताओ के अभिमत विश्लेषण करने पर ज्ञाठ होता है कि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 
73 00% कार्मिक वर्ग में 74 00% एवं नागरिक वर्ग में 85 00% उत्तरदाताओ के अभिमत से 
परिवार नियोजन के प्रति जागृति एव जनसख्या नियन्त्रण होना तथा ज॑नप्रतिनिधि वर्ग में 
27 00%, कार्मिक बर्ग में 3 00% एवं नागरिक वर्ग में ।5% उत्तरदाताओं के अभिमत से 
अच्छे एवं अनुभवी लोग चुनाव नहीं लड सकते आदि कारण बताये हैं। अब समग्र 
उत्तरदाताओं में से 78 00% ने परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढना एवं 22% ने अच्छे 
एवं अनुभवी लोगो का चुनाव नहीं लडना अवगत करवाया है। 


आरक्षण व्यवस्था एव कार्यप्रणाली पर प्रतिक्रिया 


पचायती राज सस्थाओ मे सभी वर्गों के व्यक्तियों को सम्यक्‌ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित 
करने के लिए सविधान सशोधन अधिनियम के माध्यम से जो व्यवस्थाएँ को गयी हैं उनका 
अनुसरण करते हुए राजस्थान सरकार ने भी नवीन पचायती राज अधिनियम, 994 में 
आवश्यक प्रावधानों का समाबेश किया है। अधिनियम में प्रावधान किया है कि प्रत्येक 
पंचायती राज सस्था मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाते घाले स्थान अनुसूचित जातियो, 
अनुसूचित जनजातियों और पिछडे वर्गों के लिए उस क्षेत्र में इन वर्गों को जनसख्या के 
अनुपात में आरक्षित किये जायेगे और ऐसे स्थान सम्बन्धित पचायती राज सस्था में बिभिन 
वार्डो व निर्वाचन श्षेत्रो के लिए चक्रानुक्रम द्वार आबटित किये जायेगे। इस प्रकार आवटित 
स्थानों मे से कम से कम एक-तिहाई स्थान इन वर्गों कौ महिलाओ के लिए आपक्षितर होगे। 
इसके साथ हो प्रत्येक पचायती राज सस्था मे प्रत्येक निर्वाचतर द्वारा भो जाने वाले स्थानों की 
कुल सख्या के एक-तिहाई स्थान अनु जातियो, जनजातियों व पिछडी वर्गों की महिलाओं 
के लिए आरक्षित स्थानों सहित, आरक्षित किये जायेगे और ये स्थाव भी चक्रानुक्रम से ऐसो 
रीति से आवण्टित होगे जो सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएँ। 

इसी प्रकार राजस्थान पचायती राज अधिनियम, 794 की धारा 6 मे व में 
दिगये गये भ्रावधानो की अनुपालना में विभिन्‍्त पदायती राज सस्थाओ के जे का 
सापचो, प्रधानो और जिला प्रमुखो के पदों को अनुसूचित जातियो, जनजातियो, पिछः ढक 
और महिलाओ के लिए आरक्षित किये जाने से सम्बन्धित प्रावधान भी किये गये हैं। हे 
वर्गों के लिए आएक्षिद किये जाने वाले स्थानों को चक्रानुक्रम में बारी-बारी से आवटित 
जाने की व्यवस्था को गयी है। कद कह से संत के लिए 

इससे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों मे उप्त तिवचित इज 
आरक्षित हो जाने को आशका या चिन्ता अन्य वर्गों मे विकसित नहीं होगा आर 
व्यवस्था--(3) अनुसूचित जाति, (0) अनुसूचित जनजाति, (77) अत्य पिछड़ा 
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अनुसूचित जाति, जनजाति को महिलाएँ एवं (४) सामान्य वर्ग को महिलाओ के लिए किया 
गया है। आरक्षण की यह व्यवस्था पच, सरपच, प्रधान एव प्रमुख के पदो के लिए की गई है। 

आरक्षण व्यवस्था को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य निम्त वर्ग के लोगो का सर्वांगेण 
विकास करना है। महिलाएँ समाज का एक महत्त्वपूर्ण अग हैं। इसलिए महिलाओ को 
विकास को धारा में जोडने के लिए उन्हें आरक्षण द्वारा पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर 
चलाने से विकास को बल मिलगा। 


पचायती राज सस्थाओ मे आरक्षण से इनकी कार्य-प्रणाली, कुशलता व सगठत पर पडे 
प्रभाव के बोरे में उत्तदादाओं से जानकाये करते पर जो प्रदिक्रिया व्यक्ति को है उसे विम्त 
तालिका 7 36 में दर्शाया गया है। 


















तालिका-7.36 
___ आरक्षण व्यवस्था से पड़ने वाले प्रभावों पर प्रतिक्रिया 
डत्तरदाताओं | सख्या घचायती राज सस्थाओ में आरक्षण ध्यवस्था 
कौ ओेण्गी का प्रभाव (स्क्केत्त) 





'जनप्रतिनिधि दर्ग 


अ) दोवों ब्यवस्था 
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'कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 


























आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव--सकेत 
पचायती राज सस्थाओ मे जनभागोदारी बढेगी। 
सस्थाओ को निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलेगी। 
स्थानीय समस्याओ पर ज्यादा ध्यात दिया जायेगा। 
विकास अच्छा होगा। 


के एप हज >3 
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विपदीत असर पडेगा। 
कोई परिवर्तन नहीं। 
प्रत्युत्तर नहीं दिया। 


'पचायती शज़ सस्थाआ में आरक्षण व्ययस्था से उतकी कायप्रणाला क्षमता कुशलता पर 
पड़ने वाल प्रधावा के यार में उत्तरदाताआ से जावकारा करते पर कामिक बग म॑ 58 00% 
जनप्रतिनिधि वर्ग में 73 00% नागरिक वर्ग में 84 00% समग्र उत्तरदाताओं म॑ से 74 40% ने 
पदायती राज सस्थाओ में लनभागीदारी का बढ़ना अवगत करवाया है। कामिक वर्ग मं 
8 00% ने सस्थाआ को निर्णय लगे की शक्तियाँ मिलग अवगत कावाया है। जनप्रहिनिधि 
वर्ग म॑ 8 00% वार्मिक वर्ग म 48 00% एव नागरिक यर्ग म 24 00% न स्थानीय समस्याओ 
पर ज्यादा ध्यान दिया जाना अवगत करवाया है। जनप्रतिनिधि वर्ग थे 44 00% कार्मिक वर्ग 
में 9 00% एवं नागरिक वर्ग में 35 00% ने विकास अच्छा हाना अवगत करवाया है। 
जनप्रतितिधि वर्ग में 3 00% एव नागरिक वर्ग मे 44 00% ने विपरीत प्रभाव पहना अवगत 
'करव'या है। दाना व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधि वर्ग के 9 09% एवं नागरिक वर्ग के 
2 30% ने इस बार म॑ कोई प्रत्युत्त नहीं दिया है। 

अत समग्र उत्तदाताआ में से 74 40% ने जनभागोदारी का बढ़ना 3 60% ने भ्स्थाओं 
को निर्णय लेने कौ शक्तियाँ मिलना 22 40% ने सस्थाओ पर ज्यादा ध्यात दिया जाता 
23 20% ने विकास अच्छा होना अवगठ करवाया है यहाँ दूसरी आर 78 00% उत्तरदाताओं 
ने विपरीत प्रभाव पडता एवं 60% ने कोई परिवर्तन नहीं होता भी अबात करवाया है। 
शेष 2 00% उत्तरदाताओ ने इस सम्बन्ध म कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया है। 

अत उत्तरदाताओं के अभिमत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 78 40% ने पचायती 
राज सस्याओ में आरक्षण से मकारात्मक प्रभाव पढना एवं 2 6% ने नकाशत्मक प्रभाव पडता 
अवगत करवाया है। 

सरपच/प्रधान/जिला प्रमुख की नवीन व पुरानी 
व्यवस्था मे भूमिका का तुलवात्मक विश्लेषण 

'पचायती गज कौ पुरानी व्यवस्था से नवोन व्यवस्था में सरपच प्रधान एव जिला प्रमुख 
भूमिका अधिक प्रभादी सक्रिय एव उपादेयता के सम्बन्ध में उत्तदाठाओं से जानकासे क्से 
चए 77 20% उत्तददाताओ ने इनकी भूमिका अधिक प्रभावी सक्रिय एवं उपादेय होता अवगत 
करवाया है जबकि 9 60% ने तकारात्मक प्रत्युत्त दिया है शेष 3 20# ने कोई प्रतिक्रिया 
व्यक्त नहीं की है। विभिन्‍न श्रेणीवार उत्तरदाताआ कौ प्रतिक्रिया को तालिका 737 में 
उल्लेखित किया गया है। 
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तालिका-7.37 
सरपच/प्रधान/जिला प्रमुख की नवीन व पुरानी 
व्यवस्था मे भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण 
उत्तदाताओ की श्रेणी 
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'कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 

तालिका मे उत्तरदाताओ के श्रेणीवार बिश्लेषण से ज्ञात होता है कि पचायती राज को 
पुरानी व्यवस्था को अपेक्षा नवीन व्यवस्था में परिवर्तन आया है। नवोन व्यवस्था से सरपच, 
प्रधान एवं जिला प्रमुख की भूमिका को जनप्रतिनिधि वर्ग के 76 00%, कार्मिक वर्ग के 
66 00% एवं नागरिक वर्ग के 84 ०0% उत्तरदाताओ ने अधिक प्रभावो, सक्रिय एवं उपादेय 
होना बताया है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग के 2। 00%, कार्मिक वर्ग के 34 00% एवं नागरिक 
वर्ग के 00% उत्तरदाताओ ने इनकी भूमिका को सक्रिय एवं उपादेय नहीं बतलाया है शेष 
जनप्रतिनिधि वर्ष के 3 00% एवं नागरिक वर्ग के 5 00% ने कोई विचार व्यक्त नहीं किये हैं। 

अठ, विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अधिकाश 77 20% उत्तरदाताओ के अभिमत 
से सरपच, प्रधान एवं जिला प्रमुख को भूमिका अधिक सक्रिय, प्रभावी एवं उपादेय नवीन 
व्यवस्था में हुई है जो कि पचायती राज सस्थाओ को सफलता के लिए शुभ माना जा सकता 
है। 

समग्र उत्तदाताओ में से 77 20% उत्तरदाताओ के अभिमत से सरपच, प्रधान एव 
जिला प्रमुख को भूमिका अधिक प्रभावी, सक्रिय एवं उपादेय हुईं है तो अब प्रश्न यह उठता 
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है कि इनमें से अधिक प्रभावी कौन हुआ है ? इसके प्रत्युत्तः में उत्तदाताओं से प्राप्त 
जावकारी का विवरण तालिका 7 38 में दिया गया है। 
तालिका-7.38 
सरपंच/प्रधान/प्रयुख में से सर्वाधिक प्रभावशाली 
के ये में उत्तदाताओ की प्रतिक्रिया 


॑चायती राज संत्वातं में आरक्षण व्यवस्था का प्रभाव 
संकेद 
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ब) वर्तमात व्यवस्था।. 67 4 20 6 
से सम्बद् 00 00) | (6] 9 29 85) | (896! 











जीत बज 
00 00) (58 00)| (800) 
37 दी शी 
00 00) | (49 00] 24 00) | (20 00) | (700) 
मा 
00 00) | (54 00! 22 00 720) 
कोष्ठक (%) मैं प्रतिशत दर्शाया गया है। 
उपयुक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञाठ होता है कि सभी श्रेणी के उत्तदाताओं के 
विचारों से 54 00% ने सबसे अधिक प्रभावी सरपच को घठावा है. १ 60% ने प्रधान को 
२2 00% ने जिला प्रमुख को एवं 45 20% ने सभी को प्रभावी होना अवगत करवाया है 
जयकि 7 20% ने इस सम्यन्ध मे अभिमत जाहिर नहीं किया है। 
अत विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि नंवीन व्यवस्था में सबसे ज्यादा ब्रभावी सरपच को 
घनाया गया है जबकि प्रधान सयसे कम प्रभावी रहा है। ग्राम पचायत ग्रामीण विकास कै 


आधारभूद इकाई होने के कारण अधिकार ग्राम पचायतों को चयौव अधिवियम में सा शये हैं 
इसलिए सापचों को अधिकार मिलते से सरपच ज्यादा प्रभावी एवं शरकिशाली हुए 
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'पचायती राज सस्थाओ मे समन्वय एवं सहयोग के बारे मे प्रतिक्रिया 


चचायतो राज सस्थाओ ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद्‌ में समन्वय व 
सहयोग के बारे में उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर 58 00% उत्तरदाताओ ने इन सस्थाओ 
के बीच नवीन व्यवस्था मे समन्वय एवं सहयोग नहीं रहना अवगत करवाया है केवल 
33 60% ने ही समन्वय व सहयोग रहना बतलाया है। उत्तरदाताओ से प्राप्त जानकारी का 
विवरण तालिका 7 39 में दर्शाया गया है। 


जालिका-7 39 
'पच्चायती राज सस्थाओ में समन्वय व सहयोग पर प्रतिक्रिया___ 


ठ की श्रेणी 








जनप्रतिनिधि वर्ग 





(अ) दोतो व्यवस्था से सम्बद्ध 


(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 7 
(300 00) 


कार्मिक वर्ग 





नागरिक वर्ग 





योग 





'कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 


तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पचायती राज सस्थाओ म अच्छा समन्वय 
एवं सहयोग नवीन अधिनियम से कम हुआ है। जनप्रतिनिधि वर्ग जो कि ग्राम पचायत 
'पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ से जुडा हुआ रहता है। उनके अभिमत से 72 00% 
उत्तरदाताओ ने समन्वय एवं सहयोग नहीं होना अवगत करवाया है। कार्मिक वर्ग मे 
48 00% एवं नागरिक वर्ग में 49 00% ने अपनी समन्वय एवं सहयोग का अभाव बतलाया 
है। जनप्रतिनिधि वर्ग मे केवल 23 00% कार्मिक वर्ग मं 52 00% एवं नागरिक वर्ग में 
35 00% उत्तरदाताओं ने ही सहयाग व समन्वय होना अवगत करवाया है! अत 
उत्तरदाताओ के भ्राप्त अभिमत विश्लेषण से यह सहज हो कहा जा सकता है कि नवीत 
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व्यवस्था ने ग्राम पचायत पचायत समिति एय जिला घरिपद्‌ में समन्वय एवं सहयोग को कम 
किया है जो कि पचायती राज की असफ्लता का कारण भविष्य में बन सकता है। 


'पचायती राज सस्थाओ के विभिन स्तरो में समन्वय 
एवं सहयोग के सम्बन्ध मे सुझाव 

ग्राम पचायत पचायत समिति एव जिला परिषद्‌ में नवीन अधिनियम के बाद समन्वय 
एवं सद्दयोग कम दो गया है। इसके सम्बन्ध में उत्तरदाठाओ ने जो सुझाव दिये हैं उनका 
िवरण तालिका 7 40 में दिया गया है। 

तालिका-7.40 

पंचायती गज संस्थाओं के विभिन सता में समन्यय एवं सहयोग के सम्बन्ध में सुझाव 
क्रस॑__विभिन स्तरों में समन्‍यय एव सहयोग के लिए सुझाव प्रतिशत 
॥ दलीय आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिए। 
2 4008 'को पचायत समिति एंव प्रधान को ज़िला परिषद्‌ का मताधिकार 

























को क्रियान्विती तिश्चित वी जाती चाहिए। | 345 | 45 


6 अधिवारिया एय जमप्रतितिधिया यो ग्रामसभा की बैठकों में भाग लेने | | ध4 
को अनियार्यता वी जानी चाहिए। 


चचायती राज सस्थाआं का विभिन स्तर पर आपसी समन्यय एवं सहयोग बढ़ाने हेतु 
उत्तरदाताओ ने जो उपर्युक्त सुझाव दिये हैं उनमे मुख्य रूप से 55 86% उत्तददाताओ के 
अभिमत से सरपच को पचायत समिति एव प्रधात को जिला परिषद्‌ का मताधिवाए के के 
सदस्य बताया जाता चाहिए। दूसरा सुझाव दलीय आधार पर जो चुनाव व्यवस्था की गईं है 
उसको प्ममाप्त किया जाना चाहिए ययाकि 38 62% उत्तरदादाआ के अभिमत से विभिलत 
स्तर पर अलग-अलग दल के सस्था प्रधान रहते से उनमें तालमेल एवं समन्वयब्का अभाव 
रहता है तथा दतीय आधार पर चुनाव करवाने से ग्रामों मे गुटबाजी व द्वेष भावना कैलती है। 
अठ पचायती राज सस्थाआ से बेहतर आपसी सहयोग एवं समयय बनाने हेतु इत सुझावा 
कौ फ्रियान्यिति तथा 77 24% उत्तरदाताओ ने पुरातों व्यवस्था पुत्र लागू करते का 
सुन्नाव दिया है। कुछ उत्तरदाताओ जिनका प्रतिशत 3 45% है उन्होने प्रधान एवं जिला गा 
का चुनाव भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जैसे सरपव का चयत किया जाता है का भी सुझाव 
है। 








264 चपचायतीणज व्यवस्था 


पंचायती राज संस्थाओं के कार्मिक एवं जनप्रतिनिधि 
वर्ग के कार्य सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया 

चयनित उत्तरदाताओं से यह भी जानकारी करने का प्रयास किया गया है कि पचायती 
राज के अधिकारी कर्मचारी एव जनप्रतिनिधि जनठा का कार्य करते भी है या नहीं 2 इत 
सस्थाओ के कार्मिक एवं जनप्रतिनिधियों को कार्य-सन्तुष्टि के बारे में चयनित उत्तरदाताओं में 
से 76 80% प्रतिशत उत्तरदाताओ का इस वर्ग से सम्पर्क किया जाना अवगत करवाया है 
जबकि 23 20% ने सम्पर्क नहों किया है। जिन 92 (76 80%) उत्तरदाताओ ने अपने कार्य 
के लिए पचायतो राज के अधिकारियो, कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क किया है 
उनसे कार्य-सन्तुष्टि के बारे में जानकारों करने पर जो विचार व्यक्त किये हैं उसको प्रतिक्रिया 
तालिका 7 4 में दी गयो है। 


तालिका-7 4 
कार्य ससुष्टि पर प्रतिक्रिया _ ___ 
उत्तदाताओ कार्य के बरे में प्रतिकिया 
की श्रेणी 





कार्य भहीं 


00 00] 87 88. ]0 


(व) वर्तमात्र ख्यवस्था 
से सम्बद्ध 








कार्मिक वर्ग 





चागरिक मा 





4 
(32.50 


'पचायती राज सस्थाओ में कार्य सन्तुष्टि के बोरे मे जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग 
के 87 88% कामिक वर्ग के 84 62% एवं नागरिक वर्ग के 77 78% उत्तरदाताओ ने कार्य का 
होना अर्थात्‌ कार्य-सन्तुष्टि से एवं जनप्रतिनिधि वर्ग के 90 00% कामिक वर्ग के 32 52% 





'कोष्ठक (%) में प्रतिशत दर्शाया गया है। 
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एवं नागरिक वर्ग के 5 87% ने कार्य नहीं होना अवगत करवाया है शेष उत्तददाताओं ने इस 
बाद मे प्रत्युक्तर नहीं दिया है। 
अत पम्रग्न रूप से उत्तरदाताओ के अभिमत से 83 85% के वार्य होने से पचायती एज 
सस्थाओ के अधिकारियो, कर्मचारियों एव जनप्रतिनिधियों के कार्य से सन्तुष्टिं एव 2 50% 
के कार्य नहीं होने से असन्तुष्टि पायी गयी है। शेष 3 65% से प्रत्यत्तर प्राप्त नहीं होने से कोई 
प्रतिक्रिया नहीं होना अवगत हुआ है। 
अविश्वास प्रस्ताव के नवीन प्रावधानो पर प्रतिक्रिया 


किसी पचायत राज सस्था के अध्यक्ष या उपाध्यक्षो मे विश्वास का अभाव अभिव्यक्त 
करने थाला कोई प्रस्ताव अगली उप-धाराओ मे अधिक वित्त प्रक्रिया के अनुसार किया जा 
सकेगा। (थाग 37) प्रस्ताव करने के आशय का ऐसा लिखित नोटिस निर्वाचित सदस्यों फे 
एक तिहाई से अम्यून द्वारा हस्ताक्षरित हो। तत्पश्चात्‌ सक्षम अधिकारी ऐसी बैठक की 
अध्यक्षता कोगा और उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताय को पढेगा जिस पर विचार करते 
के लिए बैठक बुलाई गई है और उसे विचार-विमर्श के लिए खुला घोषित करेगा। विचाए- 
विमर्श के समाप्त होने पर छोटे या उक्त कालावधि की समाप्ति इनमें से जो भी पहले हो 
प्रस्ताव मतदान के लिए रखा जायेगा! 

यदि प्रस्ताव सम्बन्धित पचायती राज भस्‍्था के निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई से 
अन्यून के समर्थन से पारित हो जाए तो-- 

(क) अध्यक्षता करने वाला अधिकारी इस तथ्य को सम्बन्धित पचायती गज संस्था के 
कार्यालय के सूचना पटूट पर उसका एक भोटिस चिपका कर और उस राजपत् में 
अधिसूचित करवा के प्रकाशित कराएगा, और 

(ज) सम्बन्धित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस तारीख को जिससे उक्त मौटिस पूर्योक्त कर्यातय 
के सूचना पद्ट पर चिपकाया जाता है, इस रूप में पद धारण करता यन्द कर देगा और 
धद रिक्त कर देगा। 

अधिनियम मे प्रायधान है कि प्रस्ताव का कोई भी नोटिस किसी अध्यक्ष या उप्ा 
के पद-ग्रहण करने के दो वर्ष के भीतर भहीं दिया जायेगा। अध्यक्ष या उपाध्यन के प्रति 
अविश्वाप्त के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक फे गठन के लिए गणपूरति उसमें 
मतदान करने के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की एक-विह्ाई से का 
अविश्या्त प्रस्ताव के भवीन प्रावधान के यादें मे जो ऊपर पर्णित है पते भोरे ग्रे 

उत्तददाताओं से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया व्यत्त की है उसको तालिवा 742 

दर्शाया गया है। 


ध्यभ 
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तालिका-7 42 
अविश्वास प्रस्ताव के नदीन प्रावधान की जानकारी पर प्रतिक्रिया 











प्रावधान की जानकारी 





उत्तरदाताओ की श्रेणी 


जनप्रतिनिधि वर्ग 
(00 00) | (75 00) 


(अ) दोना व्यवस्था से सम्बद्ध 













(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 


नागरिक वर्ग 


हिल 
80 80) 
'कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 


चयनित उत्तरदाताओ से अविश्वास प्रस्ताव के नवोन प्रावधान के बारे मे जानकारों 
'करने पर जनप्रतिनिधि वर्ग के 7500% कार्मिक वर्ग के 90 00% एवं नागरिक वर्ग में 
62 00% उत्तरदाताओ को जानकारों होना एवं जनप्रतिनिधि वर्ग के 20 00% कार्मिक वर्ग के 
0 00% एवं नागरिक वर्ग के 36 00% को जानकारी नहों होना पाया गया है। शेष 
'जनप्रतिनिधि वर्ग के 5 00% एवं नागरिक वर्ग के 2 00% उत्तरदाताओ ने इस बारे मे कोई 
प्रत्युत्तर नहीं दिया है। 

अत, समग्र रूप से उत्तरदाताओ मे 72 80% को जानकारी होना पाया गया जबकि 
24 40% को जानकारी नहीं है। शेष 2 80% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। 
दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने के सरकारी नियम पर प्रतिक्रिया 

जिन 782 (72 80%) उत्तरदाताओं को नवोन अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव की 
जानकारों है उनसे दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहों लाने के सरकारी निर्णय पर प्रतिक्रिया 
जानने पर उनमे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 89 33%, कार्मिक वर्ग के 93 33% एवं नागरिक वर्ग 
के 88 7% ने सहो माना है जबकि कार्मिक वर्ग के 6 67%, जनप्रतिनिधि वर्ग के 30 67% 
एव नागरिक वर्ग के 8 06% ने गलत माना है। शेष नागरिक वर्ग के 3 23% ने प्रत्युत्तर नहीं 
दिया है। उत्तरदाताओ कौ प्रतिक्रिया को निम्न तालिका 7 43 में दर्शाया गया है। 
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ज्ालिका-7 43 
अविश्वास प्रस्ताव के सरकारी नियम पर प्रतिक्रिया 











उत्तदाताओं संख्या कार्य के बारे में प्रतिक्रिया 
की श्रेणी 
सही गलत [जवाब नहीं दिया। 
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कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 

तालिका मे उल्लेखित उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है कि 90 7% 
उत्तदाताओं के अभिमत से दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का सरकारी प्रावधान 
उचित है जबकि 8 79% उत्तरदाताओं के अभिमत से गलत है शेष ]0% उत्तरदाताओं ने 
जथाब नहीं दिया है। अत, उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया से नवोन अधिनियम मे अविश्वास 
प्रस्ताव के लिए रखा गया दो यर्ष का सरकारी नियम उचित है। 


सामान्य वार्ड एवं आरक्षित पद के बारे में ए्तिक्रिया 
सामान्य वार्ड से विजयी जनप्रतिनिधि आरक्षित पद हेतु, जो उसी वर्ग का है चुना जाना 


उचित है या नहीं ? इस सम्बन्ध में 7 20% उत्तददाताओ ने पक्ष मे एवं 28 808 उत्तर- 
दाताओ ने विपक्ष में अभिमत प्रकट किया है। 


नवीन पंचायती राज व्यवस्था से सन्तुष्टि के सम्बन्ध मे प्रतिक्रिया है 

पचायती राज अधिनियम 994 के बाद नवीन पचायती राज व्यवस्था से ० 
सम्बन्ध में उत्तरदाताओ से जानकारी करने पर जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है उसको ता 
744 मे दर्शाया गया है। 
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तालिका-7 44 


___ नवीन पचायती राज़ व्यवस्थाओ से सन्‍्तृष्टि पर प्रतिक्रिया 4 
उत्तरदाताओ की श्रेणों नवीन पचायती राज व्यवस्था से 
पन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया 


सन्तृष्ट आफ सन्तृष्ट नहीं 






















जनप्रतिनिधि वर्ग 
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(ब) वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 












कार्मिक वर्ग 
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'कोष्ठक (%) मे प्रतिशत दर्शाया गया है। 
नवीन पचायतो राज व्यवस्था के बारे में तालिका में जो प्रतिक्रिया उल्लेखित की गई है 
इसके आधार पर जनप्रतिनिधि वर्ग में से 52 00% ने सन्तुष्टि, 20 00% ने आशिक रूप से 
सन्तुष्टि एव 27 00% ने असन्तुष्टि जाहिर को है। 
कार्मिक वर्ग में 54 00% ने सन्तुष्टि एव 46 00% ने आशिक रूप से सन्त॒ष्टि प्रकर को 
है। नागरिक चर्ष मे 73 00% ने सन्तुष्टि, १2 00% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि एव 5 00% ने 
असल्ुष्टि जाहिर को है। 
अत समग्र उत्तरदाताओ के विश्लेषण पर दृष्टि डाले तो 60 80% ने सन्तुष्टि, 22 40% 
ने आशिक रूप से सन्तुष्टि एव 6 80% ने नवोन पचायतो राज व्यवस्था से असन्तुष्टि जाहिर 
की है। इस प्रकार केवल 6 80% उत्तरदाताओ ने हो नवोन पचायतो राज व्यवस्था के प्रति 
असन्ुष्टि जाहिर की है शेष उत्तरदाताओ ने सनुष्टि एव आशिक रूप से सन्तुष्टि जाहिर करने 
के कारण नवीन व्यवस्था को उचित कहा जा सकता है! 
सन्दर्भ 
१. ब्राइस जेम्स मोडर्न डेमोक्रेसौज, न्यूयोर्क, पैकपिलन, 399 पृष्ठ 433 
2. राजस्थान पत्रिका , कोट सस्करणु पृष्ठ ॥, 8 जनवरी, 2000 
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समाहार सुधार-सुझावों के विशेष सन्दर्भ में 








'भचायती राज व्यवस्था ग्राम्य जीवन की आत्मा मे आत्मसात हो चुको है जो लोकतन््र 
की आधारशिला, सस्कृति की सवाहक एवं कल्याणकारी राज्य की सकल्पना के आदर्श 
'प्रतिमान के रूप मे जानी जाती है। राजस्थान मे 2 अक्टूबर, 959 में पण्डित जवाहर लालें 
नेहरू ने प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण योजना का शुभारम्भ नागौर जिले से किया। 953 के ग्राम 
'पचायत अधिनियम थे पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ अधिनियम, 959 को समामेलित 
करते हुए यह व्यवस्था पचायती राज के लिए कौ गईं। पचायती राज व्यवस्था को स्थापता के 
आरम्भ के वर्षों में इन संध्थाओ ने ग्रामीण विकास की दिशा में अच्छे परिणाम दिये लेकिन 
कुछ वर्षों खाद वित्तीय साधनों के अभाव एवं समय पर चुनाव नहीं होने के कारण सघ्थाएँ 
अपने सौंपे गये दायित्यों को पूर्ण करने में असक्षम दिखाई देने लगी। पचायत राज सम्थाओं 
को सर्वैधानिक दर्जा देने, पचायती राज व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने हेतु देश के सभी 
'ाण्यो में पचायती राज की अनिवार्यता एवं एकरूपता लाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार हाग 
संविधान मे 73वाँ सविधान सशोधन, अधिनियम, 992 पारित कर लागू किया गया। केद्ध 
सरकार के इस सशोधन अधिनियम की अनुपालना में राजस्थान मे भी दीन चचायती गज 
अधिनियम, १994 क्रियान्वित किया गया। शोध अध्ययन को आठ अध्यायो में विभक्त 
किया गया है जिनका शोध साराश अप्रोल्लेखित है-- 

प्रधम अध्याय : अध्ययन परिचय एवं शोध प्रविधि--इस अध्याय में विकेद्रोकरण, 
विकास व कल्याण की सरक्षक इन सस्थाओ के बारे में शोध एव सुझावों हेतु अनेक आयोग 
एवं समितियाँ बैठी जिनकी अभिशवाओं पर आधारित इन सस्थाओं के फार्यकारी चरित्र पर 
अमैक प्रश्न-चिह् लग गये तथा 959 मे राजस्थात्र मे घलवदराय मेहता द्वारा अभिशषित 
पचायतीणज की ज्रिस्तरीय व्यवस्था को 73घे सवैधानिक सशोधत द्वारा नया स्वरूप ग्रदान 
किया । अठ, लोकतन््र के आधार-स्तम्भ पचायतो राज॑ के घुरातन एव नूतन चरित्र जिसे आज 
दूसरा दशक होने जा रहा है का तुलबात्मक मूल्याकव समय को आवश्यकता के अनुरूप 
महत्ता को भी उजागर करता है। 
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इस अध्ययन का उद्देश्य मूलत यही है कि कैसे इन सस्थाओ को प्रभावो-कार्य- 
कुशलता एवं लोकग्राह्म बनाया जाये। साथ ही खामियो एवं अच्छाइयों के सन्दर्भ मे एक 
सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत कर समस्या समाधान हेतु व्यावहारिक 
सुझाय प्रेषित किये जा सके। शोध समय, साधन एव परिस्थितियों के परिद्रेष्ष्य में राजस्थान 
राज्य के कोटा बाण, झालावाड जिले अध्ययन क्षेत्र हेतु चयनित कर ग्रामसभा, ग्राम पचायत, 
चचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर शोध सूचनाएँ एकत्रित करने का प्रयास प्रथम 
समको के प्रतिदर्श चयन के एव द्वितीय समको कौ उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया गया 
है। इस प्रकार इस शोध विषय का क्षेत्र-सीमाएँ एव शोध प्रविधि का परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य 
मे निर्धारण किया गया है। 

द्वितीय अध्याय ग्रामीण भारत मे प्रजातान्त्रिक विकेनद्रीकरण की परम्परा एव 
दर्शन एक सिहावलोकन--इस अध्याय मे ग्रामोण भारत में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की 
परम्परा एवं लोकतान्त्रिक विकेद्रीकरण की अवधारणा एवं दशन को भारतोय सन्दर्भों एव 
अर्थों मे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। भारत का अतीत हर क्षेत्र मे सुदृढ रहा हैं। 
अ्रजातान्त्रिक विकेद्रोकरण एव प्रजातन्त्र वैदिक काल से ही भारतोय राजनीतिक चिन्तन एव 
'राजनय का अग रहा है। प्रजातन्त्र शब्द का वेदो में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 


बैदिक काल से लेकर 947 की आजादी को पूर्व सध्या तक के पडावो में प्रजातन्त्र एव 
प्रजातान्त्रिक विकेन््रीकरण के विचार एव सस्थाआ ने अनेक उतार-चढाव सत्ता-शासका को 
निरकुशता एव निर्णयो के सन्दर्भ में देखे।पच फैसले, पच परमेश्वर सभा-समिति तथा अन्य 
सामाजिक एवं जातीय पचायतो के रूप में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हमेशा भारतोय राजनय 
को परम्परा का हिस्सा रहा है तथा ग्राम शासन एव स्वशासन की सबसे छोटी इकाई रही है। 

अनेक विदेशी सत्ताओ के शासन करने एवं अपने तानाशाहों पूर्ण रवैयो एवं इन सस्थाओं 
के प्रति उदासोनता के पश्चात्‌ भी पचायतोराज एव प्रजातनत्र को अवधारणा एवं सस्थाएँ जोवत 
'बनी रहो। इतने राजनीतिक, सास्कृतिक एवं सैन्य आक्रमणों के पश्चात्‌ भी भारत मे 
प्रजातान्त्रिक ग्रामोण मूलाधार सस्थाएँ अपने आपको मूल स्वरूप मे बचा के रख सको। 
हालाकि विकसित एव व्यवस्थित प्रारूप नहों ले सको। 

इस अध्याय मे प्रजातन्त्र, विकेनद्रोकरण को एव प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के दशत को 
अलग-अलग स्पष्ट करते हुए ग्रामीण भारत मे वैदिककालोन सस्कृति से लेकर 947 के 
आजादी तक के कालखण्ड में प्रजातान्त्रिक विकेद्रोकरण की परम्परा का सिहावलोकन किया 
गया है। वैदिक काल मे 'दमून कृषि' डेमोक्रेसो (प्रजातन्त्र) शब्द प्रचलन मे था तथा सभा 
एवं समिति तथा पच-फैसला कौ प्रजातान्त्रिक विकेद्धीकरण को अवधारणा मौजूद थी। 
रामायण काल स्वर्णिम काल कहलाता है इन सस्थाओ की भूमिका का। महाभारत के शान्ति- 
'धर्व, मतुस्मृति तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानोय शासन को इकाई के रूप में ग्राम की 
महत्ता को स्पष्ट किया गया है। मौर्य युग में ग्राम शासन को सबसे छोटी इकाई थी व ग्राम की 
जनता द्वारा चयनित व्यक्ति “ग्रामिक' ग्राम का मुखिया था। गुप्त काल मे भी ग्राम का मुखिया 
*ग्रामिक' कहलाता था। 'सातवाहन शासन काल' मे ग्रामा मे स्थानीय राजनीतिक सस्थाएँ थीं। 
मध्यकाल में सल्ववत काल मे ग्राम राज्य को सबसे छोटी इकाई थो जिसका मुखिया 'पटेल', 
*लबरदार' या 'पच' कहलाता था। मुगलकाल में भो ग्राम का प्रबन्धन ग्राम पचायद द्वार किया 


'समाहार सुधार-सुझावों के विशेष सन्दर्भ में शा 


जाता था। शासन में पचायत की महत्ता को स्वीकार गया था। बौद्धकाल मे 6 गणराज्य 
भणतन्त्र के स्पष्ट प्रमाण है। 

ग्रिटिश शासन काल मे 800 के लॉर्ड रिपन प्रस्ताव के तथा 947 तक विभिन्‍न 
आयोगो एवं समितियों कौ अभिशषाओ के तथा अधिनियमों के आधार पर पूर्ण प्रजातान्रिक 
विकेद्रोकरण को लागू किये जाने के प्रयास किये गये तथा स्वायत्तशासी सस्थाओं को मजबूत 
आधाए प्रदान किया गया तथा उन्हे उत्तरदायों प्रतिनिधिक सस्थाओ का दर्जा दिया गया। 

उपर्युक्त सिहावलोकन से ज्ञातव्य है कि भारत मे प्राचीन से अर्थाचीन काल (4947) 
वक लोकतान्त्रिक विकेद्रोकरण की मौलिक भावना शासन तन्त्र मे निहित थी। हालाकि 
मुगलकाल एवं ब्रिटिश काल मे ग्रामोण सस्थाओ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। 

तृतीय अध्याय ; मे पछायती राज व्यवस्था मे 73वे संवैधानिक सशोधन पूर्व 
प्रारूप का सरचनात्मक-कार्यात्मक विवेचन किया गया है। 73वें सवैधानिक सशोधन 
से पूर्व राजस्थात मे पचायती राज व्यवस्था का प्रारूप 953 के पचायती राज अधिनियम व 
१959 के जिला परिषद्‌ एवं पचायत समिति अधिवियमो पर मूलत आधारित था तथा 948 
से लेकर 23 अग्रैल 994 मे राजस्थान पचायती राज अधिनियम 73वे स्रविधान सशोधत के 
अनुरूप पारित करने तक अनेक आयोग व सप्तितियाँ बैठी जिन्होने समय-समय पर पचायती 
राज व्यवस्था मे परिवर्तन हेतु सुझाव दिये दथा सरकारी नियत के आधाए पर जो परियर्त॑न 
किये गये सभी का सागोपाग वर्णन इस अध्याय मे किया गया है। विदशो शासन एवं स्वदेशी 
सामतशाही से भुक्त देश ने जय स्वतन्त्रता को सास ली तो सामने अनेक चुनौतियाँ थीं जो 
सोकतन्त्र के सम्मुख मुँह बाये खडी थी। ऐसे समय मे लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकण्ण के 
माध्यम से स्थशासन की स्थापना एय उसकी सार्थकता तथा सफलता मुख्य उद्देश्य था। 
राजस्थान ने 959 मे तत्कालीन प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा नागौर में 
पचायतीशज व्यवस्था को महत्ता प्रदान करते हुए 953 मे राजस्थान पचायतो राज अधिनियम 
पारित किया जिसमे ग्रामसभा का भी प्रावधान किया गया था। 

१953 से 993 तक फे 40 वर्षों मे इन सस्थाओ यधा--प्रामसभा, ग्राम पचायतत, 
पचायत समिति तथा जिला परिषद्‌ ने अद्योपात अभिश्षित परिषर्तनों से फैसा सगठन गे 
कार्यकरण का प्रारूप प्राप्त कर प्रदत्त भूमिका निर्वहन किया। यही सब कुछ इस अध्याय 
अपेक्षित उल्लेखित है। 

चतुर्थ अध्याय मे पचायतीराज व्यवस्था मे 73वे सवैधानिक सशोधन प्रदत्त ० 
की संरचमात्मक कार्यात्मक विवेचना की गईं है। पचायती राज  आकाल ४2 कौ 
प्राकप राजनोतिक हिल साधन मात्र का माध्यम बन कर रह गया धा। वा ता 
अनिश्चितता चुनावों की अनिश्चितता तथा अनावश्यक अत्यधिक सरकारी दखल 226 
तान्त्रिक थिकेद्रीकरण की सवाहक इन सस्थाओ को अस्तित्व विहीन बना के पमियत 
राजस्थान मे तो पचायती राज व्यवस्था दो अधिनियमों क्रमश पंचायत ने रही धो 
१953 तथा जिला परिषद्‌ एवं पचायत समित्धि अधिनियम, 959 के तहत अधि 
अत, 73वँ सविधान सशोधन पचायती रात व्यवस्था के राष्ट्व्यापी समान कर ने भी 
को बहाल करने की ओर एक बडा कदम था। 25 अप्रैल, 994 को राजस्थान सा 
अपना समेकित राजस्थात पचायत अधिनियम लागू किया। 
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73वे सर्वैधानिक सशोधनो के अनुरूप पचायतो 'को कार्यकाल, चुनाव, जाग 
स्वरूप एवं कार्यकरण एवं अधिकारे की दृष्टि से सुनिश्चित, सशक्त एवं सही मायनों 
लोकतन्त्र की सवाहनी सस्थाएँ बनाये जाने का प्रयास किया है। लेकिन सगठन एव कार्यकरण 
के सन्दर्भ में राज्य सरकाये को छूट दे दी गई है कि वे अपने मनोनुकूल इनके अधिकारो एव 
प्रारूप में परिवर्तन को अधिकारिणो है। 


राजस्थान में 73वें सवैधानिक सशोधनो के अनुरूप ग्रामसभा एवं ग्राम पचायतो को 
अधिक सशक्त किया गया है। सरपच जहाँ सीधे जनता द्वाण पूर्वत. निर्वाचित होते थे यधावत 
व्यवस्था रखी गई है। हाँ पचायतो का कार्यकाल सुनिश्चित किया है, ग्रामसभा को बैठकें 
सुनिश्चित कर ग्रामसभा को प्रभावी बनाया गया है। पचायतो को वित्तीय एवं प्रशासनिक 
शक्तियाँ देकर ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। पचायती समिति एवं जिला परिषदो के 
सागठनिक स्वरूप मे व्यापक परिवर्तन किया गया है तथा उन्हें भी प्रभावशाली बनाये जाने 
को कोशिश को गई है। 

प्रस्तुत अध्याय मे पचायती राज व्यवस्था का राजस्थान मे नवीन प्रारूप के अनुरूप 
सगठनात्मक एव कार्यात्मक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कार्यात्मक दृष्टि से कुछ नवीन 
कार्यों को पूर्ववर्ती कार्यों कौ सूची मे जोडा गया है तथा कुछ अधिकार दिये गये हैं। 
कार्यकाल चुनाव प्रक्रिया में बदलाव, अधिकार युक्तता, अविश्वास प्रस्ताव प्रत्याशियों की 
योग्यदाएँ, बार्डसभाओ की व्यवस्था, महिला आरक्षण, चक्रक्रमानुसार पदो का आरक्षण व, 
सामान्य आरक्षण, ग्रामसभा सहित त्रिस्तरीय पचायतो राज व्यवस्था को सवैधानिक दर्जा दिया 
जाना आदि मुद्दें इस अध्याय मे विवेचना के आधार हैं। 

'पचम अध्याय * पचायती राज व्यवस्था में 73वे सवैधानिक सशोथन से पूर्व तथा 
चर्तमान सशोधित प्रारूप की तुलनात्मक विवेचना--प्रस्तावित शोध अध्याय में योजना के 
अन्तर्गत पचायती राज व्यवस्था के पुरातत एवं नृतन प्रारूपो का सरचनात्मक छार्यात्मक- 
तुलनात्मक विवेचन सैद्धान्तिक एवं अनुभवमूलक दोनो दृष्टियों से किया गया है। इस अध्याय 
में 73वें सवैधानिक सशोधन प्रदत्त तन्त्र एव इससे पूर्व स्थितपुरातन पचायती राज व्यवस्था जो 
राजस्थान मे 4953 के पचायती राज अधिनियम तथा 4959 के जिला परिषद्‌ एवं पचायत 
समिति अधिनियम पर आधारित थी के सगठनात्मक एव कार्यात्मक प्रारूपो मे समावताओ 
एबं असमानताओ का सैद्धान्तिक तुलनात्मक विवेचन उपलब्ध अधिनियम प्रपत्रों के आधार 
पर किया गया है। 

इस तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि जहाँ एक और सगठनात्मक दृष्टिकोण से 
व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होता है वहाँ कार्यात्मक दृष्टिकोण से कुछ नये कार्यों को जोडने 
व कुछ को हटा लिये जाने के अलावा कोई खास परिवर्तन परिलक्षित नहीं होते हैं। राजस्थान 
मे 73वे सवैधानिक सशोधन प्रदत्त व्यवस्था के तहत यह द्वितीय कार्यकाल है। पचायतीयज 
सस्थाओ का जिसमे राज्य सरकार मे साँगठनिक चरित्र मे व्यापक बदलाव किये हैं तथा ज्यादा 
प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान करने को भी घोषणाएँ की जो अभी यथार्थ से कितनी 
'करोब है हमारे अनुभव मूलक अध्ययन मे ज्ञात होगा। 

आरक्षण व्यवस्था, चक्रक्रमानुसार पदो का आरक्षण प्रधान व जिला प्रमुख के चयन को 
नई प्रणाली तथा दोनो सस्थाओ का नया सागठनिक स्वरूप इन सस्थाओ के प्रत्याशियों का 
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प्रत्यक्ष निर्वाचन, अविश्वास प्रस्ताव के सन्दर्भ में नई शर्तें अयोग्यता के नय प्रायधान ग्रामसभा 
का सशक्तीकरण तथा सगपचा का पूर्ववत्‌ प्रत्यक्ष चुनाव लकिनि पचायठ सदस्या के चयन वे 
नये आधार इस नई व्यवस्था में क्ये गये हैं। 

प्रस्तुत शोध अध्याय में अध्याय 6 एवं 7 अनुभवमूलक अध्ययत्र पर आधाएित है। 
जिसमें 250 उत्तरदाताओं के जयायो का विश्लेषणपरक अध्ययन प्रस्तुत क्या गया है। इस 
अध्ययन हेतु उत्तदाताओं के चयन की प्रक्रिया निप्त प्रकार से की है--पचायती राज 
प्रार्प 959 के तथा 73र्थ संविधान सशोधन द्वारा स्वीकृत प्राकृपपां के मध्य एक तुलनात्मक 
प्रशाप्तनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने हतु विद्वित ठद्देश्या को ध्यात म रखते हुए शोधार्य 
को यास्‍्तविकृता की तह तक पहुँचाने के लिए बहुस्तरीय अध्ययन पद्धति वा उपयोग करते 
हुए सरकारी, गैर-सकारी व्यक्तियों एवं जनप्रद्विलिधियों से पचायती राज सस्थाओआ के सभी 
स्तरों वी गहनता से जानकारी करने का प्रयास किया गया है। 

शोपफर्त्ता ने दो प्रकार के जनप्रतिनिधियों जिनमें एक प्रकार के वे जनप्रतिनिधि जा 
१9$9 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चयनित हुए थे तथा बर्तमान में भी चयनित हुए 
है अर्थात्‌ दोनों अधिनियमों वी व्यवस्थाआ से सम्बन्धित एव दूसरे प्रकार के थे जतप्रतिनिधि 
जो केवल वर्तमान व्यवस्था से ही सम्बन्धित है, पचायती राज सस्थाओ के कार्मिक वर्ग 
जिवका इन संस्थाओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है एव नागरिक यर्ग जो कि इन सस्याओं के 
इतिनिधियों का चथन करते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के उत्तरदाताओं से साक्षात्वार अपुसूची 
के द्वार ग्रामसभा, ग्राम परचायत, पचायत समिति एय जिला परिषद्‌ स्तर की विभिल पहलुआ 
पर जानकारी प्रष्त की गई है। 

ड्वितीय झ्त€ पर उत्तददाताओं की सख्या निर्धारित करते हुए जपप्रतिनिधिया में 00 
(जिनमें दोनों व्यवस्था से सम्बन्धित 33 एवं वर्तमान व्यवस्था से सम्बन्धित 6), कार्मिक 
वर्ग में जनप्रतिनिधियों की सख्या का 50% एवं नागरिक वर्ग में जनप्रतिनिधिया के यार 
'्रतिनिधित्य दिया गया है। 

अतः शोधकार्य के लिए चयनित प्रतिदर्श में जनप्रतिनिधि वर्ग के 00, वार्मिक वर्ग रे 
50 एव नागरिक वर्ग के 00 इस प्रकार कुल 250 उत्तरदाताओं से साक्षात्ार अनुमूची 
द्रात समकों/जानकारी वा सक्‍लत कर शौध को यास्‍्तविकता के वह तक पहुँचाते का 4 
किया गया है। जनप्रतिनिधियों म वर्तमान एव भूतपूर्व जिला प्रमुख, सरपत, 004%30 
एवं पचायत समिति सदस्य एय पच शामिल किये हैं, कार्मिक वर्ग म॑ मुप्य क| पक 
उपभुख्य कायकारी, विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारों (जिनमें शिक्षा, खादी, लपिक एव 
पंचायत आदि), ग्रामसेवक, शिक्षक, अभियन्ता, चरियोजदा अधिकार, लि पक 
लैयाधिकारी शामिल किये गये हैं। इसी प्रकार जन-सामात्य नागरिक वा में गया है। 
आयु, जाति, वर्ग एव शैक्षणिक स्तर के व्यक्तियों को प्रतिदर्श में सम्मिलित पे नागरिक 
चयनित प्रतिदर्श में 40 00% जनप्रतिनिधि वर्ग, 20 00% कार्मिक वर्ग एवं 40 07% 
वर्ग को चयनित किया गया है। 2 हर सर पिता औ मे 

प्रतिदर्श चयन में महिलाओ को भी उचित प्रतिनिधित्व 408 
27 20% महिला एवं 78 80% पुरुष उत्तरदाता हैं। जनप्रतितिधि चर्ग में 77 00% पुरुष एस 
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23 00% महिलाएं हैं, कार्मिक वर्ग में 90 00५ पुरुष एवं 70 005 महिलाएँ तथा नापरिक 
चबर्ग मे 75 00% पुरुष एवं 25 00% महिला हैं। 

अध्याय 6 . पचायती राज व्यवस्था. अनुभवमूलक अध्ययन (प्रथम) 
उत्तदाताओ की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि इस अध्याय मं--जनप्रतिनिधि वर्ष में से 
दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध उत्तदाठाओ मे अनुसूचित जाति के 9 095, जनजाति के 3 03%, 
अन्य पिछड़ा वर्ग के 33.33७ एवं बतमात व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 25 37%, 
अनुसूचित जाति, 0 44% अनुसूचित जनजाति, 35 52% अन्य पिछडा वर्ग के उत्तरदात्य है। 
अत- जनप्रतिनिधि वर्म में पूर्व में सहवृत के आधार पर अनुसूचित जउपति, अनुसूचित जनजाति 
को प्रतिनिधित्व दिया जाता था जबकि नवीन अधिनियम में आरक्षण के प्रावधान होन के 
कारण इन जातियो को ससख्या मे वृद्धि हुई है। चयनित उत्तरदाताओ मे पूर्व व्यवस्था में 
अनुसूचित जाति का प्रतिशत 9 09% से बढकर 25 37%, अनुसूचित जनजाति में 3 03% से 
बढ़कर 30 44% एवं अन्य पिछडा वर्म में 33 33% से बटकर 35 525 जदप्रतितिधि 
चयनित हें हैं। अत जनप्रतिनिधियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में 
भागौदारों सुनिश्चित होने से जनप्रतिनिधिया को सख्या में वृद्धि हुई हैं। उभरदाताआ में से 
समग्र रूप में जाति वर्गोकरण में अनुसूचित जाति के 46 80५, अनुसूचित जनजाति के 8 80%, 
अन्य पिछडा वर्ग के 36 00% एवं अन्य जाति के 38 40% उत्तरदाताओं को सम्मिलित करते 
हुए सभो जातिया के अभिमत प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। 


चयनित उत्तददाताओं के आयु वर्ग में 8 से 30 वर्ष की आयु के ३2.00%, 34 से 45 
वर्ष तक के 35 20%, 46 से 60 वर्ष तक को आयु के 39 60% एवं 60 वर्ष से अधिक को 
आयु के 3 20% उत्तरदाता लिये गये हैं। 4959 एवं 73वें सविधाव सज्ञोधव अधिनियम के 
प्रारूपों का तुलनात्मक अध्ययन हेतु अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 74 80% 
है।इस आयु वर्ग के उत्तरदाता दोनो व्यवस्थाओ से पूर्घतः ज्यनकार हैं इसलिए इनके द्वारा दो 
जानो वालो सूचना तुलबात्मक दृष्टि से ज्यादा उपयोगी एवं विश्वसनोय मानी जा सकतो है। 

उत्तरदाताओं के शैक्षणिक स्तर का विश्लेषण करने पर ज्ञत हुआ कि जनप्रतिनिधि वर्ग 
में पूर्ण व्यवस्था में अशिक्षित जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत 3 03% से बढकर वर्तमान व्यवस्था 
में 46 42% हो गया है। प्राथमिक्र स्तर तक को शिक्षा में 48 48५ से बढकर 49 409 
माध्यमिक में 27 28% से बढकर 28 36% हुआ है। इसके साथ हो उच्च माध्यमिक तक को 
शिक्षा प्राप्त जनप्रतिनिधियों मे 2 27% से घटकर 3 3%, स्नातक स्तर को शिक्षा में 
2 2% से घटकर 896% हो गया है। जबकि स्तातकोत्तर शिक्षा में 9 09% से बढकर 
१3 43% हुआ है। अतः जनप्रतितिधि वर्ग मे नदोन अधिनियम के पश्चात्‌ अशिक्षित 
अमग्रीत्तमीयये। के। 'सप्य। मे प33५% को वृद्ध हुई है जबीक स्वातकोात्तर शिक्षा प्राय 
जनप्रतिनिधियों में 4 34% को हो वृद्धि हुईं है। 

जतप्रतिनिधियों के चयन हेतु नवोन अधिनियम के प्रावधानों में शैक्षणिक अहंता हों 
रखी गयो है। अत. अब आरक्षण के कारण अशिक्षित जनप्रतिनिधियों की सख्या में वृद्धि हो 
रही है जबकि पूर्व मे अधिकाश शिक्षित जनप्रतिनिधि हो चयनित होते थे। अत: पचायत'यज 
स्स्थाओ को एक त्तरफ पर्याप्त स्वायत्तता देने के उद्देश्य से उनके अधिकार एवं शक्तियों में 
वृद्धि को जा रही है जबकि दूसरों तरफ अशिक्षित जनप्रतिनिधियों की सख्या में वृद्धि होचा 


प्रमाहर सुधार-सुझावों के विशेष सन्दर्भ मे थ्5 


इन संस्थाओं की सफलता पर प्रश्न-चिह्न लगाता है ? अत पदचायती राज की सफलता के 
लिए जनप्रतिनिधियों के चयन की अर्हता के रूप में शैक्षणिक स्तर कौ अर्हता की अनिवार्यता 
रखा जाना उचित प्रतीत होता है जनप्रतिनिधि वर्ग मे निम्न शिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रशासकोय 
वियप्र-प्रक्रिया समझने मे असमर्थ रहते हैं जबकि लोकसेवक उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं। अत 
लोकसेवकों एप जनप्रतिनिधियों के बीच शैक्षणिक स्तर मे अत्यधिक अन्तर होने के 
फलस्वरूप राजनीतिक एवं प्रशासनिक सम्बन्धो मे कटता उत्पन हो जाती है तथा टद्द-युद 
को सम्भावना बनो रहती है। 

ब्रतिदर्श मे सम्मिलित समग्र उत्तरदाताओ के शैक्षणिक स्तर के विश्लेषण से ज्ञाव होता 
है कि उनमे से 90 00% अशिक्षित, 4 00% प्राथमिक 9 20% माध्यमिक १5 20% उच्च 
माध्यमिक, 8 40% स्नातक, 23 20% स्नातकोत्तर स्तर तक कौ शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं 
को क्षेत्रोय कार्य हेतु चयनित किया गया है। 

उत्तदाताओं मे से 9 20% विवाहित, 4 00% अविवाहित 60% विधवा एव 
3 20% विदुर है। चयनित उत्तरदाताओ मे समग्र रूप से उनके परिवार के आकार एवं उनके 
बच्चों को जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इनमे से 46 80% के परिवार एकाकौ एव 
53 20% के परिवार समुक्त हैं। इसके साथ ही 3] 20% उत्तरदाताओ के एक बच्चा 2608 
के दो बच्चे, 23 60% के तीन बच्चे, 36 40% के तोत से अधिक अज्चे हैं जबकि 7 20% 
उत्तरदाता सन्तानहीन है। 

परियाए के स्थरूप मे विश्लेषण से एक तध्य यह उजागर हुआ कि कार्मिक एवं 
नागरिक शर्म मे सयुक्त परिवारों का प्रतिशत क्रमश 62 एवं 54 प्रतिशत रहा है ४ 
जनप्रतिनिधि यर्ग मे सयुक्त परिवारों का प्रतिशत 32 हो है। इसके साथ ही जनगगतिनिधि 
मे भी स्थिति दिचित्र देखे को मिली है जो जनप्रतिनिधि दोनो व्यवप्याओं से सम्यद्ध है 
उनमे सयुक्त परिवारों का प्रतिशत 42 42% एवं एकाकी परिथारों का प्रतिशत 5 ४ है 
जथकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों मे सयुक्त परिषारें का अतिशत 26 दा 
एकाको परिवारों का प्रतिशत 73 3% है। अत परिवाों के स्वरूप विश्लेषण से स्पष्ट होता 
है कि व्यक्ति जैसे-जैसे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है सयुक्त परिवार विभाजित होकर 
एकाको परिषारो में तब्दील होते जा रहे हैं। (न मत तो 

उत्तरदाताओ में जनृप्रतिनिधि थर्ग के उत्तरदातओं के परिवारों मे को संख्या? 
संख्या 8 है, कार्मिक वर्ग में 7 एवं जनसामान्य नागरिक वर्ग मे औसत सदस्यों की सख्या 


है। 
संख्या में कमाने याले सदस्यों की सछ्या का 


आकलन करने पर ज्ञात हुआ कि जनप्रतिनिधि वर्य मे 2 37% कार्मिक वर्ग में 27 के 
नागरिक वर्म मे 26 36% सदस्य कमाने वाले हैं। इस प्रकार समग्र ख्षसे बाग 
परिवार के सदस्यों में से 24 535 ही कमाते हैं अर्थात्‌ दूसरे राष्दो में यह 'दिकरो मे कमाते बाले 
लगभग 75 00% सदस्य आश्नित/बेरोजगार हैं। अत उत्तरदाताओं के परिका 

सदस्यों का प्रतिशत कम हो है। 


उत्तदाताओं के परिवारों कौ कुल सदस्य से 


276 पचायतीराज व्यवस्था 


उत्तरदाताओ के व्यवसाय के विश्लेषण से ज्ञाव होता है कि स्वोधिक 32 40५ 
उत्तरदाता कृषि व पशुपालन पर निर्भर है जबकि 22 80% नौकरी, 38 40% व्यापार, 
44 00% मजदूरी एवं 72 40% अन्य कार्य करते हैं। 


व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एव वैचारिक पृष्ठभूमि को प्रभावित करने वाले कारकों 
'मै आय एक महत्त्वपूर्ण कारक है। आधुनिक समय में समाज व्यक्ति के गुणदोषो का मूल्याकत 
उसको आय के दर्पण में करता है। व्यक्ति को आय के आधार पर उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि 
'एव प्रतिष्ठा बनती और बिगडती है और व्यक्ति के आचरण-व्यवहार एवं विचारों को 
प्रभावित करने वाला महत्त्वपूर्ण कारक आय है। सामाजिक शोध के लिए उसकी आय कौ 
जानकारी करना आवश्यक हो जाता है। उत्तरदाताओ में समग्र रूप से उनके आय विश्लेषण से 
ज्ञात हुआ है कि चयनित उत्तरदाताओ में से 27 60% को वार्षिक आय 50 हजार से कम, 
23 20% को 50 हजार से लाख रु, 2080५ को । लाख से 450 लाख रु, 44 00% 
कौ १50 से 2 लाख रु, 680% को 2 से 250 लाख रु एवं 600% की 2.50 लाख रु से 
अधिक की वार्षिक आय होना अवगत करवाया है जबकि 4 60% ने अपनी वारपिंक आय की 
जानकारी उपलब्ध नहीं करवायी है। अत: वार्षिक आय समूह में 50 हजार तक को आय 
वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत 27 60% है जवकि 2 50 लाख से अधिक को वापिंक आय 
वाले उत्तरदाताओ का प्रतिशत 6 00 है। 


चयनित उत्तरदाताओ' में 32 40% उत्तरदाताओ का मुख्य व्यवसाय कृषि एव पशुपालन 
रहा है इसलिए कृषि भूमि को जानकारों करने पर सिचित क्षेत्रफल के बारे में अवगत करवाया 
गया कि उनमे से 20% के पास 30 बोघा तक, 2 20% के पास 3 से 20 बीघा, 2 80 के 
पास 2। से 30 बोघा, 4 40% के पास 34 से 40 बोघा, 680% के पास 4] से 5० बोघा, 
एवं 20% के पास 5 बीघा से अधिक का कृषि भूमि सिचित क्षेत्रफल है। जबकि 
23 60% के पास सिचित कृषि भूमि नहों है। इसके साथ ही असिचित कृषि भूमि में 4 40% 
के पास 30 बीघा तक, 9 20% के पास 4 से 20 बीघा, 7 60% के पास 24 से 30 बोघा, 
200% के पास 4। से ५0 चौघा एव 3 60% के पास 5 बीघा से अधिक कौ कृषि भूमि 
असिचित है। 

अतः उत्तरदाताओं में जनप्रतिनिधि वर्ग में जो दोनो व्यवस्थाओं से सम्बद्ध है। 
जनप्रतिनिधि है उनमे शत-प्रतिशत के पास कृषि भूमि है जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 
जनप्रतिनिधियों में से 7 46% के पास, कार्मिक वर्ग में से 44 00% के पास एवं नागरिक वर्ग 
में से 44 00% के पास कृषि भूमि बिल्कुल भो उपलब्ध नहों है। 

आशेण छेल्रे। के यृरिय पु उसके 'सम्माय च आय-मे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते; है +बृरिव 
भूमि कृषक का जोविकोपार्जन माध्यम तो है हो साथ हो कृषि उत्पादन से देश की 
अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। उत्तरदाताओ से कृषि भूमि को सिचाई के साधनों कौ 
जातकारो करने पर उनमे से 44 80% ने कुओ से, 26 80% ने पम्पसैटठ, 22 80% ने नहर, 
42 80% ने नहर व पम्पसैट दोनो तरह के सिचाई स्रोत अवगत करवाये हैं। शेष 23 60% 
उत्तदाताओ के पास सिचाई का कोई साधन नहीं है। अत: इनको कृषि मानसून पर निर्भर 
रहती है। चयनित उत्तरदाताओ मे से अधिकाश उत्तरदाता चहर तथा पम्पसैट से कृषि भूमि को 
सिचाई करते हैं। उत्तदाताओ को सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि को सक्षिप्त जानकारी के 


समाहार सुधार सुझावों के विशेष सन्दर्भ मे था 


'परचात्‌ पंचायती राज संस्थाओं के सगठन एव कार्यकरण के सम्बन्ध में उत्तदाताओ से प्राप्त 
अभिमतों का विश्लेषण किया जा रहा है। 

अध्याय 7 पचायती राज व्यवस्था अनुभवमूलक अध्ययन ( द्वितीय ) सगठन 
एवं कार्यकरण इस अध्याय मे पचायती राज सस्थाओ मे ग्रामसभा/वार्डसभा ग्राम 
चचायत पंचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ के सगठन एवं कार्यकरण के बारे में उत्तदाताओं 
से जानकारी करने पर जो अभिमत दिये हैं उदका विश्लेषण आगे दिया गया है। पचायती राज 
में विकास्न का काम सक्षमता की दृष्टि से चार स्तरों पर इस प्रकार बाँट दिया गया है कि 
ग्रामीण विकाप्त का दायित्व सरकार से हटाकर जनता द्वार चुनी गई स्थानीय संस्थाओं के 
हाथो मे आ गया है। पचायती राज व्यवस्था के लिए अधिनियम 959 में त्रिस्तरीय व्यवस्था 
ग्राम पचायत पत्नायत समिति एवं जिला परिषद्‌ का प्रावधान रखा गया था लेकिन 73वें 
सविधान सशोधन अधिनियम के पश्चात्‌ चतु स्तरीय व्यवस्था करते हुए ग्राम कौ एक सक्षम 
इकाई के रूप में ग्रामत्भा के गठन का भी प्रावधान किया गया है। अद अब ग्रामसभा ग्राम 
पचायत पचायत सम्तिति एब जिला परिषद्‌ को एक सबैधानिक इकाई के रूप मे स्वायत्तता 
प्रदान कर स्थानीय शासन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। विकेन्रोकरण की व्यवस्था मे जनता 
अपने विकास एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए शासन पर निर्भर न रहकर झ्वय अपने 
ससाधनों से कार्य पूरा करने के लिए तत्पर रहेगी क्योकि उसके पास सत्ता होगी अधिकार 
होगे तथा उसको उपयोग करने की शक्ति भी होगी। 

शोधकार्य हेतु साक्षात्कार किये गये उत्तरदाताओ मे से 45 20% ने पंचायती राज 
सस्थाओ का चुनाव लडा है जबकि 54 80% ने चुनाव नहीं लडा। जित उत्तरदाताओ ने चुनाव 
जडा है उनमें से 56 64% ने जिला परिषद्‌ का 3 86% ने पचायत समिति एवं 50% ने 
जिला परिषद्‌ का चुनाव लडा है। जिन उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ का चुनाव लडा 
है उनमे से 95 58% ने चुनाव जीता है जबकि 4 42% ने चुनाव में हारना अवगत करवाया 
है। 

उत्तदाताओ की शजनीतिक पृष्ठभूमि कौ जानकारी करने की दृष्टि से वर्तमान चुनाव 
के अलावा पूर्व मे भी चुनाव लडने सम्बन्धी जानकारों करने पर जनप्रतिनिधियों मे 
प्रतिशत एवं नायरिकों में 3 00% ने पूर्व मे भी चुनाव करवाया है। उन उत्तरदाता ने 
वर्तमान एंव पूर्व की चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया कौ जानकारी करने पर उनमे से 6] 708, 
पूर्ववर्ती चुनाव व्यवस्था को अच्छौ बठलाया है जबकि 38 94% ने वर्तमान चुनाव व्य' 
अच्छी बढाने वाले उत्तरदाताओ की सख्या अधिक रही है। 


चुनाव व्यवस्था ब प्रक्रिया के समर्थन में सहमति के कारण 


चचायती राज सस्‍्थाओ फो सवैधानिक दर्जा एव स्वायत्ता देने के परचाव्‌ गा 4880 
को चुनाव प्रक्रिया एवं व्यवस्था के सम्बन्ध मे उत्तदाताओं ने जो अभिनव व्यक कि है 
उनमे से 77 5% ने सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होता व आधा, पर चुवाव 
सस्थाओ को स्वायत्तता एवं अधिकार सम्पल होना ३0 58% ने दलौय चुरावो मे भुशबल व 
होना 9 27% ने चुनावो को समयावधि निश्चित होता ॥9 23% ते चुना मेबडि शो 
आतकवाद का कम होना 36 54% ने आरक्षण से महिलाओ कौ भागोदाए में दे 
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6 73% ने सोमित परिवार कौ अर्हता होना, 8 65% ने सस्था प्रधानो को चुनाव प्रक्रिया का 
सरलीकरण होना, 3 85% ने सवैधानिक रूप से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना आदि कारणों से 
वर्तमान चुनाव व्यवस्था एव प्रक्रिया को सही मातते हुए सहमति व्यक्त को है। 


चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असहमति के कारण 


पचायती राज सस्थाओ के चुनाव व प्रक्रिया के सम्बन्ध मे जहाँ उत्तरदाताओ ने पक्ष में 
अभिमत प्रकट किया है वहां दूसरी तरफ चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया मे कमियाँ महसूस करते 
हुए वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया के विपक्ष में भी अपने अभिमत प्रकट किये हैं। 
चयनित उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 58 00%, कार्मिक वर्ग के 46 00% एवं 
नागरिक वर्ग मे 62 00% उत्तरदाताओ ने वर्तमान चुनाव व्यवस्था व प्रक्रिया से असन्तुष्टि 
जाहिर को है। इन उत्तरदाताओ मे से 54 79% उत्तरदाताओ ने पचायतोराज सस्थाओ में 
आपस मे सामजस्य का अभाव होना, 356% ने आरक्षण से योग्य एवं अनुभवों 
जनप्रतिनिधियो का चयन न होना, 3 72% ने पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ सदस्यों को 
प्रभावहीन भूमिका रहना, 28 9% ने नौकरशाहो का हावी होना, 3 28% ने दलगत 
राजनीति को बढावा मिलना, 4 06% ने चुनावो मे खर्चा अधिक होना, 30 47% ने जनता 
को न्याय न मिलना, 4 69% ने प्रधान/प्रमुखो के चुनावों मे खरोद-फरोख्त होना, 3 3% ने 
सस्था प्रधानो के आरक्षण को अनुचित एवं 44 06% ने जनता के प्रति जवाबदेयता का अभाव 
आदि कारणो से अवगत करवाया है। वर्तमान चुनाव असहमति के मुख्य कारण पचायतो राज 
सस्थाओ मे आपसी तालमेल एवं समन्वय का अभाव होना तथा आरक्षण के कारण अशिक्षित 
एवं अनुभवहीन जनप्रतिनिधियो का चयन अधिक होना माना है। 


पंचायती राज अधिनियम, 959 के प्रारूप में कमियों 
के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया 


'पचायती राज अधिनियम, 3959 से लोकतान्त्रिक विकेद्रोकरण को आधारशिला रखी 
गई और पघचायती राज सस्थाओ मे त्रिस्तरीय व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। लेकिन कुछ 
'कमियो के कारण पचायती राज सस्थाओ को वास्तव मे उपलब्धियाँ अर्जित नहीं हो सकीं। 
उत्तरदाताओ के अभिमत से पचायतो राज अधिनियम, 959 मे जो कमियाँ अवगत करवायी 
है उनमे 42 65% उत्तरदाताओ मे चुनाव को निश्चित समयावधि की बाध्यता का न होना, 
१ 37% ने पर्याप्त स्वायतता का अभाव, 3) 28% ने आरक्षण के अभाव से जनसामान्य को 
भागीदारी का न होना, 72 32% ने सहवृत सदस्यो के लिए जाने से निर्णय प्रभावित होना, 
4 ७४७ ने, णहिल्ताशे, यो, जद का भा एछय,, ४७5५५ मे "पयायरों। का स्पा: 
विहीन रहना, २7 0% ने प्रभावशाली व्यक्तियो का वर्चस्व रहना, 25 59% ने पचायती राज 
सस्थाओं में वित्त का अभाव रहना, 3 32% ने सदस्यों के निर्वाचन हेतु अर्हता न होना, 
१2 32% ने प्रशासनिक अधिकारों के अभाव में जवाबदेयता सुनिश्चित न होना, 42% मे 
अविश्वास प्रस्ताव के कमी, 2 84% ने न्यायिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दिया 
जाना १4 69% ने जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक अर्हता का अभाव आदि कारकों के 
कारण अधिनियम में खामियाँ अवगत करवायो है। 
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73वें सविधान सशोधन अधिनियम की आवश्यकता 
के सम्बन्ध मे अभिमत 


पूर्व पचायती राज अधिनियम 4953 व 4959 मे हालाकि त़िस्दरेय पंचायत व्यवस्था 
को स्थापित कर प्राम स्तर को सशक्त इकाई के रूप में ग्राम पचायत की स्थापना कौ गयी 
जेकिन जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि अधिनियम के प्रारप मे कुछ कमियाँ रह 
गयी थीं जिनको बास्तविक लोकतान्त्रिक विकेद्धीकरण के लिए दूर करना आवश्यक एव 
'पयुक्त समझा गया इसलिए 959 के अधिनियम को कमियो को दूर करने एवं 'पचायती 
राज सस्थाओ को शक्तिशाली बनाने के लिए सविधात में 73वाँ सशोधन किया गया। इस 
सम्बन्ध मे उत्तरदाताओ की प्रतिक्रिया जानने पर 65 20% उत्तरदाताओ ने 73वें सविधान 
सशोधन अधिनियम मे पूर्व अधिनियम की कमियो को दूर करना एवं 34 80% ने कमियो 
को दूर नहीं किया जाना अवगत करवाया है। 

भचायती राज अधिनियम 4994 मे पूर्व अधिनियम 959 की कमियो को दूर करने 
के सम्बन्ध में जिन 65 20% उत्तरदाताओ ने अभिमत दिया है उनसे यह जानकारी करने को 
कोशिश को गई कि नवीन अधिनियम 994 में पूर्व अधिनियम की कमियों को कैसे एव 
किस प्रकार दूर किया गया है इसके प्रत्युत्तर मे 53 99% उत्तरदाठाओं ने आरक्षण के माध्यम 
से सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाकर जनभागोदाएं मे बृद्धि करता ॥9 63% ने राज्य 
वित्त आयोग का गठन एवं पचायतो राज सस्थाओं को अधिक वित्त उपलब्ध करवाकर 
सुदृढता प्रदाव करता 27 6% ने पचायती राज सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता दिया जाना 
28 83% ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सवैधानिक रूप से निर्धारित समयावधि में चुनाव 
करवाया जाना 49% ने स्थायी समितियों के सदस्यों को आधिक अधिकार प्रदात करना 
१04% ने चचायती राज सल्थाओं में चुनाव लड़ने वाले सदस्य हेतु अर्दताएँ निर्धारित कर 
क्रियान्यित किया जाना १2 88% ने सवैधानिक दर्जा दिवा जाना 49% ने पचायती के 
संस्थाओं में सस्था अध्यक्षो के चुनाव प्रक्रिया मे चरिवर्तन कर उसे व्यावहारिक रूप 
फ्रियान्वित किया जाना आदि उपायो को आवश्यकता से अवगत करबाया है। 

नवीन पचायती राज अधिनियम 994 मे पूर्व पचायती रज प्रारूप की कमियो को है 
कजे का भरसक प्रयत्न किया गया है लेकिन नवीन आधिनियम में भी 34 80% उच्रदाता: ५ 
ने कमियाँ रहना अवगत करवाया है। इन उच्तरदाताओं का मानना है कि नवीन अधि 
भी कई ऐसे महत्त्वपूर्ण बिन्दुओ कौ अनदेखी की गई है जिससे पचायतो राज सस्था अवगत 
कार्यय्रणालो प्रभावित होती है। जि। उत्तरदाताओ ने नवीन व्यवस्था मे कमिया आप समन्वय 
करवाया है उनमें से 74 26% का अभिमत है कि पचायती राज सस्थाओ मे आप राय 
एवं सापजस्य का अभाव हो गया है. 44 82% ने आरक्षण प्रावधान की अधिकता न 
अनुभवी एव जागरूक जनप्रतिनिधियों के नहीं चुने जाने से विकास क्यों ञ पता राज 
तथा साथ ही जातिवाद को बढावा मिलना 55 82% ने चास्तविक हक निलकुशतः एव 
सस्थाओ को प्रशासनिक अधिकारों का नहीं मिलता 50 9% ने सरपचों शत भी 
अधिकाएं का दुरुपयोग किया जाता ॥7 24% ने महिलाओ के एक तिंहा सकता 2528% 
केबन जनप्रतिनिधियों में महिलाओ की सख्या बढाने मात्र तक ह्ठी शम सक़ पाती 
ने जनप्रतिनिधियों के लिए शैक्षणिक योग्यता को चुताव लडने को अर मे न 
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40 22% ने जिला परिषद्‌ एव पचायत समिति सदस्यो का अधिकार विहोत रहता, 3 44% ने 
सामान्य वार्ड से आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को चुताव लडने को छूट से सामान्य वर्ग के 
अधिकारों पर कुठाराघात करता, 20 68% ने सम्पूर्ण नवीन चुनाव प्रक्रिया को ही दोषपूर्ण 
माना, 32.64% ने पचायतो राज सस्थाओं में दलोय आधार पर चुनावों से ग्रामों में द्वेष एव 
मनमुटाव व गुटबदों को बढावा दिया जाना स्वोकारा, 6 90% ने अध्यक्षों के पदो को लॉटरो 
अणाली द्वार आरक्षित किया जाना अव्यावहारिक तरीका बताया। 8 39% ने निर्वाचन क्षेत्रों के 
लिए चक्रानुक्रम आरक्षण को सहो नहों मात्रा, 5 74% ने उपप्रधाव/उप-जिला प्रमुख को 
अधिकार विहोन रखना, 33 79% ने ग्रामसभा के निर्णयो के क्रियान्वयत्र को बाध्यठा के 
प्रावधानों का न होना, 6 89% ने जनप्रतिनिधियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण की उचित 
व्यवस्था का अभाव आदि कारकों के कारण नवीन पचायती राज अधिनियम को भो पूर्णरूप से 
उपयुक्त नहों माना है। 

नवीन पचायती राज अधिनियम, 994 पचायतो राज सस्थाओ के लिए एक उचित 
कदम है लेकिन पर्याप्त नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा किया गया विकेन्द्रीकरण वस्तुत, 
ऊपर से आग्रेपित है। अत. पूर्ण रूप से विकेन्द्रीकरण के लिए केद्ध व राज्यस्तरीय चेताओं को 
राजनीतिक इच्छा-शक्ति बहुत परमावश्यक है। जब तक राजनीतिक इच्छा-शक्ति का अभाव 
होगा, इन सस्थाओ को भले हो स्वैधानिक स्तर मिल जाये, ये सस्थाएँ राज्य सरकार की 
एजेन्सो मात्र हो बनी रहेगो। अतः इस समय आवश्यकठा इस बात को है कि विभिन्‍न 
8240003 के द्वार जनता को विकेन्रोकृत शासव व विकास के सम्बन्ध में जागृत किया 
जाये। 


निर्वाचन क्षेत्र ( वार्ड ) के आरक्षण के बारे में प्रतिक्रिया 


73वें सविधान सशोधन अधिनियम में निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के आरक्षण प्रावधान के 
सम्बन्ध में कुल उत्तरदाताओ में से 69 60% ने सहमति एवं 3040५ ने असहमति जाहिर 
को है। उत्तरदाताओ को श्रेणीवार विश्लेषण किया जावे तो दोनो व्यवस्थाओं से सम्बद्ध 
जनप्रतिनिधियो मे 63 64% ने असहमति एवं केवल 36 36% ने सहमति व्यक्त को हैं 
जबकि वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 705% ने सहमति एवं केवल 
29 85% ने असहमति व्यक्त की है। इस प्रकार जनप्रतिनिधि वर्ग में वर्तमान व्यवस्था एव 
दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के विचारों में एक-दूसरे के विपरीत स्थितियों में 
अभिव्यक्ति हुईं है। अर्थात्‌ वार्ड आरक्षण को वर्तमान जनप्रतिनिधि वर्ग के अधिकांश उत्तरदाता 
70 45% उचित मानते हैं वहों दूसरी ओर दोनो व्यवस्थाओ से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों में 
63 64% उत्तरदाता इसे अनुचित मान रहे हैं। 

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओ में से दो-तिहाई उत्तरदादाओं ने सहमति एवं एक-विहाई 
उत्तरदाताओ ने असहमति प्रकट को है। वार्ड आरक्षण का प्रावधान पूर्व के पचायवोराज प्रारूप 
व अधिनियम में वहां था। 

वार्ड आरक्षण को जिन 774 (69 60%) उत्तरदाताओ ने उचित बदाया है। इसके 
समर्थन मे उनमे से 8 03% उत्तरदाताओं ने कमजोर, पिछडे वर्ग, अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति, महिलाओ के लिए आरक्षित वार्ड होने से उनके प्रतिनिधियों के चयन 
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होने के कारण जनसहभागिता में वृद्धि होना एव 2 07% ने ग्रामो मे अधिक विकास कार्य 
होता अवगत करवाया है। 

वार्ड आउक्षण को जिन 76 (30 40%) उत्तरदाताओं ने अनुचित बताया है। उन 
उत्तरदाताओ में से 44 74% ने जन इच्छा के अनुरूप जनप्रतिनिधियों का चयन्र न हो पाना 
8 42% ने विकास कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ना 0 53% ने सामान्य वर्ग को चुनाव में 
भागीदारी कम होना 4 47% ने महिलाओ के अधिक आरक्षण से पचायती राज सस्थाओ के 
चास्‍्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति न हों पाना 0 42% ने निष्ठावान नेतृत्व का अभाव रहना 
36 84% आरक्षण की अधिकता एवं लॉटरी द्वारा आरक्षण व्यवस्था का उचित नहीं मानते हुए 
बाई आरक्षण के बारे मे असहमति जाहिर की है। 


चुनाव अवधि के बारे में प्रतिक्रिया 


भचायती राज सप्थाओ के चुनाव की अवधि के बारे में अन्श्चितता से उत्तरदाताओं ने 
अवगत कावाया है। उत्तरदाताओ में से 38 90% ने 3 वर्ष मे पूर्व में चुनाव होना 3080% ने 
$ वर्ष में चुनाव होना एव 3 20% ने अनियमित रूप से चुनाव होना अवगत करवाया है। 
अत अब नवीन अधिनियम के अन्तर्गत सवैधानिक रूप से 5 वर्ष की समयावधि निर्धारित 
का राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा समय पर चुनाव करवाये जाने की निश्चित व्यवस्था कौ 
गयी है जबकि पूर्व मे पचायती राज सस्थाओ के धुतावो की समयकारी स्वैधानिक बाध्यता 
नहीं थी। सरकार अपनी इच्छानुसार कभी भी चुनाव करवा सकती थी। 

सरपच व प्रधान को पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ 
का सदस्य बनाने के यारे मे प्रतिक्रिया की 

ग्रम पचायत के सपपच एवं पचायत समिति के प्रधान को पचायत समिति एव जिला 
परिषद्‌ का सदस्य बनाये जाने के बारे मे उत्तरदाताओ मे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 89 00% 
कार्मिक घर्ग के शत-प्रतिशत एबं नागरिक वर्ग में 78 00% इस प्रकार कुल 86 80% 
उत्तरदाताओ ने सदस्य बनाये जाने के बारे में अभिमत प्रकट किया है। शेष 0 40% ने इसके 
विपरीत अधिमत प्रकट किया है एवं 2 80% ने इस बारे मे कोई राय प्रकट 32220 है। अत 
अधिकाश उत्तदाताओं के अभिमत के आधार पर सरपच य प्रधात 422023 समिति एव 
जिला परिषद्‌ का मताधिकार के साथ सदष्त्य बनाया जाना व्यावहारिक एव व्यवस्थानुकूल 
प्रदीत होता है। लड़ने की 

सीमित परिवार ( दो बच्चो का प्रावधान ) का नियम चुनाव लड़ 
योग्यता से जोड़े जाने सम्बन्धी प्रावधान पर खाई १३ 

पचायती राज सस्थाओ के लिए 75वै सविधान सशोधन अधिनियम के द्वारा 8005 
अधिक सन्तान चाले ध्यक्तियों को चुनाव सडने के अयोग्य घोषित करे 20002 के 
चोरे मे जनप्रतिनिधि घर्ग के 94 00% कार्मिक वर्ग के १000% एव ह ; 
88 00% उत्तरदाताओ ने सीमित परिवार के नियम को उचित कदम बतलाया 

अत समग्र श्रेणी के उत्तरदाताओं मे से 90 80% ने सीमित परिवार के तियम 
एवं केबल 9 20% ने ही यलत बठलाया है। 
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चचायतो राज सस्थाओ में चुनाव लडने हेतु नवोच अधिनियम मे सोमित परिवार के 
नियम होने से इन सस्थाओ के चुनावो पर पडने व'ले प्रभावा को उत्तरदाताओ से जानकारों 
करने पर उनमें से 78 00% ने परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढना तथा जनसस्या पर 
नियन्त्रण होना अवगत करवाया है जबकि 22 00७ ने अच्छे एवं अनुभवी लोगों ट्वाया चुनाव 
नहों लड पाना अवगत करवाया है। अत इस्र नियम के पक्ष मे 78 00% ने एवं विपक्ष में 
22 00% ने अभिमत दिया है। अत: यह प्रावधान उचित कहा जा सकता है। 


पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया 


उत्तरदाताओ से ग्रामसभा, ग्राम पचायत पचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ स्वर पर 
आयोजित होने वालो बैठकों मे भाग लेने सम्बन्धो जानकारों करने पर चयनित उत्तरदाताओं 
में से 80 00% उत्तरदाताओ ने आयोजित बैठको में भाग लेना एवं 20 00% ने भाग नहीं 
लेना अवगत करवाया है। बैठकों म नागरिक वर्ग म से 55 00% ने भाग लेना एवं 45 00% ने 
भाग नहों लेना पाया गया है। 

उत्तरदाताओ से इन बैठको को निर्यामदता के बारे में जानकारी करने पर जनप्रतिनिधि 
वर्ग मे से 94 00% कर्णमेंक वर्ग मे 82 00५ एवं नागरिक वर्ग में केवल 40005 
उत्तरदालाओ ने नियमित बैठकों का होना अवगत करवाया हैं जबकि जनरप्रतिनिधि वे के 
€ 00% कार्मिक वर्ग के 8 00% एवं नागरिक वर्ग के 60 00% उत्तरदाताओं ने बैठको का 
नियमित आयोजित नहों होना अवगत करवाया है। 

चयनित उत्तरदाताओ से चैठके नियमित आयोजित नहों होने के कारणों को जानकारी 
प्राप्त करने पर उनमे से 4 00% ने वार्षिक कलेण्डर का अभाव, 56 00% ने राजनोतिक 
विरोध से बचने के लिए, 42 67% ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए, 53 33% ने 
सरपच को तानाशाहो एवं गाँव घोलो को रुचि का अभाव, 37 33% ने नियन्त्रण का अभाव 
'एवं 46 00% ने जनप्रतिनिधियों मे अशिक्षित एवं अनुभवहोनता होने आदि कारणों से बैठकों 
'का नियमित रूप नहीं होना अवगत करवाया हैं। 

बैठकों मे सरकारी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियो को उपस्थिति 73वें सविधात 
अधिनियम से पूर्व एव पश्चात्‌ से प्रतिक्रिया जानने पर जो दोनो व्यवस्था से सम्बन्धित 
जनप्रतिनिधि है उनमे से नवीन अधिनियम पूर्व सरपच के बारे में 72 73% एवं पश्चात्‌ में 
63 64%, प्रधान के बारे में पूर्व में 3६ 36% एवं पश्चात्‌ में 45 45%, विकास अधिकारी को 
पूर्व एवं पश्चात्‌ में समान स्थिति 27 27%, प्रमुख के बारे मे पूर्व में 9 09% पश्चात्‌ में 
१8 38% ग्रुप सचिव पूर्व मे 63 64% एवं पश्चात्‌ में 54 54%, ने अभिमत व्यक्त किया है 
अर्थात्‌ सचिव एवं सरपच का अधिनियम से पूर्व बैठकों मे भाग लेने का प्रतिशत अधिक है 
जबकि अधिनियम के पश्चात्‌ कम हुआ है, प्रधात एव प्रमुख को भागीदारी पूर्व के मुकाबले 
से वर्तमान में अधिक हुई है तथा विकास अधिकारों कौ स्थिति समान रही है। 

वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों के अभिमत से अधिनियम से पूर्व एव 
पश्चात्‌ मे सरपच के बारे मे पूर्व मे 33 8% एवं पश्चात्‌ में 46 67%, प्रधान के बारे में पूर्व में 
23 39% एवं पश्चात्‌ में 53 73%, विकास अधिकाओे के बारे मे पूर्व मे 22.39५ एवं परचात्‌ 
में 53 73%, विकास अधिकारों के बारे मे पूर्व मे 22 39%, एवं वर्तमान में 46 27% फमुख 
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के बारे में पूर्व में 23 88% एवं पश्चात्‌ में 3] 34% ने अभिमत प्रकट किया है अर्थात्‌ इन 
जनप्रतिनिधियों की ग़य मे सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों कौ भागीदारी में वृद्धि 
होता पाया गया है। 

कार्मिक वर्ग के उत्तदाताओ के अभिमत से सरपच एव ग्राम सचिव की भागांदारी में 
कमी आता एव प्रधान विकास अधिकारी शव प्रमुख की भागीदारी मे वृद्धि होना अवगत 
करवाया है। 


जनप्तामान्य वर्ग मे अधिनियम से पूर्व शव पश्चात्‌ सरपच के बारे में पूर्व मे 73 00% 
'एवं पश्चात्‌ मे 85 00% प्रधान के बे में पूर्व मे 2: 00% एवं पश्चात्‌ 26 00% विकास 
अधिकाती के बारे मे समान विचार 25 00% प्रमुछ के बारे मे पूर्व में शून्य एवं पश्चात्‌ मे 
60 00% ्राम सचिव पूर्व मे 43 00% एवं पश्चात्‌ मे 80 00% ने अभिमत प्रकट किये हैं। 


अत बैठकों मे अधिकारियों एवं जनप्रतिधियों के भाग लेने के बारे मे उत्तरदाताओं के 
उत्तर विश्लेषण से ज्ञात होता है कि दोनो व्यवस्था से सम्बद्ध जनप्रतिनिधियों एवं कार्मिक 
धर्ग के विचारों मे समानता पायो गयी है जबकि दूसरी तरफ वर्तमान व्यवस्था से सम्बद्ध 
जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों के अभिमत से समानता पाया गयी है। सरकारी अधिकारियों 
'एवं जनप्रतिनिधियों की बैठकों मे भागीदारी मे वृद्धि तो हुईं है लेकिन आशानुकूल नहीं रही 
है। 

सरकारी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के बैठकों में भाग नहों लेने पर उनके 
विरद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध मे जानकारी करने पर केवल 90% ने कार्यवाही को 
जाना अवगत करवाया है जबके केवल 7 20% के अभिमत से कोई कार्यवाही नहीं को 
जाती है शेष 4 80% ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है। 

पचायती राज सस्‍्त्थाओ मे उत्तरदाताओं से पद लेने के सम्बन्ध मे जावकारो के पर 
उनमे से 49 20% ने चद लेने को एव 46 00% ने पद नहीं लेने की इच्छा जाहिए की है शेष 
4 80% ने इस सम्बन्ध मे कोई प्रतिक्रिया व्यक नहीं को है। जिन उत्तरदाताओं ने घद चाहते 
की इच्छा जाहिर की है उनमे से पद की लालसा के कारणों में 88 62% ने क्षेत्र के विकास 
एवं जनसेवा के लिए, ॥3 00% ने प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, 3 00% ने राजबीदिक 
इच्छा शक्ति के कारण 4 88% ने समाज को शिक्षित करने एव विकास योजनाओं का लाभ 
दिलाने हेतु, 4 63% ने अनियमितताओ पर रोक लगाने आदि कारणो से पचायती राज 
सस्थाओ में पद लेने को इच्छा जाहिर की है। 
न्याय पचायत से सन्तुष्टि के बारे मे प्रतिक्रिया न 

73वें सविधान सशोधव अधिनियम के पाक चचायत व्यवस्था को 49% कर 
दिया गया है जबकि पूर्व मे पचायती राज व्यवस्था मे न्याय पचायत की या बह 
पुरानी व्यवस्था मे न्याय पचायत से सन्तुष्टि के बारे मे उत्तदाताओ से जानकारी करते पर 
जनप्रतिनिधि वर्ग के 72 00% कार्मिक वर्ग के 34 00% एव नागरिक वर्ग में 57 22286 
उत्तरदाताओ ने पूर्ण रूप से सन्तुष्टि एवं जनप्रतिनिधि वर्ग में 5 00% कार्मिक 20०8 
20 00% एवं चागरिक वर्ग के 6 00% ने आशिक रूप से सन्तुष्टि का अधिमत रिक का 
है जयकि जनप्रतिनिधि वर्ग मे 00% कार्मिक दर्ग में 3800% एव नाग 8 
27 00४ ने असन्‍्तुष्टि जाहिर की है। अत उत्तरदाताओं से प्राप्त अभिमत से यह स्पष्ट होत 
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है कि पुरानो राज्य व्यवस्था में न्याय पदायत से अधिकाश उचतरदावाओं ने 74 60% पूर्ण एव 
आशिक रूप से सन्तुष्टि का अभिमत प्रकट किया हैं । 

नवीत पचण्यती राज व्यवस्था में न्याय पचायत व्यवस्था को समाप्त करते के बरे में 
१8 00% उत्तरदाताओं ने सहो, 7440% ने गलत बठाया है जबकि 720% ने नसहो ने 
गलत तथा € 40% ने कोई ज्यनकारों उपलब्ध नहों करवादों है। अठः उत्तरदाताओं के 
अभिमत विश्लेषय से यह स्पष्ट होठ है कि न्याय पचायत को वदौन व्यवस्था में समाप्त 
'करना गलत कदम रहा है। न्याय व्यवस्था को पुनः लायू करने के बरे में समग्र उत्तदारओं 
में से 74 80% ने सक्गयत्मक अर्थात्‌ न्याय व्यवस्था पुनः चालू करते के बरे में ऊभित प्रकट 
किया हैं शेष 22 40% ने विपक्ष में अभिमत प्रकट किया हैं एव 3.20 उत्तरदावाओं से इस 
बरे में प्रत्युत्तर प्राप्त नहों हुआ है। अतः न्याय पचायठ व्यवस्था को पचायतों राज सस्याओं 
में पुन. लागू करवाने वलो का प्रतिश्व अधिक 74 80 रहा है। 
दार्ड सभा गठन पर प्रतिक्रिया 

बार्डसभा के गठन के बरे में उत्तरदाताओं में से जनप्रतिनिधि वर्ण के 88 00%, कार्मिक 
वर्ण के 88 00% एव नागरिक वर्ग के 75 03% उत्तरदाताओं ने दार्डप्रभाओ के गठन व्तो सहो 
'बदल'या है जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 8 00%, क्यमिक वर्ग में 70 00७ एवं नागरिक वर्ग 
में 3 00% ने बार्डसभाओं का गठन गलत बतलाया है शेष उत्तरदाताओ ने प्रतिक्रिया व्यक्त 
नहों को है। अत. अधिकाश 82 40% उत्तरदाताओं के अभिमत से वार्डसभाओं का गठन सहों 
है तककि आम जनता को पचायतो राज सस्पाओं से प्रत्यक्ष रूप में जोडा जा सके एवं इसमें 
सस्थाएँ जन-इच्छा के अनुरूप कार्य कर सके तथा जन-भपोदारो को पूर्घदा हो। 
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'पचायतो राज व्यवस्था से सम्बन्धित सवैधनिकत सश्ोधन के बरे में उत्तददादाओं से 
जनक प्राप्त करने पर जनप्रतितिधि वर्म में 92.00%, कार्मिक वर्ष में शव-प्रतिश्त एव 
नागरिक वर्ग में 72 00% को इस सशोधन कौ जानकारों है ज्बकि जनप्रतिनिधि दर्य में 
8 00% एवं नागरिक वार्ग में 24 00% को जानकारों नहों है शेष 4 00% नागरिक वार्ग के 
उत्तददाताओ ने प्रत्युत्तर नहों दिया है। अत: समग्र वर्ग के उत्तरदात'ओं में 85 60% को 7उवें 
संवैधानिक सशोधन अधिनियम को जावकारों होता एवं 42 80% को जानकारों हों होना 
पाया गया है शेष 4 60% से प्रत्युत्तर प्राप्त नहों हुआ है। 


'पचायतो राज रुस्याओं मे 73वें सविधान सशोधव अधिनियम से आये परिवर्ततों के 
बरे में जानकारों करने पर जिन उत्तरदाठाओं ने इस सम्बन्ध में अपनो राय प्रकट को है उन 
उत्तदावाओ में समग्र रूप से ६१ 68५ का अभिमत है कि आरक्षण के कारण सभो वार्षे की 
भागोदारो में सुनिश्चित एव वृद्धि हुई, 32 24% ने ग्रामसभा से जन-चेदना आना, 43.46% मे 
महिला आरक्षण से महिला जनप्रतिनिधियों को सख्या में वृद्धि होता, 54 67% ते पदादती 
राज सस्थाओ को स्यायत्तता एवं अधिकार सर्वैधानिक रूप से दिया जाता, 42 62७ ने 
नौकरशाहो को जवाबदेयदा में वृद्धि होना, 22 43५ ने आरक्षण के कारण थोषा हुआ नेतृत्व 
होने से विकास कार्य अवरद्ध होता, 40 28% ने अश्क्षित जनप्रतिनिधियों के कारण भ्रद्टादर 
में वृद्धि होना, 847% ने सरपचा के अधिकारों में वृद्धि करने से उनके द्वारा मवसानी 
कार्यव'हो की जाना, 52 77% ने चुनावों को सर्वधानिक्त समयावधि निश्चित होता, 6.07» ने 
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आरक्षण कौ अधिकता से सामान्य वर्ग के हितों पर कुठाराघात होना, 0 75% ने चक्रानुक्रम 
आरक्षण से जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन क्षेत्रों में अस्थायित्व आना, 28 97% ने चुनाव प्रक्रिया 
में परिवर्तन, 9 6% ने सदस्यो के चुनाव लडने के लिए दो बच्चों वी पात्रता कां रखा जाना, 
2 34% ने ग्राम स्तर पर योजनाओं का सृजन होता 34 02% ने न्याय व्यवस्था को समाप्त 
करना, 87% ने अविश्वास प्रस्ताव सम्बन्धी परिवर्तन 495% ने स्वास्थ्य शव शिक्षा के 
प्रति चेतना व जागरूकता आना, 4 67% ने कार्यों के मूल्याकन होने से कार्यों में गुणवत्ता 
आता, 8 88% ने चुनावों में धनबल य जातिबल को बढावा मिलता आदि परिवर्तन आना 
अबगत करवाया है। इस प्रकार 73थाँ संविधान सशोधन अधिनियम से आये परिवर्तनों से ६ 
संस्थाओं मे एक ओर जहाँ अच्छाइयाँ प्रदर्शित हो रहो हैं तो दूसरी तरफ कुछ कमियाँ एवं 
दोष भी परिलक्षित हो रहे हैं। अत: यह अधिनियम भी पचायती राज ससस्‍्थाओ के लिए पूर्ण 
विकल्प न होकर एक सफल प्रयास कहा जा सकता है। 

73वें सविधान सशौधन अधिनियम से पचायती राज सस्याओं को स्वैधानिक दर्जा एव 
स्वायतता देने से जहाँ एक ओर क्रान्तिकारी घरिवर्तन देखने को मिलता है वहाँ दूसरी ओर 
अत्यधिक आरक्षण प्रावधान से योग्य एब अनुभवी जनप्रदिनिधियों की सख्या में कमी आयी 
है जो कि इन सस्थाओ के लिए अहितकर थी हो सकता है। नवीत अधिनियम से पचायती 
राज सस्थाओं की शक्तियों में आये अन्तर के भरे में जमप्रतिनिधि वर्ग के 59 00%, कॉर्मिक 
चर्ग के 58 00% एवं नागरिक वर्ग के 86 00% उत्तरदाताओं ने पक्ष में अभिमत व्यक्त करते 
हुए इन सस्थाओ को शक्तियाँ मिलना अवगत करवाया है वही दूसरी दरफ जनप्रतिनिधि वर्ग 
के 4 00% कार्मिक यर्ग के 42% नागरिक वर्ग के 4 00% उत्तरदाताओ ने विपक्ष में 
अभिमत प्रकट करते हुए शक्तियाँ नहीं मिलना अवगत करवाया है। अत, समग्र उत्तदाताओं 
में से 69 60% ने पत्तायती राज सस्थाओं की शक्तियों मे अन्तर आना एवं शेष 3040% 
उत्तरदाताओ ने अन्तर नहीं आगा अवगत करवाया है। हर अत अकात 

जिन उत्तदाताओ ने पचायती गज सस्थाओ को श/ अच्तर 
करवाया है उसके अभिमत के अनुसार सार 5 72% ने ग्राम पचायतो को प्रशासनिक एव आर्थिक 
शक्तियों में वृद्धि होना 64 94% ने स्थानीय सस्थाओ को पर्याप्त स्वायत्तता ना 287% 
ने निर्णय एवं नियन्त्रण का अधिकार ॥3 79% ने ग्रामसभा का सशक्त इकाई के रूप होना 
230% ने ग्राम सचिव एय सरपच को ग्राम पचायत बजट की सामूहिक जिम्मेदारी रे 8 
287% ने जिला परिषदों को अधिक वित्तीय एव प्रशासनिक अधिकार, ॥4 94% | 
पचायत व्यवस्था का समाप्त होना आदि अन्तर आना अवगत करवाया गया। ४ 
उत्तरदाताओ ने पचायती राज सस्थाओ की शक्तियों मे अन्तर नहीं आना कप करण का 
उनके अभिमत से 22 37% ने व्यावहारिक रूप में सत्ता का सहो रूप मे 8४ ने 
अभाष होना, 4 47% ने जिला परिषद्‌ की स्थिति, शक्तियाँ यथावव ही बहता 57% 
सशक्त नेतृत्व के अभाव से वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त न किया 27५ 4 47% पे 
हस्तक्षेप एवं 47 47% ने समय पर आदेशो/निर्णयों की क्रियान्विती चहोना आर कक 
नवीन अधिनियम भी वास्तव में शक्तियाँ दिलवाने में असफ्ल रहने का मत व्यक्त 


पंचायती राज सस्थाओं में लिए जाने वाले निर्णयो पर प्रतिक्रिया 


पचायती राज संस्थाओं में विभिन्‍त स्तरों पर लिये जाते 035 260, 
उत्तरदाताओं में से अधिकाश 66 40% ने बहुमत से एवं 33 60% ने सर्वसम्मति 
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सम्बन्धी अभिमत जाहिर किया है। उत्तरदाताओ से पचायतो गज सस्थाओं मे प्रस्ताव रखने 
सम्बन्धी जानकारी करने पर उनमें से जनप्रतिनिधि दर्ग के शत-प्रविशत, कार्मिक वर्ण के 
42 00% एवं नागरिक वर्ग के 33 00५ ने प्रस्ताव रखने का अभिमत दिया है जबकि कार्मिक 
वर्ग मे 58 00% एवं नागरिक वर्ग में 97 90% ने प्रस्ताव नहीं रखने का अभिमत जाहिर 
किया है। आम जनता में जागरूकता के अभाव कौ प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। इसलिए अभी 
भी पचायती राज स्रस्थाओ मे नागरिक वर्ग को व्यावहारिक रूप में भागोदारो नहों हो पयो 
है। 

परचायतो राज सस्थाओ में सरपच, प्रधान, जिला प्रमुख के द्वारा जनता को बात नहों 
सुनने पर उनके विरुद्ध को जाने वालो कार्यवाही के बारे में उत्तदादाओ से जानकारी करने 
पर केवल 34 80% ने को जाने वालो कार्यवाहों के बारे में अदगत करवाया है जबकि 
अधिकाश 65 20% उत्तरदाताओ ने कोई भो कार्यवाही नहों करने सम्बन्धी अभिमत प्रकट 
किया है। जिन उत्तरदाताओ के अभिमत से कार्यवाहो को जाना जाहिर किया है उनसे को 
जाने वालो कार्यवाहो में 59 77% ने उच्चाधिकारियों को लिखना जैसे कलेक्टर, मद्गो आदि, 
।2 64% ने सम्बन्धित विभाग को लिखना (विशेषकर जिला प्रमुख को), 0.34% ने 
न्यायालय को शरण लो जाता, 5 75% ने सचार माध्यमों के द्वारा दबाव बवावा, 5 75% ने 
नियम 84 के तहत राज्य सरकार को असहमति के प्रस्ताव भिजवाता, 6 90% ने अविश्दास 
प्रस्ताव लाने को कार्यवाहों करना, 4 60% ने कानून के मुताबिक अन्य कार्यवहों को जाना 
अवगत करवाया है। 


उत्तरदाताओ मे जिन अधिकाश उच्तरदष्दाओ द्वार कार्यवाहों नहों को जातो है इसके 

कारणों को जानकारों करने पर उनमें से 77 30% ने कार्यवाहों करने को आवश्यकता महसूस 

नहीं की जाता, 7.365% ने जानकारो का अभाव होना एव 45 34% ने जागरूकता एवं प्रक्रिया 

पका का अभाव रहना आदि काएणो से कार्यवाहो नहों किये जाने म्रम्बन्धी मतव्य व्यक्त 
या है। 


पुरानी व नवीन व्यवस्था में अन्तर पर प्रतिक्रिया 


अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओ में से पच, सरपच, प्रधान एव प्रमुख जो पूर्व में भी 
रह चुके हैं तथा वर्तमान व्यवस्था में भो है इसलिए इन उत्तरदाताओ ने दोनों व्यवस्थाओं को 
देखा है। अत" इन्होने पूर्व एवं वर्तमान व्यवस्था में जो अन्तर बठाये हैं उनमें से 60 6५ 
उत्तराताओ ने पच्चायती राज व्यवस्था के विभिन्‍त स्वर ग्राम पचायत, पचायत समिति एवं 
जिला परिषद्‌ में पूर्व में सामजस्य एवं सहयोग अधिक रहना लेकिन वर्नमान व्यवस्था में ये 
सस्थाएँ स्वतन्त्र इकाई के रूप में होने के कारण तथा दलोय आधार पर चुनावों से इनमें आपसो 
समन्वय एवं सहयोग मे कमो आना, 36 36% ने चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन घूर्व में प्रधान का 
चयन सरपचों एवं जिला प्रमुख का चयन प्रधातो द्वारा किया जाता था। वर्तमान व्यवस्था में 
परचायत समिति सदस्यो एव जिला परिषद्‌ सदस्यो द्वार किया जाने लगा है तथा इन संस्थाओं 
मे पूर्व में दलोय आधार पर चुनाव को क्सिौ स्तर पर व्यवस्था नहों धो लेकिन अब पचायत 
समिति एवं जिला परिषद्‌ सदस्य दलोय आधार पर चयनित होकर वे क्रमश, प्रधात एव 
जिला परिषद्‌ का दलीय आधार घर चयन करते हैं। वर्तमान व्यवस्था में 8 78% ने ग्राम 
सचिव को अधिक भागीदार, 54 55% ने पचायतो राज सस्थाओ को सर्वैधानिक दर्जा दिया 
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जाकर अधिक अधिकार एवं शक्तियाँ दिया ऊाता, 48.48% ने आरक्षण व्यवस्था से अनुसूचित 
जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग वी जनभागीदारी म॑ वृद्धि होता, 2 2% ने 
ग्राम स्तर पर योजनाओं या तबीत व्यवस्था से सृजन करता, 48 48% ने समय पर चुताव 
करवाते की संग्रैधाविक साध्यदा होता, 2 2% ने राज्य वित्त आयोग के गठन से पंघायती 
शज संस्था को अधिक यित्त मिलता, 60 6% ने निर्वाचन क्षेत्रा में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से 
अपनाया जाता, 5455% ने अध्यक्ष पदों का आरक्षण होना, 36 36% ने प्रशासनिक 
जवायदैयता में यूद्धि होता, 24 24% ने महिलाओं के लिए एव-तिहाई आरक्षण प्रावधानों से 
महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि होना, 2 2%, ने ग्राम सता पर याजनाओं वा 
नयीन व्यवस्था से सृजन करता, 48.48%, ने समय पर घुनाव करवाने वी सावैधानिक बाष्यता 
होता, 2.2%, ने राग्य विद्ष आयोग के गठन से पछायती राज संस्थार्ओ वो अधिक दित 
मिलता, 60 ८॥%, ने नियत क्षेत्रों में आरक्षण चक्रातुक्र्स रीति से अपनाया जाता, 54 55%, 
ने अध्यक्ष पर्दों का आरक्षण होना, 36 36%, ने प्रशासनिक जवाबदयदा में यृद्धि होता, 
24 24%, ने सदस्यों के निर्वाधन हेतु दो सत्तानों की अईता रखा जाता, 42 2% नै 
अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधानों में परियर्तन होता, एवं 48 48% ने न्याय पैचायत्र व्यवस्था 
को समाप्त क्रिया जाता आदि नयीत एवं पुरानी व्यवम्था में अल्तर आता अवगत करवाधा है। 


पंचायती राज संध्थाओं को संवैधानिक दर्जा 
एवं जवायदेयता के सम्थन्ध में अभिमत 

उत्ादाताओं सै ग्रामसभा, ग्राम पचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों यो 
संवैधानिक दर्जा दिये जाने के यादें में जानकारी करने पर उनमें से जबप्रतिनिधि थर्ग एवं 
यार्मिक धर्ग के शत-प्रतिशत एवं नागरिय' वर्ग मैं से 6 00% ने असहमति व्यक करते हुए. 
उतको जातकारी होता अवगत करयाया है जयकि नागरिक वर्ग में 3 00% ने तकारंत्मक 
प्रत्युता दिया है शैष 26 00% ने इस यादे म॑ अनभिज्ञता जाहिर की है। अठ, समग्र उत्तर 
दवाताओं में से 84 40% ने पायती राज सम्धाओं को सर्वैधानिक दर्जा दिय जाने को पुष्टि वी 
है जयकि 5 20% मे पुष्टि नहीं की है शेष 0 40% ने इस ये मैं अनभिन्ञता प्रकट थी है। 

प्रशासकों एवं जनप्रतिनिधियों की जवावदेयता के सम्बन्ध में समग्र उतरदाताओं में स 
57 60% ने जयावदेयतां में यूद्धि होता अवगत करवाया है छा्नवि 36 40% ते वृद्धि नहीं 
होना अवगत करवाया है शेष 6 40% में जानकारी वा अभाव एड है। 


भहिलाओं की सक्रिय भूमिका के सद्दर्भ में प्रतिक्रिया 


थे जनजाति, अत्य पिछट्टा 
पंतावती राज संस्थाओं में पूर्व में अनुसूचित जाति, अनुपूचिद गा कोई 

या एवं महिलाओं थे" लिए समुचित प्रतिनिधित्य की व्ययस्था नहीं थी न व्यय ४ 

प्रगातान्त्रिक व्यवस्था तय तक सार्थक नहीं हो सकती जय दक उसकी तिर्ययत सम्यर्‌ 

माध्यम से समाज के सभी थर्मों यो शासन कार्यों में भागौदाे एवं स्वरा 5 आकि लिए 

अवगा प्राण न हो। इसलिए 73वें संयिधान संशोधत अधिनियम के दवा 488 विदाई में 

पंचायती राज संस्थाओं मे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भो जाने वाले कुछ सर काएकर 


ओऑ आरभित होते से 
अच्यून स्थान आएभित किये गये। मदिलाओं ये लिए एक-तिहाई स्थान दा यह 
पयायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधिया में महिलाओं की सखा में यूद्धि होत से अब या 
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प्रश्त स्वाभाविक रूप से खडा हो गया है कि महिलाओं को पचायती राब सस्याओं में सक्रिय 
भूमिका कितनो रह पाती है। इस सम्बन्ध में चयनित उत्तरदाताओ में से जनप्रतिनिधि वर्ग के 
37.00%, कार्मिक वर्ग के 64 00% एवं नागरिक दर्ग के 44 00% उत्तरदाताओं ने महिलाओं 
कौ सक्रिय भागोदारी होना अवगव करवाया है जबकि इसके विपरोत जनप्रतिनिधि वर्ष के 
63 00% कार्मिक वर्ग के 36 00% एवं नागरिक वर्ग में 85 00५ ने महिलाओं क्यो सक्रिय 
भागोदारी नहों होना अभिमत प्रकट किया है। अठः समग्र रूप से कुल उत्तरदाताओं में से 
23 20%, उत्तरदाताओ ने हो महिलाओं को सक्रिय भूमिका निभाने के पक्ष में अभिमत प्रकट 
किया है जबकि अधिकाश 66 80% उत्तरदाताओं ने महिलाओ को भूमिका को सक्रिय नहों 
रहना अवगत करवाया है। महिलाओ को सक्रिय भूमिका नहो रहने के कारणों में मुख्य रूप 
से महिलाओ का घरेलू कार्यों मे व्यस्त रहने एव समयभाव को कमो, अशिक्षिंत होने से 
अपने पद के दायित्वों को जानकारी का अभाव, रुचि का अभाव, पर्दाप्रया, सामाजिक दन्धन 
व समाज को रूदिवादी विचारधारा, प्रशासनिक कार्यों से अवभिग्यता, सकोच को भावना, 
अनुभव को कमी, स्वय के विवेक से निर्णय नहों लिया जाना आदि कई कारकों से महिलाएँ 
बैठको में भो बहुत कम अकेलो आठो हैं बल्कि अपने साथ परिवार के किसो सदस्य या 
रिश्तेदार को साथ लेकर आतो है तथा महिला सरपच होने पर उसका कार्य उसके सरपच 
पति, प्रधान पति या जिला प्रमुख पति या अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है वह केवल नाम 
मात्र हो अपनो स्थिति बनाये रखतो है। अत ऐसो स्थिति में परिवर्तत वक्त पर छोड दिया 
जाना उचित लगता है। 
पचायतो राज सस्थाओ में महिलाओ को सक्रिय भागोदारो हालाकि अत्यल्प रह रहो 
है हालाकि आरक्षण प्रावधान से महिला जनप्रदिनिधियों को सख्या मे वृद्धि हुईं है क्योंकि 
समाज के एक बडे वर्ग को अपने अधिकार से वचित नहीं किया ज्य सकता है। अतः महिला 
जनप्रतिनिधियो को जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षणो एव शिविरों का आयोजन कर महिला 
जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों का अहसास दिलाना होगा ताकि अश्क्षित 
महिला जनप्रतिनिधि भी नियमो के दायरे मे प्रशासव से अपनी बात मनवा सकें। महिलाओ 
की भागीदारों को सक्रिय बनाने हेतु ग्राम स्तर पर महिला विचार गोष्ठियाँ, साक्षरता 
अभियान, सेमोन्राय, महिला सगठनों का गठन, महिला प्रशिक्षण आदि पर विश्लेष ध्याद देकर 
इनमें महिलाओं को अधिक से अधिक भाग लेने को प्रेरणा एवं जागृति पैदा को ज्यनो चाहिए। 


गंचायती राज संस्थाओं पर आरक्षण व्यवस्था से 
कार्य-प्रणाली पर प्रभाव के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया 


आरक्षण व्यवस्था का एक मात्र उद्देश्य निम्त वर्ग के लोगो का सर्वोगेण विकास करवा 
है। महिलाएँ समाज का एक महत्त्वपूर्ण अग है इसलिए महिलाओ को विकास की घाय से 
जोडने के लिए उन्हें आरक्षण देकर पुरषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलाने से विकास 
को बल मिलेगा। पचायतो राज सस्थाओ में आरक्षण व्यवस्था से इनको कार्यप्रणालो, क्षरता, 
कुशलता एवं सगठन पर पडने वाले प्रभावों के बारे में उत्तरदाताओं से जानकारी करने पर 
उनमे से जनप्रतिनिधि वर्ग के 73 00% कार्मिक वर्ग के 53 00% एवं नागरिक दर्य के 
84 00% समग्र उत्तरदाताओ में से 74 40% ने पदायतो राज सस्थाओ में जनभागोदारी का 
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बढना एवं कार्मिक वर्ग के 48 00% नै सस्थाओ को निर्णय लेने की शक्तियों मिलना अवगत 
करवाया है। 

चयनित कुल उत्तरदाताओं मे से 74 40% उत्तरदाताआ ने पचायती दाज सस्था म॑ 
जनभागीदारी का बढना 3 60% ने सस्थाओ को निर्णय लेने की शक्तियाँ मिलता 22 40% ने 
स्थानीय समस्याआ पर ज्यादा ध्यान दिया जाना 23 20% ने विकास कार्यों का अच्छा होना 
अबगग़ करवाया है वहीँ दूसरी ओर 8 00% उत्तादाताआ ने वविपयेत प्रभाव पड़ना एव्र 
4 60% ने कोई परिवर्तन नहीं होता भी अवगत करवाया है। 

चदायती राज की पुरानी व्यवस्था से नवीन व्यवस्था में सरपच प्रधान जिला प्रमुख की 
भूमिका के आकलन हेतु उत्तरदाताओं में से 77 20# के अभिमत से सरपच॑ प्रधान एव जिला 
प्रमुख की भूमिका अधिक सक्रिय प्रभावी शव उपादेय नवीन व्यवस्था में होना माता गया है 
जो कि घचायती राज व्यवस्था फौ सफलठा के लिए शुभ सकेत है। पचायती ग़ज व्यवस्था में 
54 00% उत्तरदाताअ' ने सरपच को ॥ 60% ने प्रधान को 22 00% ने जिला प्रमुख को एव 
१5 20% ने सभी को प्रभावी भूमिका होना जाहिर किया है। अत नवीन व्यवस्था में सरपच 
अधिक शक्तिशाली एव प्रभावी हुए है। 


चचायती राज सस्थाओ मे समन्वय व सहयोग पर प्रतिक्रिया 


चचायती राज संस्थाओं में समन्वय एवं सहयोग के सम्बन्ध में समग्र उत्तददाता मो में से 
अधिकाश 58 00% उत्तरदाताओ ने समन्वय एवं सहयोग का नहीं पाया जाना अवात॑ 
करवाया है जमकि केवल 33 60% ने ही समन्वय एव सहयोग रहता अवगत करवाया है। 
नवीन व्यवस्था ने ग्राम पचायत पचायत समिति एबं जिला परिषद्‌ में समन्वय एव सहयोग 
को कम किया है जो कि पचायती राज की असफलता का भविष्य में कारण घन सकता है। 
अत नवीन व्यवस्था से पचायती राज सस्थाओ में समन्वय एवं सहयोग में जो कमी आयी है 
उम्को दूर करने हेतु उत्तददाताआ ने कुछ सुझाव दिये हैं। उत्तरदाताओं में 55 86% ने सरपच 
को पधायव्र समिति एव प्रधान को जिला परिषद्‌ का मताधिकार के साप सदन बताया जाता 
38 62% ने दलीय आधार पर चुनाव व्यवस्था समाप्व करना 77 24% ने पुणनी व्यवस्था 2 
कायम की जाना एवं 3 45% ने प्रधान एवं प्रमुख का चुनाव सरपच को तरह प्रत्यक्ष रूप 
कराये जाने सम्बन्धी सुझाव दिये हैं। 


अविश्वास प्रस्ताव के सबध मे प्रतिक्रिया 


अविश्वास प्रस्ताव के बीत प्रावधानों कौ चयनित उत्तादाताओं मैं से 77 ४/# 
जातकारी है जबकि 24 40% को जानकारों नहीं है रोप 280# से प्रत्युतर प्राप्त न 
सका है। 

अविश्वास प्रस्ताव में दो वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ले के नियम के पर रे 
90 9% उत्तरदाताओं ने सही एवं 8 77% उत्तरदाताओं ने गलत बता रा का पर उपयुक्त 
प्रत्युर नहीं दिया है। अत दो वर्ष तक अविश्वास प्रघ्ाव नहीं लाने का नि 
कहा जा सकता है। 
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नवीन पंचायती राज व्यवस्था से सन्तुष्टि पर प्रतिक्रिया 


नवोन पंचायती राज व्यवस्था के दोरे में चयनित उत्तरदादाओं से जानकार करने घर 
60.80% उत्तरदाताओं ने सन्तुष्टि, 22.40% ने आंशिक रूप से सन्तुष्टि एवं 38.80% ने तदोत 
चंचायती राज व्यवस्था से ऊ्तन्तुष्टि प्रकर को है। अतः नवोन घंचायठो यज व्यवस्धा के पति 
केवल 6.80% ने असन्तुष्टि जाहिर को है। शेष अधिकांश उत्तरदादाओं ने सलुष्टि एवं 
आंशिक रूप से सन्तुष्टि जाहिर करने के कारण नवोन व्यवस्था को सहो कहा जा सकटा है। 


पंचायतो राज संस्घाओं को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव 
धुरानो पंचायठो राज को व्यवत्या कमियों को सुधारने एवं संस्थाओं में उनभागोदारे 
बढ़ाने हेतु 73वें संविधान संशोधन द्वाण पंचायतों राज संस्दाओं को जन-उप्काशाओं के 
अनुरूप बनाते का प्रयास किया गया। अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाठाओं ट्वाय पंचायठी पद 
संस्थाओं को कार्य-प्रष्पलो को अधिक प्रभावों बनाने हेतु ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, पंचायद 
समिति एवं जिला परिषद्‌ स्तर पर सुधार हेतु छो सुझाव संस्तुतियों दो गईं हैं उनसे अग्नो- 
ललेखित किया गया है। 


ग्रामसभा को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव 

ग्राम पंचायत बृत्त के गाँव में सभी दयस्क लोगों क्लो मिलाकर एक सभा बदायों जाटी 
है। यह सभा *ग्रामसभा' कहलाठो है। ग्रामसभा को चैठकें नियमित रूप से नहों चुलाई जाठो 
हा बैठकों में उपस्थिति भी बहुत अच्छो नहों होती। ग्रामत्भा ने अभो ठक लोगों में 
उत्साह भी और रुचि के अभाव के मुख्य कारण बैठकों सम्बन्धित सूचता जाये नहों को जादी 
और समय पर उन्हें प्रचारित नहों किया जाता बहुत से सरपंच ग्रामसभा व्तो ओर से उदास 
रहते हैं तथा बैठकें आयोजित नहों करते, ग्रामसभा के विचारित बिन्दू पूर्व निर्धारित नहीं 
होते तथा अशिक्षिव लोगों का बाहुल्‍य होने से ग्राम सभा का महत्त्व नहीं समझा पा रहे हैं 
ग्रमसभा को जब तक ग्रामवासो अपनो खुद को सभा अन्तःकरण से स्वोकार नहों करेंगे दब 
तक ग्रामसभा अपने दास्तविक उद्देश्यों को पूरा चहों कर पादेयी। ग्रःमसभा को प्रभावी बाते 
हेतु 93.60% उत्तरदाठाओं ने जो सुझाव दिये हैं उनका विवरण नोचे दिया गया है। प्रतिशत 

'कोष्ठक (%) में दर्शाया गया है। सुझाव इस प्रकार है-- 

4... आ्ममसभा को बैठक को सूचता सभो ग्रामवासियों को दी जानो चाहिए तथा ग्रामसभा को 
अठक के लिए व्यापक प्रदार-प्रदार किया जादा चाहिए। इस कार्य हेतु पटवारी, ग्राम 
सैवक एवं अध्यापकों को सेवाओं का भी उपयोग लिया डा सकठा हैं। [46./5५] 

2... ग्रामसभा के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में कार्यशाला एवं ऊन्य माध्यमों से जनदा 








को समझाया जाकर जतता में जागृति ऐैदा को ज्यनो चाहिए। [व282%] 
3. ग्रामसभा क्यो बैठके वर्ष में चार बार होनो चाहिए। प्रत्येक पैमास को स्गप्ति परा 
६235-05% ) 


4... आ्मसभा में सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुख को उपस्थिति ऊनिवाय को जानी चाहिए 
हाकि जनता से सोधा संदाद स्थापिव हो सके । इसके अलावा विधायक सांसद भी वर्ष 
में एक बार ग्रामसभा को बैठक में जनता से सम्पर्क स्थापित करें। [ 45385 ] 


समाहार सुधार-सुझावों के विशेष सन्दर्भ में श्श़ु 


हू 


6 


सार्वजनिक उत्सवो के दिन ग्रामसभा की बैठक नहीं रखी जानी चाहिए। (जैसे 26 
जनवरी 5 अगस्त 2 अक्टूबर एवं अन्य उत्सव) [24365] 
ग्रामसभा को कार्यवाही जनता को भावनाओं के अनुसार चलायी जाती चाहिए। ग्राम 
जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे जैसे गरीबी रेखा से नीचे जौवन यापन करने वालो 
का चयन ऋण आवेदन-पत्र पचायत का बजट पचायत के कार्यों का विवरण 
योजनाओ की प्रगति पचायत के कार्यों का विवरण योजनाओं की प्रगति अनुदानो का 
उपयोग विद्यालय और सहकारी समितियो की व्यवस्था लेखा परीक्षण को रिपोर्ट 
आदि पर प्रामसभा मे विचार-विमर्श होना चाहिए। [282%] 
प्राम_क्रभा की बैठकों मे पंचायत समिति एवं जिला परिषद्‌ के अधिकारी भी उपस्थित 
होने चाहिए। इसके साथ ही पटवारी ग्राम सेवक और सहकारी समिति के 
व्यवस्थापक तथा बैंको के प्रतिनिधि की उपस्थिति निश्चित की जानी चाहिए। 
[538%] 


आमसभा की बैठक की कार्यवाही विवरण उसी समय लिखा जाना चाहिए तथा निर्णय 
को पढ़कर सुनाया जावा चाहिए एवं बैठक के विवरण पर हस्ताक्षर करवाये जाते 


चाहिए। [3333%] 
गआरमस्रभा मे उपस्थिति की सख्या निश्चित की जानी चाहिए अधांत्‌ ग्रामसभा का जो 
कोरम निर्धारित हो उसका व्यवहार में पालन होना चाहिए। 4026% ] 


पग्रामसभा मे पूर्ण रूप से ग्राम पचायत का लेखा-जोखा प्रस्तुत करे की अनिवार्यता को 
व्यावहारिक रूप दिया जाना चाहिए। [4709%] 
भ्रामसभा में लिए गए निर्णयों कौ क्रियान्वितो की निश्चितता एवं समयावधि निर्धारित 
की जाकर उसी अनुरूप कार्यवाही होनी चाहिए। [3333४] 
ग्रामसभाओ के लिए एक वरिष्ठ अरए एस अधिकारी की प्रभारी अधिकारी बनाया 
जाना चाहिए। [5.56%3 


ग्रामस्रभा की नियमित बैठक बुलाने के लिए सप्पचो को उत्तरदायी होता ३ 
55 


ग्रामसभा को बैठके ऐसे समय मे बुलाई जानी चाहिए जिस सस्ते का मी 

व्यस्तता न हो ताकि कृषक वर्ग ग्रामसभा की बैठक मे भाग ले सके। [3 

ग्मसभा की वैठक एक ही दिन पचायत समिति कत्र मे नहीं होते हि) 
[453#0#3] 


निशिचत जानी 
प्रामसभा की चैठको मे महिलाओ की उपस्थिति की संख्या तर पक ] 
चाहिए! 


शीघ्रता से कार्यवाही होती चाहिए। 
ग्रामसभा द्वारा की जाने याली शिकायतों की शौद्रता [व4705)] 
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ग्राम पचायतो को प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव 

ग्राम पचायतों में पदा को क्वार्य मं रच का अभाव ज्वत्य के आशनुरूप छाप नहों 
होना योजनाओं में तकनाको पामर्श का अभव तकनोके कमदारियों ट्वाय कार्यों का समय 
भर एवं निष्पक्ष मूल्याक्त नहों किया जाना पशु दायाणहों को उचित व्यवस्था व होना 
साधनों का अभाव राजस्व एवं पुलिस विभग का अस्हयोग पुटददादलाव राज्याठ 
नियमा को जटिलता दोषों के खिलाफ कायवहो में वितम्ब ग्रामसभार्मो को सक्रिय का 
अभाव आदि कई करएं से ग्राम पचायतें चपने उद्दश्यों को प्राप्ति में सफल 7* हो रहा हैं। 

भचय्तें पदायती राज को आधरश्लाए हैं। पदायतों को सुदृढदा और शक्ति पर हो 
भदचायतो राज का रुफल और प्रभावप्ण क्रियान्दपत निर्भ' करता है। ग्राम पचायतों को 
रूवैधानिक दर्जा एव स्वायत्तता देने के उपात्त भी ग्राम पचापतें व्यावह"रिक स्वरूप छो प्राप्त 
करने में अभी पू"त सफल नहीं हो पाया हैं। इसी सम्बन्ध में 95.20% उत्तादाताओं से प्राप्त 
सुदावो का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। उत्तरदाताओं के सुधावों का प्रतिशककोप्ठक 
(9) में दिया गया है। 
4. लोगो को सामान्य समस्याओं को सुलयाने के लिए ग्राम पदापठा को समुचित 

अधिकार व्य'वहारिक रूप में दिय जायें ताकि आम जनल को स्थान'य समस्याओं का 


हल पचायत क्षेत्र में किया जाए। [732%] 
2. ग्राम पचयता में पक्षपततपूर्ण विस"स एवं योजदाआं को क्रियन्दितो पर प्रतिबन्ध 
'लगाकर समान रूप से योजनाओं का लपभ दिया जाना चाहिए। [45.67% ] 

3. न्याय पचायत व्यवस्था को पुत गठित किया ज'कर प्रभवो क्रियन्वदत होता चाहिए। 
[3॥720%] 

4. सतर्कता समितियों में अच्छे अनुभवों व्यक्तियो को रखा जाये ताकि इन समितियों का 
उपयोगिता हो सक। [42.9%) 

5$ शजस्व और पुलिस विभाग के कमंचारियों को आवश्यकठा पडने पर समुचित सदयोग 
प्रदान करने हेतु उनकी बाध्यठा होदो चहिए। [47.07»%) 


6 दोषो व्यक्तियो के विरुद्ध जैसे गदबन आचरण कार्य को लापरवाहो आदि पर 
कार्यवाही शौघ्र होनी चाहिए चाहे वह व्यक्ति सरकारे कर्मचारों हो या जनप्रतिनिधि। 
[976%3 
7 सरपच को मतठधिकार के साथ पचायत समिति का सदस्य बनादा जाया चाहिए। 

[53.65%3 

8. विभिल विभागों मे समन्वय होना दाहिए। विभाणे के ट्वररा ग्रप्म पचायतों को जुटियो 
को तरफ हो ध्याव न देकर उनको दूर करने व सुधरने का प्रदास क्लिदा जादा चहिए। 
जुमने को राशि वसूल करने में प्रशासनिक मदद मिलनो चाहिए। [546% 3 

9 ग्राम पचायतो को तकनोको कार्यों में पूर्ण सहयोग मिलता चाहिए। तकवो को कमियों 
के कारण अनावश्यक परेशान न किया जाये तथा नियमो का रूरलोकरण हो ताकि 
सामात्य व्यक्ति समझ सके। [4639%) 
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वा 
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प्रचायतों की आय बढाने के स्रोत विकसित कर इनको आर्थिक सुदृढता प्रदात की जावे 


अर्थात्‌ शुल्क आदि लगाने का अधिकार दिया जावे। [47.ण्श्र] 
नियमों के विरुद्ध सापच या ग्राम सचिव पचायत राशि स्वय के पास न रखें तथा राशि 
बैंक पचायत खाते मे हो रक्षी जानी चाहिए। [488%] 
'एक पचायत पर एक ग्राम सचिय रखा जाता चाहिए एथ ग्राम पचांदद का कार्यालय 
प्रतिदिन खुलना चाहिए। [70४] 
ग्राम पचायत स्तरीय प्रशासदिक इकाइयों को पचायत के अधीन कर दिया जादा 
चाहिए! [7988] 


ग्राम पचायतों मे अनियमितता होने पर उसकी जाँच शीप्र होदी चाहिए एवं ग्राम 
पचायदो में कच्चे कार्यों को करवाने की योजना समाप्त कर दी जानी चाहिए क्योकि 
इन कार्यों में राशि के गबन एवं अनियमितताओं की सम्भावता अधिक रहती है। 
[732%] 
ग्रामीण विकास की समस्त योजनाएँ ग्राम पत्तायतो को दी जाती चाहिए एवं प्रशासन 
द्वारा उसमे सहयोग किया जाता चाहिएं। लेकित अवावश्यक शजनीतिक दखल नहीं 
होना चाहिए। [3470%] 
ग्राम पचायतो में बैठकों हेतु कोरम निश्चित होना चाहिए वधा ग्राम पचायत की बैठकों 
मे लिये गये निर्णयो की क्रियान्जिति पचायती राज सस्‍्था अधिकारियों द्वारा की जानी 


चाहिए। [976%] 
विकास कार्य ठेके पर दिये जाने चाहिए जो ग्रामप्रभा द्वारा अनुमोदित हो। विकास्त कार्य 
पी डब्ल्यू डी को घी एस आर की दर से कणवाये जाने चाहिए। [7328] 


पेयजल व्यवस्था बजट के साथ ग्राम पवायतों को दी जानों चाहिए। ([488% ) 
सरपच चुनने चर एव कार्यकाल समाप्त होने पर सरपच की सम्पत्ति एव आय फा ब्यौरा 


लिया जाना चाहिए। [244] 
कार्यों का भौतिक सत्यापन होता चाहिए। [7उख्) 
ग्राम पचायतो में शिकायत पुस्तिका होनो चाहिए। [2445] 
अविश्वास प्रस्ताव की नषीन व्यवस्था समाषा कर पुरानी व्यवस्था 52608 


चाहिए। 
परचायत समिति को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव 
पचायत समितियाँ पचायती राज व्यवस्था में प्रभावशालो कार्यकारी इकाई का रूप धारण 


कर चुकौ है फिर थी वचावत सितियाँ काहित गति एवं कुशलता पे हस्तानतरित योजनाआ 


को क्रियान्दित नहों कर घायो है। अत 9% उत्तरदादा 


आओ ने पचायत समिति को अधिक 


प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये हैं-- 


त 


चघायत समितियों भे विकास अधिकारी राजस्थाव प्रशासविक सेवा (१५५5) के 
अधिकारी होने चाहिए। (262%] 
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प्रधान का चुनाव सरपच को तरह प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालो ट्वास होता चाहिए या पूर्व 
व्यवस्था वापिस लागू को जानी चाहिए। सरपच को पचायत समिति का मताधिकार के 


साथ सदस्य बनाया जाना चाहिए। [54.05% ] 
प्रधान को जिला परिषद्‌ का सदस्य मताधिकार के साथ बनाया जाना चाहिए। 

[ 657%] 
अ्धान को वित्तोय अधिकार दिये जाने चाहिए। [क्‍35754 


सपपदचों के वित्तोय गबन के खिलाफ कार्यबाहो करने का अधिकार पचायत समिति को 
दिया जाना चाहिए ताकि शीघ्र कार्यवाही हो सके। अथात्‌ पचायत समिति को न्यायिक 
अधिकार दिये जाने चाहिए। [8.7४] 
'पचायत समिति को निजी आय के खाता म वृद्धि अर्थात्‌ निजो आय बढाने को अधिक 
अधिकार दिये जाने चाहिए। [5.4%7] 
'पचायत समिति के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा शीघ्रठा से किया 
ज्ना चाहिए। ([43-5% ] 
परचायत समिति के कार्यों का आकलन करते हुए स्टाफ जिसम विशेषकर तकनीकि 
कर्मचारी बढाये जाने चाहिए। ([46.22% ] 
ग्रामीण विकास के कार्यों का मूल्याकन तकनोकि कर्मचारियों द्वारा सतर्कता समिति के 
माध्यम से करवाया जाना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सफे। [73.57%] 
हैण्डपम्प सधारण का कार्य 7'(रष्ट0 विभाग को मय स्टाफ के हस्तान्तरित कर दिया 
जाना चाहिए। [2.70%] 
पचायत समिति सदस्यो के निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त को जानो चाहिए अथवा 
इनको प्रशासनिक एवं वित्तोय शक्तियाँ अपने क्षेत्र में 2 लाख रु तक खर्च करने को दो 


जानी चाहिए। [6486% ] 
नौकरशाही के प्रभाव को कम किया जाना चाहिए। [46-22% ] 
'पचायत समितिया को विकास योजनाओं के आकलन के आधार पर अधिक वित्त की 
व्यवस्था को जानो चाहिए। [0.83% ] 


'पचायत समिति को नियन्त्रण एवं निर्देशन को भूमिका निभानों चाहिए जैसे विकास 
कार्यों का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन ग्राम सेवक के कार्यों का निरीक्षणफ-रिकार्ड 
आदि का अवलोकन विद्यालयो का निरीक्षण आदि कार्य [48.97% ] 
'पचायत समिति को स्थायी सम्रितियो के कार्य मे गुणवत्ता/सुधार किया जाना चाहिए. 
ताकि आम जनता उनके कार्यों से सनुष्ट हो सके। [5.47%] 
पचायत समिति कार्यालय पर विकास योजनाओ को पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने 
को व्यवस्था होनो चाहिए। [(270%] 
प्रधान को पचायत समिति कायालय मे सप्ठाह मे तोच दिन आने, ग्रामो के भ्रमण एवं 
समस्याओ के समाधान करने आदि कार्यों मे सक्रिय भूमिका तिभानी चाहिए। 
[छा] 


योजनाओ को क्रियान्वितो एव स्वीकृति निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए।. [8.॥%-_ 
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9 विधायक को पचायत समिति का मताधिकार के साथ सदस्य होने के साथ-साथ 
चैठको में नियमित रूप से उपस्थित होना चाहिए। [84%] 
जिला परिषद्‌ को प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव 
'पचायती राज सस्थाओ मे विद्यमान कमियो एव दुर्घलताओं के काएण पचायती राज 
सस्थाएँ अपने वास्तविक दायित्वों का निर्वाह करने मे असफल रहती है। पचायती गज 
संस्थाओ कौ शीर्ष इकाई जिला परिषद्‌ मे भी अपने कर्त्तव्यों को पूरा काने को दिशा मे 
गम्भीरापूर्वक प्रयत्न नहीं किया है। वे पचायत समितियों में साम॑जस्यपूर्ण कार्य व्यवस्था 
लाने की दृष्टि से उपयुक्त मार्गदर्शन नहों कर सकी है | समय पर बजट पेश नहीं कर पाता 
क्रियान्वयन में देरी, अधिकारों का अभाव, सिफारिशों को महत्व न देना अधिकारियों पार 
नियन्त्रण का अभाव आदि कमियाँ रहो हैं। अत जिला परिषदो को प्रभावी बनाने हेतु 
33 72% उत्तरदाताओ ने जो सुझाव दिये हैं उनका उल्लेख नोचे दिया जा रहा है। कोष्ठक 
(_ ) में उत्तदाताओ का प्रतिशत दर्शाया गया है। 
॥ . विर्णयों की क्रियास्थिती यथावत्‌ रूप मे, प्रभावी ठग से होनी चाहिए। [7667%] 
2. जिला ग्रमुख को प्रशासनिक एव वित्तीय अधिकार दिये जाने चाहिए।.. [25004] 
3... जिला परिषद्‌ सदस्यों की चुनाव व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए वा सदस्यों के लिए 
विकास कार्यों हेतु 5 लाख ₹ु का अलग से उन्हे बजट आबटित किया जाना चाहिए। 
इन सदस्यों की निर्णयो एवं विकास कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। 
(5556%] 
4. समितियों की बैठक नियमित होनी चाहिए। [74%] 
5 जिला परिषद्‌ के द्वारा पचायत समितियों एवं पचायतो के कार्यों का अभाव निरीक्षण 
एव वियन्नण होना चाहिए। ([4389%] 
& प्रधान को जिला परिषद्‌ का मताधिकार के साथ सदस्य बनाया जाता चाहिए। 
६82778] 
7. जिला परिषद्‌ मे कार्य मूल्यांकन के आधार पर स्टॉफ होता चाहिए।.. [944% ॥| 
8 जिला प्रमुख का चयन सरपंच की तरह प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता चाहिए ताकि भ्रष्टाचार 
'कम हो। (2222%3 
9. जिला परिषद्‌ मै योग्य प्रशासक होना चाहिए। [278४] 
जिला परियद्‌ एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी आए डी ए.) को एक-साप 
मिला दिया जाना चाहिए। [(१944%3 
नौकरशाही पर प्रशासनिक नियन्त्रण प्रभावशाली होता चाहिए। [55&# ] 
अधिनियम की अनुसूची (3) के समस्त अधिकार जिला परिषद्‌ को हस्तानारित कर 
दिये जाने चाहिए। (4087 
जिला प्रमुख को हर माह प्रत्येक पचायत समिति में जाकर उरकी समस्या का 
विशकाण का कार्य करना चाहिए। (558 
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अन्य सामान्य सुझाव 
चचायती राज सस्थाओ के विभिन्‍न स्तर ग्रामसभाओं, ग्राम पचायतों, पचायत समितियों 
शव जिला परिषदो के प्रभावों क्रियान्विति के लिए उल्लेखित पूर्व सुझावों के अलावा कुछ 
'कारण ऐसे हैं जो कि पचायदी गज सस्थाओं को कार्यप्रणाली को प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित करते हैं। अतः पचायती राज सस्थाओ को कार्यप्रणालो में सुधार एवं इन्हे 
व्यावहारिक रूप में अधिक उपयोगो बनाने हेतु कार्मिक वर्ग, जनप्रतिनिधि वर्ग में अधिक 
उपयोगी बनाने हेतु कार्मिक वर्ग, जन्प्रतितिधि वर्ग एवं नागरिक वर्ग से चयनित उत्तरद'ताओं 
द्वारा दिये गये अन्य सामान्य सुझावों का उल्लेख करना शोधकर्चा अपना कर्त्तव्य समझता है। 
शोधकर्त्ता ने अध्ययन-अध्यापव एव ग्राम में जोवन के यथार्थ के अनुभव टथा उत्तरदादाओं से 
साक्षात्कार के दौरान जो अनकहे एहसास शब्दबद्ध किये एवं विभिन्‍्त राष्ट्रीय-स्थानीय 
सगोष्ठियो मे विचार मथन से जो कुछ सिखा-पाया वहीं सामान्य सुझावों हेतु अति 
महत्त्वपूर्ण लग'। यदि इन सुझावो को भो सरकार तब्जो प्रदान करे तो ये सस्याएँ जोववदा एव 
सक्रियता तथा परिण्पमोत्पादकता के आशानुकूल शिखर पर पहुँच पाने में सक्षम हो सकती है। 
यथा-- 
3. जनप्रतिनिधियों को नियम-प्रक्रिया, अधिकारों एवं कत्तंव्यो को जानकारों हेतु गहन 
प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 
2... निर्वाचन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता निश्चित हो। 
3. इन सस्थाओं में दलीय आधार पर चुनाव प्रतिबन्धित हो। 
4. जनप्रतिनिधि एवं सस्थाएँ अपनो कार्यशैलो पारदर्शो एव ज़वाबदेय बनाये। 
5. ससस्‍्था अध्यक्षो के चुनाव में लॉटरी व्यवस्था समाप्त हो। 
6 आरक्षण व्यवस्था सीमित एव विवेक-सम्मत होनो चाहिए। 
7 ४3५) राज सस्थाओ को न्यायिक शक्तियों क्षेत्राधिकार के अनुकूल प्रदान की जानी 
चाहिए। 
8  जत॒प्रतिनिधियों के मानदेय में पर्याप्त वृद्धि होनो चाहिए। 
9 एक ग्राम पचायत पर एक ग्राम सचिव नियुक्त हो। 
30. उप-सरपच, उपप्रधान, उप-जिला प्रमुख को या तो शक्तियाँ व दायित्व सौंपे जाने 
चाहिए अन्यथा ये पद समाप्त कर दिये जाने चाहिए। 
१ पचायत समिति सदस्यो एवं जिला परिषद्‌ सदस्यो के निर्वांचन को अनुपयोगो एवं 
खद्चोंली व्यवस्था समाप्त कर पूर्व व्यवस्था लागू कर दो जानो चाहिए। 
32 मम आपराधिक प्रवृत्ति के लोगो के निर्वाचन पर कडे प्रतिबन्ध लागू किये जाने 
चाहिए। 
33 पचायती राज सस्थाओ द्वारा मानवाधिकार को सुरक्षा व उतको सोमा का निर्धारण 
किया जाना चाहिए। 
१4.. जनहित याचिकाओ के उपयुक्त निपटोरे के लिए समय-सीमा का विर्धारण ठथा कानूनी 
सलाहकारो को नियुक्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए। ताकि स्थगन आदेशों को 
समस्या से निपटा जा सके। 


समाहार सुधार-सुझावों के विशेष सन्दर्भ में 2 
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जतता के सूचना के अधिकार को इन संस्थाओ पर एक निश्चित सीमा एवं मानदण्डों के 
दायरे में लागू कर देना चाहिए। 

विवादों के निर्णयो को समय-सीमा निर्धारित होनी चाहिए। 

४ के कार्यों व भूमिका का समय-समय पए अनिवार्यत मूल्याकन होता 
चाहिए। 

पचायती राज सस्थाओ के हर स्तर पर जन-सहभागिता में वृद्धि के प्रयास किये जाने 
चाहिए न कि जनता से कैसे बा जाए, की नीति से चला जाए। 

योजना विकास व अधिकार कोरी घोषणाएँ व कागजी कार्यवाही मात्र बन कर न रहे 
उन्हें शीघ्रव्यवहार मे अमल में लाया जाये। 

आएक्षण में मतदाताओ के जनप्रतिनिधि चुनने के प्राकृतिक अधिकार का हनन होता है। 
थे इच्छित व्यक्ति की अपेक्षा आरोपित व्यक्ति को चुनने पर बाध्य हो जाते हैं अत 
आग्क्षण समाप्त कर दिया जाना चाहिए (एक प्रबुद्ध उत्तरदाता बी राय)! 

पचायतो को राज्य सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों से सोधा हिस्सा मिलता चाहिए। 
खेती का राजस्व पचायतो को दिया जाता चाहिए। 

संरपच के चुनाव परिणाम पचायत समिति मुख्यालय पर घोषित होने चाहिए। 
+350 कर्मचारियों को अपने पचायत समिति क्षेत्र से बाहर नियुक्त क्रिया जाता 
चाहिए। 

सत्र में विकास जनित समस्याओं फे निशकरण को भी व्यवस्था होनी चाहिए। 

सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से आरक्षित वर्ग के व्यक्ति द्वार चुनाव लड़ना प्रतिबन्धित हो! 
चुतायो में फर्जी मतदान एवं अपराधिक प्रवृत्ति वाले जनप्रतिनिधियों पर रोक सगाते के 
स्यायहारिक उपाय किये जाने चाहिए। 

जनप्रतिनिधियों को पद एवं जिम्मेदारी के अनुरूप क्षेत्र मे मासिक भ्रमण अनिवार्य होना 
चाहिए दथा उससे क्षेत्र भ्रमण का अवलोकन लेमा चाहिए ताकि पारदर्शिता एव 
'जवायदेयता कायम हो सके। 

पचायती राज सस्‍्थाओ के सभी स्तरों पर आदेशो की पालवा सुनिश्चित होती चाहिए। 
दसवे बित्त आयोग को सिफारिशो की व्यावहारिक रूप मे क्रियान्यिती निशिचत की 
जानी चाहिए। 

पचायती राज सस्थाओ को व्यावहारिक रूप मे अ्शासनिक एव 
उपलब्ध करवायी जाती चाहिए। 

ग्रुप सचियों को भी एक या दो सप्ताह के लिए प्रशिक्षण दिया जाता चाहिए। 

पचायती राज सस्थाओ की बैठकों में जनप्रतिनिधियों एव अधिकारियों कौ उपस्थिति 
आवश्यक रूप से होती चाहिए। 

भचायती राज सस्थाओं में रिकार्ड का रख-रखाव अच्छी तरह होना चाहिए। चुद की 
साला लद॒ठ और लॉटप (ल-प्रय) की समस्या से चचायती राज सस्थाएँ मुक्त 
जानी चाहिए। 


वित्तीय शक्तियाँ 
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'पचायतीराज व्यवस्था 


भावी शोध हेतु सुझाव 


चचायती राज व्यवस्था प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रोकरण विकास, कल्याण एवं निर्णयन व 


सत्ता मे जन-भागीदारी सशक्त माध्यम है। देश का अधिकाश जन व भूभाग पचायती राज 
व्यवस्था के दायरे में आता है। अत पचायती राज व्यवस्था का विकास भारत का विकास है 
तथा पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण प्रजातान्त्रिक विकेद्रीकरण का एव राष्ट्र का 
सुदृढीकरण है। 24वीं सदी कौ अपनी चुनौतियाँ एव समस्याएँ शोधापेक्षित है। भावी शोध 
के दृष्टिकोण से निम्नलिखित मुद्दे सम्भावित अपरिहार्य शोधापेक्षित है-- 
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चचायती राज . विभाग एवं विकास की चुनौतियाँ। 

भचायती राज एवं मानवाधिकार सुरक्षा। 

73वें सविधान सशोधन के परिप्रेक्ष्य मे पचायती राज सस्थाओ की स्थिति ; दशा-दिशा 
एवं औचित्या। 

नवीन पचायती राज सशोधित तन्त्र मे कार्मिक प्रशासन प्रकृति-स्थिति-भूमिका एवं 
यथार्थ जनता एवं जनप्रतिनिधियों के विशेष सम्बन्ध में। 

चूर्ववर्ती एव नवोन पचायती राज व्यवस्था मे पचायती राज सस्थाओ को कार्यप्रणाली 
का तुलनात्मक अध्ययन) 

घचायती राज पदाधिकारियों को स्थिति-शक्ति एवं भूमिका का पुरातन एवं नवीन 
'पचायतो राज व्यवस्था के सन्दर्भ में तुलनात्मक अध्ययन। 

पचायी राज सस्थाओ मे जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था : समस्या 
समाधान-विकल्प। 

73वे सविधान सशोधन प्रदत्त तन्त्र से सरकारी नियन्त्रण एवं स्वायतता को स्थिति। 
'पचायती राज सस्थाओ में आरक्षण एव जनसहभागिता--नवीन पचायती राज सशोधित 
प्रावधानो के सन्दर्भ मे। 

जनप्रतिनिधि निर्वाचन योग्यताओ के सन्दर्भ मे नवीन एव पूर्ववर्ती पचायती राज प्रारूपो 
का तुलनात्मक अध्ययन 

'पचायती राज सस्थाओ में योजना निर्माण क्रियान्वयन एव मूल्याकन में जनसहभागिता। 
'पचायती राज सस्थाओ में प्रशासनिक उत्तरदायित्व एव पारदर्शिता की स्थिति। 

पचायती राज सस्थाओ मे निर्वाचन व्यवस्था, प्रक्रियाओ एवं नियमो का पूर्ववर्ती एवं 
नवीन प्रारूपो में तुलनात्मक अध्ययन 

आराम पचायतो में भ्रष्टाचार : समस्या समाधान-सुझाव, (जनता, जनप्रतिनिधि व प्रशासन 
की भूमिका के विशेष सन्दर्भ मे)। 

'पचायती राज सस्थाओ में कार्यालय प्रबन्धव। 

'पचीयती राज सस्था प्रशासन में मगोबल एवं शिष्टाचार। 

उपर्ुक्त बिनदुओ पर पचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में भावी शोध-शोधार्थी एव 


'चघचायती राज व्यवस्था दोनो के उपयोग एव हितार्थ उपयुक्त है। 
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'परचायतीराज व्यवत््या 
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दूभाषी, पो आर., एडमिस्ट्रेटिव रिफ्ार्स्स वो आर. पब्लिशिय कॉरपोरेशन, दिल्‍लो, 
4986 

दूबे, एस.सो ; इंडिया चेजिय विलेज, स्टेल्ज एड केगनपाऊल, लन्दन, 4796 
देसाई, बसनन्‍्त, पच्ययवीराज फ्रॉवर टू द प्रिपूल (बोस्बे हियालय), 990 

दादा धर्माधिकाये, सर्वोतिय दर्शन सर्व सेवा सघ प्रकाशड वारायसो, 497 
डाईंसीस, लॉ एड ऑप्िवोयत इत इग्लैंण्ड, उद्धत पो डी शर्मा, तुलनात्मक 
राजनीतिक सस्थाएँ, कॉलेज बुक डिपो, 4969 

दोाक्षित, प्रेम कुमारो, राग्रयय में राज्य व्यवस्थइ अचंना प्रकाशन, लखनऊ, 97] 
दोक्षित, प्रेम कुमारी, महाध्यरव में राज्य व्यवस्थट अ्चेता प्रकाशन, लखनऊ, 
व970 

गाँधी, महात्मा, आग स्वयज्य नवजवत प्रकाथड अहमदाबाद, 4963 

गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्र ऑफ रुरल डवलपमेंट रिन्‍्यूव्य लॉकर सेल्फ़ 
ग्रवर्न॑मेट इतर इंडिया; न्यू देहलो, 994 

चोपाल, यू एन. स्टैंडी इन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, कलकत्ता, 4957 

गजेद्ध, गडकर पी बो लॉ लिबर्टों एड सोशव जस्टीछ देहली, 972 
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गायकवाड, वी आर प्रचायतीयज एड ब्यूग्रोक्रेसी; हैदगबाद, नेशनल इन्स्टीट्यूट 
ऑफ कम्यूतिटी डबलपमेन्ट, 4969 
गोयल, बी के , धोट्स ऑफ गाँधी, नेहरु एड टैगोर, सी बी एंस पब्लिशर्स 
दिल्‍ली, 4984 
गुजरात पचायत एड हैल्थ डिपार्टमेन्ट प्रचायदीराज इन गुजरात अहमदाबाद, 
१965 (अध्यक्ष जादव जी भाई के मोदी) 
हैसी, लार्ड फोस्वर्ड टू हयू टींकर्स फ़ाउडेशत ऑफ़ लॉकल सेल्फ गवर्नमेच्ट इत 
इंडिया, पाकिस्तान एड चर्मा, उद्धत »ता बी माहे श्वरी द्वार स्टैज इते 
पचायतीराज, दैहली मेट्रोपोलेटिन, 963, पृ 4 
हरपाल सिंह, प्रयायतीराज इन मेरठ डिट्ट्रिक्ट, चीएव डी थधिसिस आगरा 
यूनिवर्सिटी, 4970 
हूजा, राकेश, एडमितिस्ट्रेटिव इन्टरवेस्शस इन रुरत डवल्पमेन्ट रावत 
चब्लिकेशनस, जयपुर 987 
हल्‍्दो पुर, आर एन एड आर के परम हस (सम्पा ) लोकल गकामेन्ट इन ररल 
इंडिया; हैदराबाद, इन आई सी डी, 970 
हरमन, फाईनर, ध्योरिज एड प्रैक्टिन ऑफ़ माने गवत॑मैन्ट योस्‍्बे, एशिया, 
१966 
ईमानदार, एन आर , फ़गशतिग ऑफ़ विलेज प्रचायद, बोम्बे, पापुलर प्रकाशन 
970 
जैकाय, जोर्ज (सम्पा ), रिडिगस इत परचाय्तीयज हैदराबाद एव आईसोडी, 
१967 

जगलाधम्‌, इवोल्यूशन ऑफ कम्यूनियी डक्लप्मेन्ट जोश्म इन स्यू देहली 
सिमी ऑक दम्यूनिये डबलपमेट इन फॉपोरल गवर्ततेट ऑफ इडिया, 968 
जैन, आर.बी , पचायतीरान वॉल्यूस फोम आईं आईं पी ए, नई दिल्‍ली, 28। 
जार्ज, मैथ्यू (एडी , परचायतीशण इत कवरटिका हू डे. च्यू देहती कॉसेटस 985 
जैन, एस पी , एड धॉमस डब्ल्यू हावोव सैन, इमाजिंग हैडस प्रवावतीदज 
(रूल लॉकल मेल्फ़ गव्ते्ट) इत इंडिया; नेशनल इस्टीद्यूट ऑफ रु 
डबलपमेट, हैदराबाद, 995 
झा चेदकर, इडियन लॉकर सेल्फ गवनमेन्ट पटना नॉवल्टी, /755 
जायप्तवाल, के पी , हिन्दू शॉलेटी, बैंग्लोर प्रिटिंग एव चब्लिशिंग कम्मनी, 7978 
खिलवर, मैत्स, परचायतीराज ऑफ़ इंडिया डिबेड इत ए डवलागिग कद्टी 
(स्टॉकड्रॉम), स्वीडिश, इटरेशनल ड्यलपमेंट अधोरिटी ॥॥7 सर 
खनता, आर एल , प्रवायतीयज इत इडिया, ए क्पेपिटिव स्टैडी चर 
इगलिश बुक शॉप ॥956 
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'पचायतोराज व्यवस्था 


कबीर, हमायू, विज्ञग जततत्र और इस्लाम एवं अन्य तिबध अनुवादक रघुराज 
गुप्त, अमिताभ प्रकाशन, लखनऊ, 946 

भेडिक, हैनरी, पच्मयतीशज, ए स्टैंडी ऑफ रुरल लॉकल गवर्नमेन्ट इत इण्डिया 
लन्दन, लाँग मेन्स ग्रोन, 4970 

मूलचन्दानी, एन एम , कॉन्सिट्यूडत ऑफ़ इंडिया, ए दौलत पब्लिकेशनस, नागपुर, 
१4994, मालवोया एच डी विलेज पचायत इन इडिया, न्यू देहलो, ऑल इंडिया 
काग्रेस कमेटी, 4956 


माहेश्वरी, एस आर., भारत में स्थानीय शास्त्र, लक्ष्मीनाययण अग्रवाल, आगरा, 
१990 


माथुर, एम बो , इकबाल नारायण (एडो ), पच्मयतीयाज प्लानिय एड डेमोक्रेसी, 
एशिया पब्लिशिग हाऊस, 969 


एम थेकटरगईया एड पट्टाभीराम (सम्पा ), लॉकल य्रवर्नमेन्ट इन इंडिया, 
सलेक्टेड रिडिगस, बोम्बे एलाईट पब्लिशिर्स, 4970 


माथुर, पी सी , पॉलिटिकल डाईनामिक्स ऑफ़ प्रचायतीराज, देहलो, कौनार्क 
पब्लिशर्स, प्रालि, 799॥ 
मुखर्जी, राधा कुयुद॒ लोकल गवर्मेंट इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड इन, 4920 


एम ए,, मुतालिब एड मोहम्मद करम अली खान, थ्योरी ऑफ़ लोकल गरवर्नमेट, 
स्टरलिग पब्लिशर्स, नई दिल्‍ली, 4983 


माहेश्वरी, बो , स्टैंडी इत प्रचायतीशज, ए मट्टोपोलेटियन, देहली, 963 

मित्रा, एन एल , रिस्पोन्सिव एडमिनिस्ट्रेशश, अमर ज्योति पब्लिकेशस, मगल 
मार्ग, जयपुर, 989 

माथुर, एम बी , इक्बालनारायण एड वी एम सिन्हा, प्रचायतीयज हव राजस्थान, 
ए स्टैडो इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, न्यू देहलो, इन्पैक्स इंडा, 3966 

मथाई, जोन, विलेज गवर्ममट इतर ब्रिटिश इंडिया; लन्दन, टो फिशर उनविन, 
१95 

मिश्रा, रूप नारायण, विलेज गवर्नमेट इन उत्तर प्रदेश, पीएच डो घिसिस, आगरा 
यूनिवर्सिटी, 4958 

नरवालो, जो एस , राजस्थात पचायवीयज मेनूअल, डोमिनियन लॉ डिपो, जयपुर 
१997 

निगम, एस आर., लोकल यवर्वम्रट, एस चाँद एड कम्पनी, नई दिल्ली, 987 
निगम, मदन लाल, मध्यप्रदेश मे एचायवीराज और उसको कार्यविधिया, 
पोएच डो थिसिस, विक्रम यूनिवर्सिटी, 4968 

नारायण, जयप्रकाश स्वशज्य फॉर द फ्रैयूपिल, वाराणसो, अखिल भारत, सर्व 
सेवा सघ ॥96 
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नारायण जयप्रकाश, कम्यूजीटेरियन सोसाइटी एड प्रचायतीरज (एडीट ), द्वारा 
बहूमानन्द वाराणसो, नवचेतना, 970 

नारायण, जयप्रकाश, ए प्ली फॉर रिकसट्रेक्सर ऑफ इडियन पॉलिटिक्स, काशी 
सर्वसेवा सघ प्रकाशन, 959 

चाण्डे, जयनारायण, घारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, 9%7 
पूर्षा, बिजयलक्ष्मी, पचायत्स इन उत्तर प्रदेश, (लखनऊ, यूनिवर्सल बुक डिपो 
4959 ) 

रूमकी बसु प्रन्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट एड थ्यौरिण, स्टरलिग पब्लिशर्स, 
न्यू देहली, 996 

राम भनोहर लोहियास, बिल टू शॉक्ट एड अदर शईटिंयस, हैदराबाद, नव हिन्द 
पब्लिकेशस, 956 

राम, पाण्डे, ए हिस्टोरिकल डेस्क्रिप्णत, (उद्धत) पचायतीराज सपादित लेख शम 
पाण्डे जयपुर, पब्लिशिग हाऊस जयपुर 989 

ऋग्वेद, 

राम शास्त्री, आर कौटिल्याज अर्धग्राप्त, प्रिन्टर्स प्रेस, मैसूर, 956 

शाब थी पी नरसिह, एजूकेशन एक्सफॉनश् विल हेल्प स्ट्रैन्थर प्रकावतीराज 
(सम्पादित), देवेद्ध ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट प्लेनिग एड पच्ायतीराज, 399 

रॉर्टि, चेम्स, ररल डवलप्मेट पुटिय द॑ फस्ट ऑरियन्ट लागमेस, 4983 

रघवीर, सहाय, पचायतीराय इन इंडिया, ए स्टैडो, इलाहाबाद किताब महल, 
7968 

राम रेड्डी जी (एडीटैड ), पैटर्नंस ऑफ पदचायतीराज इन इंडिया, देहली, 
मैकमिलन, 4977 

ैत्लॉल्फ, राल्फ एच , विलेज गवर्तमेट इन इडिया ए केस स्टैंड, बोम्बे, एशिया, 
पब्लिशिंग हाऊस, 962 

राय, मोश चद्र, ₹त्ल सेल्फ़ गवर्बधेट इन बगल, कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ 
कलकत्ता, 4936 

शुम्पीटर, जॉसफ ए , कैपिटलिज्ट झोशियलिज्म एड डेमाक्रेसीं, उद्धत, रघुकुल 
पिलक, लोकतत्न स्वरूप एवं समस्याएं, उत्तर प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
लखनऊ, 4972 

शर्मा, पी डो, लोकप्रशावत विद्धानत और व्यवह्मद कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 
4967 

शर्मा, एमपी , प्रब्लिक एडमिनिस्ट्रेशश ध्यौरिज एड प्रक्टिख किताब महल 
ब्रकाश, इलाहाबाद, 990 

सुरेश, शाम, दूझात थाश सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वारणसो, 3966 
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शरण परमात्मा, प्रब्लिक एडमितिस्ट्रेशक इत इंडिया मीनाक्षो प्रकाशन, मेरठ, 

शर्मा, घनश्याम दत्त, मध्यक्ालीर भारतीय, सामाजिक आर्थिक एवं राजव्रीविक 
सस्थाए, राजस्थान हिन्दो ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 4992 

शरण परमात्मा, प्रोविशियल ग्रवर्तमेट ऑफ़ दी मुगल्स, मौनाक्षो प्रकाशन, मेरठ, 
शर्मा, रवोद्ध, ग्रामीण स्थानोय प्रशाय्तत, प्रिन्ट वेल पब्लिशियर्स, जयपुर, 4985 
शर्मा, कृष्ण दत एव त्रोमती सुतित दाधोच, गजस्थार ए्रचायतीयज आधिनियम, 
एवन एजेन्सिज, 992 

शर्मा, रवोद्र, विलेज प्रचायतीयाज इन राजस्थान, आलेख पब्लिशियर्स, ज्यपुर, 
१3974 

शर्मा, एस.के प्रदायतीयज इन इंडिया, ए स्टैडी ऑफ रिफॉर्म्स एट सेन्टर एड स्टेट 
लेवल सिन्स इन्डिपेण्डेन्स, त्रिमूर्ति पब्लिकेशस, न्यू देहली, 7976 

शर्मा, आर डो , डिस्ट्क्ट एडमितिस्टेशन इत इंडिया ग्रोबल्मस एड प्रोस्पैक्टस, 
दीप एड दीप पब्लिकेशस, देहलो, 990 

सामान्त, एस वी , विलेज सेल्फ यवर्वमेट इन बोम्बे स्टेट, पीएच डो थिसिस, 
बोम्बे यूनिवर्सिरो, 4957 

शर्मा, प्रभुदतत, डेग्रेक्रेटिक डिसेड्रलाईजेयत इत द स्टेट ऑफ़ राजस्थान इडियट 
पीएच डो , थिसिस, यूनिवर्सिटो ऑफ, मिन्ससोटा, 967 

शर्मा, सुदेश कुमार, प्रचायतरीय्ज इन इंडिया, ए स्टेडी ऑफ़ रिफ़ॉम्स एड सेन्टर एड 
स्टेट लेवल सिन्‍्स इच्डिपेण्डेण्स न्यू देहली, त्िमूर्ति पब्लिकेशस, 976 

शर्मा, विद्यासागर, प्रचायतीराज, इलाहाबाद हिन्दी प्रकाशन मन्दिर, 3956 

शुक्ला, एल पी , हिस्‍्टो ऑफ़ विलेज पचायत इन इडिया, नासिक, चन्दविका 
शुक्ला, 970 
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